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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Thursday,  December  22,  977/Pausa  ,  7999 (Seka)

 The  Loh  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Cleck
 (Mr.  Spraxer  in  the  Chair]

 MEMBERS  SWORN
 ay  Shri  Balwant  Singh  Ramuwalia

 (Faridkot).

 hee
 Shri  Chimanbhai  Harilal  Shukla

 (Rajkot).

 RE  ;  ADJOURNMENT  MOTION
 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayinkil)  :

 Sir,  I  rise  on  a  point  of  question.
 MR,  SPEAKER  :  On  what  ?
 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur)  :

 Before  tion  Hour  we  are  raising  it.
 sons). Unternuptions:

 SHRI  VAYALAR  RAVI  :  Please  read Rules  388.  It  says  :
 “Any  Member  may,  with  the  consent of  the  Speaker,  move  that  any rule  may  be  suspended  and  if the  motion  is  carried,  the  rule  in

 question
 shall  be  suspended  for the  time  being.

 (Interruptions)
 SHRI  K.  LAKKAPPA:  We  have asked  for  your  permision.  You  have

 got  inberent  rights  to  suspend  any  mule
 because,  adjournment  motions  are  pending before  you  for  your  consideration.

 (Interruptions)
 SHRI  VAYALAR  RAVI  :  Lamraising my  point  under  rule  377  and  demanding that  under  Rule  383  you  suspend  the

 Question  Hour  and  take  up  the  adjourn- ment  motion  before  you.  It  is  a  very serious  matter  which  affects  the  Indian
 Democracy.  (Interruptions).

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond arbour)  :  I  rise  on  a  point  of  order. (Interruptions).
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  There  is a  large  scale  rigging  and  the  people were  prevented  from  voting.  We  are demanding  and  requesting  you  to  take up  the  adjournment  motian  and  suspend the  question  Hour.
 MR.  SPEAKER  :  I  have  got  your motion.  I  have  requested  you  bea

 roduce
 prima  facis  material  and  I  have  told  other Members.  also  who  met  me  that  during the  interval  you  may  come  and  meet me  and  the  question  can  be  taken  up either  this  afternoon  or  tomorrow.  These: is  no  difficulty.  (Jnierraptiqns).

 SHRI  J¥OTIRMOY  BOSU  :  How many  Kersla  Ministers  have  been unseated  ?
 SHRI  K.  LAKKAPPA  ;  At  the  point of  gun  even  the  harijans,  the  minority communities  and  weaker  sections  were threatened,
 MR.  SPEAKER  :  Even  then,  no  ad-

 jourament  motion  i¢  necessary.  If  it  is serious,  I  have  already  told  you  to  give me  the  facts.  (Interruptions).

 za

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  ट  have’ read  that  at  the  paint  of  gun  they  had been  threatened.
 MR.  SPEAKER  :  We  now  take  up questions.
 SHRI  JY

 OTIRMOY  BOSU  :  Wehave succeeded.
 SHRI  VAYALAR  RAVI  :  In  accor- ice  with  your  instructions  we  sat down.  He  is  a  drain  cleaner  here....

 (Interruptions).
 MR.  SPEAKER  :  Order,  Order......

 (Interruptions).  Do  not  record  anything.
 SHRI  VAYALAR  RAVI  ro
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :....*
 MR.  SPEAKER  :  Question  No.  509- We  take  up  questions.
 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND- FAMILY  WELFARE  (SHRI  RAJ NARAIN)  :  I"  request  you  that  the Hause  should  be  calm  and  quiet  ;  the House  should  be  in  order.

 *Not  recorded.



 3  Oral  Answers
 MR.  SPEAKER  :  Yes.
 SHRI  C.  M  STEPHEN:  For  the ttime  he  has  spoker  in  English,
 MR.  SPEAKER:  Let  us  take  up

 questions.

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 Medical  assistance  by  Red  Cross

 Society  to  Cyclone  hit  people
 *509.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM: SHRI  K.  MALLANNA  :
 Will  the  Minister  of  HELATH  AND FAMILY  WELFARE  be  pleased  to  state  :
 (a)  the  details  regarding  the  medical assistance  provided  by  the  Red  Cross

 Society  for  the  relief  of  the  cyclone  hit victims  of  Andhra  Pradesh  ;
 (d)  whether  some  foreign  countries have  also  come  forward  to  extend  thier

 cooperation  to  help  the  cyclone  hit
 people  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कस्याण  संत्रो
 तुभ्नी  राजनारायण)  :  (क)  आान्घ्र  प्रदेश

 के गुष्टूर  और  भछलीपट्ठनम  इलाकों  में
 रेडक्रास  के  आठ  डाक्टर  चिकित्सा  संबंधी
 सेवाएं  प्रदान  कर  रहे  हैं।  भारतोय  रेडक्रास
 मुख्यालय  ने  भ्रान्ध्रप्रदेश  को  एक  लाख  रुपए
 के  मूल्य  की  दवाइयों  तथा  अन्य  चिकित्सीय
 सामग्री  भिज्वाई  है  राज्य  में  तूफान
 वीडित  लोगों  के  लिए  एम्बूलैस  सेवायें  भी
 चलाई  जा  सही  हैं  ।  इसके  श्रतित्िक्त
 जेडक्रास  ने  प्रारम्भ  के  तौर  पर  लगभग
 एक  हजार  व्यक्तियों  को,  जो  तूफान  के  कारण
 अपने  अंग  गंवा  बैठे  हैं,  प्रति  व्यक्ति  प्रधिकतम
 पाँच  सौ  रुपए  कीमत  के  कज्निम  भंग  देने  की
 पेशकश  ी  की  है  ।

 (ख)  श्रौर  (ग).  जी,  हां  T  रेडकास
 सोसाइटी  ने  यह  बताया  है  कि  फिनलैंड,
 फ्रांस,  जर्मन  संघीय  गणराज्य,  जमन  जनवादी
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 गणतन्त्र  ;  इंगलैंड,  जापान,  नोदरलैंड,  ा
 झौर  पाकिस्तान  को  नौ  रेडक्रास  सोसाइटियों
 तथा  नावें,  जापान  जौर  इगलेंड  की  मरकारों
 ने  2  करोड़  37  लाख  रुपए  के  मूल्य  की
 सामग्री  झशदान  के  रूप  में  देने  की  घोषणा
 की  है  |  इसमें  से  लगभग  79  लाब  रुपए
 की  सामग्री  झौर  गाड़ियां  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ।
 इन  चीजों  के  अलावा  अफथानिस्तान,  श्रास्ट्र-
 लिया,  बल्जीयम,  कताड़ा.  डेनमार्क,  फिनलैंड
 ग्रेट  बिटन,  ईरान,  जापान,  _ लक्सनवर्गं,
 मोनेको,  नीदरलैंड,  न्यूजीलेंड,  नावें,  स्पेन,
 स्वीडन,  स्विटजरलेंड  और  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  इत्यादि  की  is  ud  ऐडक्रास
 सोसाइटियों  तथा  कनाडा.  नीदरलेंड,  स्वीडन
 और  संयुक्त  राज्य  प्रभरीका  की  सरकारों  ने
 अंशदान  के  रूप  में  एक  करोड़  Bi  लाख
 रूपए  की  नकद  रकम  देन  को  भी  वेशरूश  की
 है।  इस  रकम  में  से  22  लाख  2]  हजार
 रुपए  प्राप्त  हो  चुके  हैं।

 ्य  एरेना  fet:  प्रप्यक्ष  जी  जिस  समय
 रेडक्रास  को  तरफ  से  5  गला  देश  को  सहायता  दी
 गई  थी  उस  में  बड़ा  भारी  घुटाला  हुआ  था  t
 मैं,  भाननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूगा  कि
 यह  जो  सहायता  विदेशों  से  रेडक्रास  के
 साध्वम  से  झा  रही  हैं,  इसका  वितरण  ठीक
 श्रमार  से  हो,  सही  झादमियों  तक  बस्तुयें
 पहुंच  जायें,  इस  के  लिए  झाप  क्‍या  व्यवस्था
 कर  रहे  हैं  ?

 शी  राज  नारायण  :  वस्तुओं  के  दांटने  की
 व्यवस्था  इस  रुभय  जो  दिल्ली  को  अखिल
 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  है  केवल  वहीं
 नहीं  कर  रही  है,  पित  जो  उस  की  ब्रांच
 झानघ  में  या  दूसरे  राज्यों  में  है,  वे  भी  इस
 व्यवस्था  को  कर  रहे  है।  हम  समझते  हैं
 कि  समुचित  व्यवस्था  हो  रही  है।  इस
 के  पूर्व  हमारे  विभाग  के  डा०  बिस्ट  ने  वहां
 जा  कर  बहुत  सी  वातों  को  देखा  हैं  शौर
 ता०  26  को  हमारे  यहां  के  स्टेट  मिमिस्टर
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 और  एडीशनल  सक्रेटरी  श्री  के०  पी०  सिंह
 श्रादि  लोग  वहां  जा  रहे  हैं  |  बे  वहां  जा
 कर  देखेंगे  कि  जो  दवाइयां  और  कम्बल  ग्रादि
 वस्तुयें  भेजी  गई  है  उन  का  वितरण  समूचित
 हो  रहा  है  था  नहीं  |  हमारी  जितनी  शक्ति
 और  क्षमता  है--हम  यह  जरूर  देखेंगे  कि
 ठीक  लोगों  को  ठीक  ढंग  से  सहायता  उपलब्ध
 हो  रही  है  या  नहीं  t

 श्रो  सुरेख  विकप  :  मन्नी  जी  ने  बतलाया
 कि  पूर्व  तया  पश्चिम  के  अनेक  देशों  से
 दवाइयां,  नकदी  पआादि  वस्तु्यें  सहाथता  के
 रूप  में  प्राप्त  हुई  है।  उन्होंने  जिव  देशों  के
 नाम  लिये,  उन  में  चाइना  का  नाम  नहीं
 बतलाया,  क्या  चाइना  से  कोई  भी  सहायता
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ?

 दूसरा  प्रश्न--उन्होंने  बतलाया  है  कि
 500  रुपए  में  कृत्रिम  अंग  लगाये  जायेंगे  |

 मैं  समझता  हू  कि  बहुत  से  ऐसे  लोग  भी  होगे
 जो  500  रुपए  नहीं  दे  सकेंगे--क्या  सरकार
 ऐम  लोगों  के  लिए  500  झुयथा  स्वयं  दे  कर
 कम्पन्सेट  करेगी  ?

 श्री  राज  नारायण  :  एक  विषय  को
 जानकारी  सम्मावित  सदस्य  को  होनी  चाहिए
 कि  जो  प्राकृतिक  विपदा  श्राती  है,  इस  से  जो
 नुकसान  होता  है,  इस  की  म्‌ख्य  जिम्मेदारी
 कृषि  मतालय  की  है।  श्रव  चाइना  ने  कृषि
 मत्रनालाय  को  कोई  चीज  भेजी  है  या  नहीं,  महे
 मालूम  नहीं  है।  स्वास्थ्य  मत्रालय  को  जिन-
 जिन  विदेशी  सरकारों  ने  सहायता  दी  है
 था  क्या-क्या  सहायता  देतें  की  उन्होंने  घोषणा
 की  है,  वह  मैंने  न्लाप  के  समक्ष  निवेदन  कर
 दिया  है।  चाइना  ने  दिया  है  या  नहीं  दिया
 है--इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  नहीं  झह  सकता
 rou

 et  सुरेन्द्र  विक्रम  :  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे
 भाग  का  झाप  ने  उत्तर  नहीं  दिया  ।  500
 झुपए  में  कृतिम  भंग  लगाए  की  जो  बात  है,
 बहुत  से  गरीब  झादमी  उस  को  नहीं  दे
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 पार्येगे--क्या  सरकार  उस  को  कम्पस्से
 करवायेगी?

 शी  राज  नारायम  :  500  रुपए  में
 कृत्रिम  अंग  नहीं  बनेगा  तो  हमारी  कोशिश
 जरूर  होगी  कि  हम  उस  को  #ःम्पन्सट  करें  |
 हमारा  विभाग  नहीं  कर  सकेगा  तो  दसरे
 विभाग  से  कराने  की  कोशिश  करेंगे  कि  उस
 का  जो  अंगभंग  हुआ  है,  समुचित  रूप  से  उस
 की उत  भंग्रिमा  को  हटा  दें  t

 घोसती  मूचाल  योरे :  प्रमी  मंत्री
 महीद८  ने  बतलाया  कि  दान  की  जो  शाखा
 है  उस  के  द्वारा  वितरण  हो  रहा  है--यह
 बात  ठीक  है।  लेक्नि  जब  अखिल  भारतोय
 रेडक्रास  सोसायटी  के  बारे  में  सब  लोगों  के
 मन  में  संशय  है  और  पिछले  6-3  महीनों  से
 हम  लोग  लगातार  पूछ  रहे  हैं  और  हमें
 यहां  सदन  में  ऊहा  भी  गया  था  कि  श्राप  इस
 के  ऊपर  -एस्कवायरी  नियुक्त  करेंगे-क्या  यह
 बात  सही  है  कि  न  तो  हैल्थ  भिनिस्ट्री  ने कोई
 एन्कवायरी  नियुक्त  की  हैं  श्र  नाहीं  प्राइम
 मिनिस्टर  की  ओर  से  कोई  एन्कवायरी  हुई
 है,  वल्कि  जो  उस  की  मैनेजिक-बाडी  है,
 उस  पर  हमारा  शक्र  है,  जिस  के  विरुद्ध  आरोप
 लगाये  गये  थे,  उसी  मैदेजिग  बाडी  ने
 एन्कवाथरी  नियुक्त  की  है।  मैं  मंत्री  महोदय
 से  पूछना  चाहती  हूं--क्या  यह  सही  छायये-
 वाही  है  कि  जिस  के  विरुद्ध  करप्शन  और
 घूसखोरी  के  आरोप  लगाये  गये  हों,  वहीं
 इन्कवायरी  इंस्टीचूट  करे  ?

 श्री  राज  नारायण  :  श्रीनत्‌,  सम्मानित
 सदस्या  का  रूथन  सत्य  है  -

 ओसमतो  सृणाल  गोरे  :  अध्यक्ष  महोदय,
 भेरे  सवाल  का  पूरा  जवाब  नहीं  आया  :
 जिन  के  ऊपर  पझ,आरोप  है,  वे  ही  एन्कवायरी
 इंस्टीचूट  झरें--तो  बया  एन्कवायरी  इंस्टीडूट
 कराने  का  सरकार  मा  यही  तरीका  है  ?
 सरकार  इण्डिपन्डैन-  एनन्‍्कवायरी  क्यों  नहीं
 कराती  ?  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि
 खुद  एन्कवायरी  करेंगे---उस  का  क्या  हुआ  ?
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 sit  राज  नारायण  :  मैंने  सदन  में  जो

 आश्वासन  दिया  है,  उस  के  प्रति  मैं  सजग  श्र
 सुचेत  हूं  ।  रेड  क्रास  सोसायटी  की  मनेजिंग
 बाडी  ने  श्री  सुबिमल  दत्त  को,  जो  फामर  फारन
 खेक्रटरी  श्लौर  फार्मर  सेट्रल  विजिलेंस  कम्श्निर
 हैं  कहा  है  कि  वह  इस  बारे  में  प्रलिमिनरी
 एनफ्याथरी  कर  लें  ।  (व्यकघान)  एक
 रसपांसिबल  आदमी  को  यह  झाम  दिया  गया
 है  fe  वह  ईभानदारी  के  साथ  - होटेल्‍ज  में  जा  कर
 पूरी  एनब्वायरी  करें।  और  उस  के  बाद  भी
 इस  बात  की  "ुंजाइश  रहती  है  कि  शोर  कोई
 एनक्वायरी  करना  जरूरी  है,  तो  माननीय
 सदस्था  यहां  हैं,  सदन  यहां  है  और  हम  लोग
 भी  यहां  हैं,  फिर  एवक्वाथरी  हो  जायेगी  ।  इस
 में  परेशानी  की  कथा  बात  है  ?

 घोसतो  मृलाल  गोरे  :  मेरा  सबाल  यह
 है  कि  जिन  पर  आरोप  है,  क्या  वही  एनक्वायरों
 करायेंगे  ।  श्री  सुबिमल  दत्त  कंस  प्रादमी  हैं,
 उस  से  मुझ  कोई  नतलब  नहीं  है।  सवाल  बह
 है  कि  जिन  पर  आरोप  है,  कया  वही  एनक्वाथरी
 नियुक्त  करेंगे  ।  यह  क्‍या  तरीका  है  ?

 MR.  SPEAKER  :  She  says  that  there are  certain  allegations  against  certain  of the  members,
 श्री  राज  नारायण  :  माननीय  सदस्या

 की  एंग्जायटी,  उन  का  कौतूहल,  बिल्कुल  उचित
 है  और  बजा  है|  एंग्जायटी  के  लिए  हिन्दी  में
 साहित्यिक  शब्द  कोतूहल  होता  है।  (व्यक्षघान)

 MR.  SPEAKER:  Her  question  is
 very  simple.  She  wants  to  know  whether
 you  are  holding  an  enquiry.

 SHRI  RAJ  NARAIN  :  The  question is  not  very  simple  and  the  answer  is also  not  very  simple.  The  question  is
 complicated  ;  the  answer  is  also  compli- cated.

 रेड  क्रास  सोसायटी  की  सारी  फाइलों  को
 देखने  शीर  सब  बातों  को  सूनने  समझने  के  बाद
 मैनेजिंग  बाडी  ने  यह  रिकवस्ट  की  कि  दत्त
 कमेटी  से  एनक्वायरी  करा  ली  जाये  t
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 SHRI  K.  VIJAYA  BHASKARA REDDY  :  I  come  from  that  area.  There are  a  number  of  countries  coming  directly (०  provide  aid.  The  aid  is  not  going  to

 deserving  one,  It  muat  be  coordinated. Will  the  Minister  ensure  that  the  whole aid  is  given  to  people  through  the  State Government  which  is  handling  it  in  @ coordinated  way  ?
 ett  राज  नारायण  :  श्रीमान्‌,

 “सीता  कर  शत  विपति  विशाला  t
 बिनाही  कहे  भलि  दौन  दयाला 11.
 आस्त्र  प्रदेश  में  स्टेट  बवतेमेंट  ने  हस

 नेकरल  केलेमिटी  के  साथ  जिस  दंग  से  व्यवहार
 क्या  है,  उस  के  बारे  में  मुझे  कुछ  कहने  को
 जरूरत  यहीं  है।  सार।  देश  इस  बत  को
 जानता  हैं  कि  स्टेट  गक्‍्लेमेंट  ने  इस  स्थिति  से
 निष्टने:  के  ह... ६  ठीक  ढंस  से  काम  नहीं  किया  हैं
 है।

 (ज्यकधान)
 को  wretwe  सिह  :  सत्य  से  ये  इनकार

 क्यों  करते  हैं  आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस
 विपक्षि  से  निपटने  के  लिए  बैसी  ऊायंवाही  नहीं
 की  जो  उसे  करनी  चाहिए  थी  de  (श्यवधान)

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Sir,  पार Minister  must  be  called  to  order.  He must  be  relevant.  He  cannot  make  asper- sions  against  the  State  Government
 (interruptions)

 MR.  SPEAKER  :  Order,  order.  I am  on  my  legs.  You  cannot  shout.  The
 question  of  controlling  the  House  is not  in  the  hands  of  any  one  of  you.  It is  in  my  hands  (interruptions).  Do not  record.

 SOME  HON.  MEMBERS:  oe
 Mr.  SPEAKER  :  Mr.  Minister,  the

 question  that  is  put  to  you  is  this  :  are  you going  to  nei  this  through  the  State Government  ?  Do  not  get  into  other
 controversies,  whether  the  State  Govern. ment  is  misusing  it  or  nat.  Kindly  answer the  question.

 sit  राज  नारायण  :  श्रीमत्‌  यह  जानकारी
 मैं  आप  के  द्वारा  सम्मानित  सदन  को  देना  चाहता
 हूं  कि  जो  मेटिरयोलजीकल  डिपार्टमेंट,  है,
 उसमें  तुफान  झा  रहा  है,  इस  की  सूचना  बहुत.
 पहले  दे  दी  थी  ।  .  (ध्यवधान)

 **@Not  recorded.
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 MR.  SPEAKER  :  A  direct  question Why  don’t  you  answer  ?  (Interruptions)

 Kindly  help  the  House.

 SHRI  RAJ  NARAIN  :  Even  now  do
 ‘you  say  that  T  am  not  helping  the  House  ?

 MR.  SPEAKER  :  Their  question  is
 are  you  willing  to  channelise  the  aid
 through  the  State  Government  ?

 SHRI  RAJ  NARAIN  :  Why  not  ?
 MR.  SPEAKER  :  Please  answer  that.

 at  राज  नारायण  :  मैं  यह  वात  साफ
 कर  देना  चाहता  हूं  कि  जितनी  उत्सणता  हमारे
 सम्मानित  सदस्य  इस  सदन  में  दिख  रहें  हैं,  शौर
 वे  झांनाघरप्रदेश  के  विपत्तिग्रस्त  लोगों  के  लिए
 (व्यवधान) . ..,.  स्टेट  गवर्नमेंट  के  द्वारा  जो
 मदद  मांगी  गई  और  झब  तक  जो  मदद  स्वा-
 स्थ्य  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकार  को  दी
 [व्यवधान)  रजिस्ट्रार  आफ  सोसा-
 यटीज  हमार  कंट्रोल  में  नहों  है  (व्यवध्रान),
 उसने  क्या  भदद  दी,  वहां  की  गवर्नेमेंट  ने  क्या
 मांगा.  यह  हम  कैसे  बता  सकते  हैं  (व्यवधान)

 जार,  SPEAKER  :  Do  not  record  any-
 thing.

 SOME  HON.  MEMBERS  :  coo

 fend  sie  धोकारो  इस्वात  संबंतो ंके  विस्तार
 के  लिए  क्‍सीनरो  का  sR  पड़े  रहना

 *si0.  भी  भानु  कुमार  शास्जो  :  ब्या
 इस्पात  झ्लोर  खान  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा
 करेंग  कि  :

 (क)  क्या  भिलाई  शौर  बोकरो  .द्स्पात
 संयंत्नों  के  विस्तार  कार्य  के.  प्रयोज्नाथ  करोड़ों
 रुपये  के  मूल्य  की  मशीनरी  तथा  अन्य  सामग्री
 आाड्ड  में झत्रमुक्त  पड़ी  हु  ईहे  :  आर

 (छ)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं  भौर  इस  गलत  श्रायोजना  के  लिए  जिम्मदार
 ्यकितियोँ  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है?
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 MINISTER  OF  STEEL  AND MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK)  :

 (a)_A  total  of  about  30,000  tonnes  of
 equipment  has  been  received  at  site  at Bokaro  and  is  awaiting  erection.  In  the case  of  Bhilai  the  total  tonnage  of  such material  is  about  16,000,  tonnes.

 (b)  While  undertaking  execution  of
 large  projects,  procurement  of  equipment and  material  has  to  be  arranged  keeping in  view  several  factors,  like  the  load  time
 required  for  procurement  time  needed for  further  processing,  the  construction and  commissioning  schedule  etc.  In  such
 procurement,  especially  in  the  case  of
 big  projects  like  Bokaro  and  Bhilai, it  sometimes  becomes  necessary  to  obtain and  keep  in  storage  some  of  the  materials 30  as  to  ensure  that  it  is  readily  available and  there  is  no  hold  up  in  the  construction work.

 ater  कुमार  शास्त्री  :  भाननीय
 अध्यक्ष  महोदय,  प्रश्न  पूछने  से  पहले,  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहूंगा.
 झौर  यह  जानना  चाहूंगा  कि  आपका  मंत्रालय
 संसद  से  श्रोर  इस  हाऊस  से  तश्यों  को  छिपाने  की
 बात  क्‍यों कर  रहा  है?  जो  बात  पूछी  नहीं
 जा  रही  हैँ,  उसका  उत्तर  आप  दे  रहे  हैं,  जो  बात
 पूछा  जा  रहा  हूँ  उसका  उत्तर  झाप  नहीं  दे
 रहे  हैं।

 SHRI  ‘BYU  PATNAIK  :  घट  has accused  that  I  have  not  answered  the
 question.  I  have  specifically  answered
 the  question.  Part  (a)  of  the  question ist

 “whether  machinery  and  other  mate- rial  worth  crores  of  rupees  intended.
 for  expansion  work  of  Bhilai and  Bokaro  Steel  Plants  are  lying anused  in  the  yard

 I  bave  said  30,000.  tonnes  are  tying  at Bokaro  and  16,000  tonnes  at  Bhila
 Part  )  of  the  question  is  :
 “if  80,  the  reasons  therefor  and  action being  taken  against  the  persons ible  for  wrong  pla

 T  have  given  the  reason.
 I  am  sorry  that  the  hon.  Member should  say  that  I  have  not  answered  the

 quastian.
 श्बी  भानु  कुमार  शास्त्रो:  मैंने  पूछा है  कि कितनी  मशीनरी  अप्रयुक्त  पड़ी  हुई  है  झर

 ००  recorded.
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 कितने  मूल्य  की  पड़ी  हुई  है  भौर  झापने
 उत्तर  दिया  है  कि  इनकी  स्थापना  करता
 जाकी  है।  में  पृछ  रहा  ह॑ं  कि  कितनी  श्रन-
 यूटिलाइज्ड  है  भौर  आप  उत्तर  दे  रहे  हैं  कि
 स्थापना  होना  ब्राकी  है।  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि
 कोमत  कितनों  है  शौर  भाप  जवाब  दे  रहे  हैं  कि
 तोस  हजार  टन  है  ।  झब  टन  क्या  रुपये  होते  हैं?
 मुझे  बेद  के  साथ  कहना  पड़ता  हैं  कि  मंत्रियों  का
 स्वभाव  हो  गया  है  --शायद  मंत्री  महोदय
 न  जानते  हों  मंत्रालयों  के  सम्बन्धित

 से  क्रिटरियट  से  बराजर  सूचना  मिल  जाती  है
 प्रश्नों  के  उत्तर  में  तो  भी  झापके  मंत्रालय
 गलत  उत्तर  बना  करके  संसद  के  अन्दर  पेश
 कर  देते  हैं।  में  फोटो  स्टेट  कापोज  रूदन  के
 अन्दर  पेश  कर  सकता  हुं  जो  मंत्रालयों  को
 प्रश्नों  पर  आफिस  ने  दो  है  और  झाफिस  उसको
 बदल  कर  हमारे  सामने  रख  देता  है  ।  यह
 बडे  द  की  बात  है  |  मेंहरबानो  करके  इस
 प्रसंग  में  भाप  बसा  न  करें  v

 एक  पत्र  मंत्री  महोदय  को  माननीय  सदस्य
 श्री  मोहन  भैया  ने  दस  अगस्त,  7977  को
 लिखा  था  और  उसका  एकनालिजमेंट  भी
 कर  दिया  गया  था  1  उस  में  सारा  विवरण
 दिया  गया  था  ।  में  उदाहरण  के  रूप  में  एक
 दो  बातें  बताना  चाहता  हूं  एक  ट्रिगर
 20  नाभक  ट्रैक्टर  जिस  को  लागत  तोन  लाख

 रुपया  है  यह  ढाई  वर्ण  से  बेकार  पड़ा  हुप्रा  है।
 बह  केवल  r60  82  चला  हैं।  चालीस  टन
 क्षमता  वाले  इंटरनेशनल  ट्रेक्टर  वहां  बेकार  पढ़े
 हुए  हैं  और  मजदूरों  से  छोटे  मोट  काम  झाघा
 दिन  उन  पर  करवा  करके  फिर  उनको  बेगार
 रख  दिया  जा  है।  कंस्ट्रक्शन  इक्विपमेंट  जोन
 के क्रेन  सैक्शन  में  नई  क्रैंन

 MR.  SPEAKER:  You  can  lay  a
 statement  on  the  Table  of  the  House.
 You  put  a  question.

 शमी  भानु  कुमार  शास्त्रो:  तीन  धार  ही  हैं
 ज्यादा  नहीं  हैं।  लम्बी  सृत्री  होती  तो  मैं  टेबल
 पर  रख  देता  t  क्रेंन  सैवशन  में  लाखों  रूपये
 के नए फेन  बकार  पड़े  हुए  है  प्रौ८  हमारे
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 कमंचारी  बेकार  बैठे  हुए  हैं,  लोडिंग  भनलोडिग
 करने  के  लिए  वी  बी  सी  कम्पनियों  को  ठेका  दिया
 जात  है,  कांट्रेक्ट  दिया  जाता  है,  किराए  पर
 दिया  जाता  है  और  हमारे  वर्कर  बेकार  बंठे
 हुए  हैं।  प्राइवेट  कम्पनियों  को  किराए  पर
 देना  और  हमारी  भशीने  और  हमारे  कर्मचारी
 हां  बेकार  बैठे  रहे  यह  कहां  तक  ठीक  है  ?

 टरनिंग  और  शेपिंग  मशीनरी  को  जंग
 लग  गया  है,  बिना  काम;  में  लाए  जंग  लग
 गया  है  भौर  काम  ठेकेदारों  को  दिया
 जाता  है  t

 ट्रकों  और  जीपों  की  बात  भी  झाप  सुन
 लें।  इतना  बड़ा  स्कैंडल  और  कहीं  नहीं
 होगा  ।  उनको  नीलाम  में  बेच  दिया  जाता  है
 झौर  उसके  बाद  वहो  जीएें  शौर  ट्रक  रिपेयर
 करके  और  वही  ठेकेदार  उसी  कम्पनी  में
 भा  कर  उनको  भिलाई  से  ठेके  ले  करके  काम
 में  लाते  हैं।  करोड़ों  रुपए  का  इस  तरह
 से  नुकसान  हो  रहा  है  '  क्‍या  मंत्री  महोदय
 सदन  के  सामने  ये  सब  चीजें  नहीं  रख  सकते
 थे

 जो  जिम्मेदार  भ्रधिकारी  हैं  जिन्होने
 इस  प्रकार  का  काम  किया  है  क्या  उनको  आप
 दंडित  नहीं  करेंगे  ?  मैं  पूछता  चाहता  हूं
 कि  यह  जो  आपने  टन  बताया  है  इसके  बजाय
 अभी  झाप  कीमत  बतायें  और  बतायें  कि
 कितने  करोड़  रुपये  की  मशीनरी  बेकार  पड़ी
 हुई  है  भ्रौर  कब  से  बेकार  पड़ी  हुईं  है  और
 कब  तक  झाप  इस  प्रकार  की  जो  श्रव्यवस्था
 भिलाई  में  है  इसको  समाप्त  कर  देंगे  t

 SHRI  BIJU  PATNAIK  :  I  gave  the
 tonnage  because  that  will  be  a  more
 prabable  answer.  The  moncy  value  will
 not  give  the  tonnages.  I  think,  the  hon.
 Member  will  note  this  fact.  The  total
 order  for  the  Bhilai  Steel  Plant  was
 1,65,000,  tonnes  out  of  which  orders
 totalling  -1,32,000,  tonnes  have
 placed  so  far  by  the  end  of  October,  1977. Out  of  which  25,500  tonnes  have  becn
 supplied  leaving  a  balance  of  one  lakh
 tonnes  more  yet  to  come.  He  says  ‘unused
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 there  is  no  such  thing  as  unused;  it is  a  continuous  process  of  construction. Parts  have  to  come.  machines  have  to come  ;  sometimes  some  supplies  come, advance  supplies  of  the  original  parv, even  when  the  first  construction  has not  been  there,  and  they  remain  unused. If  the  hon.  Member.  while  making  a Rs.  t000-crore  plant,  gets  frightened with aRs.  4o-crore  machinery  lyingtemprarily ‘idle,  I  can  only  say  to  the  hon.  Member that  small  minds  do  not  take  big  projects.

 श्री  भानु  कुमार  शास्त्री :.  मुझे  बड़ा
 खेद  होता  है  कि  आज  भी....

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA :  Sir, on  a  point  of  order.  The  Minister  was not  right  in  saying  that  ‘small  minds  do not  take  big  projects.’  That  is  a  reflection on  the  Members.........
 SHRI  BIJU  PATNAIK  :  I  did  not cast  any  reffection..  (Interruptions).
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA; The  Minister  has  not  replied  to  his

 question  prope  rly.  His  question  was
 BT  tt  such  and  such  machines  were  lying idle...

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  If  that  is a  reflection,  I  withdraw  it  readily.  But it  is  not  at  all  a  reflection.  It  was  not meant  to  be  a  reflection.
 sit  भागु  कुमार  शास्द्रो  :  मंत्री  महोदय

 ने  जिस  तरीके  से  उत्तर  दिया  है  मैं  यह  कहना
 चाहूंगा  कि  हमारे  माननीय  संसद्‌  सदस्य  वहां
 घूम  कर  भ्राये  हैं,  मैं  श्रापसे  कहना  चाहता  हूं
 कि  श्राप  स्वयं  वहां  जा  कर  देखें  टाइगर  320
 नामक  ट्रैक्टर  160°  घंटे  चल  कर  बेकार  पड़ा
 हा  है;  उसका  कोई  उपयोग  नहीं  रहा  है

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  For  the  infor. mation  of  the  hon.  Member,  I  wish  tu say  that  not  only  I  am  going  there,  but the  entire  Consultative  Committee  of  the Ministry  is  going  there.  The  hon,  Member can  also  cume,  if  he  wishes  to.
 sit  भानु  कुमार  शास्त्री  :  मैं  तो  झ्रापको

 तथ्य  दे  रहा  हूं  श्राप  चल  कर  देखिए  |
 मुझे  श्लापका  निमंत्रण  स्वीकार  है  कई
 मशीनें  बेकार  पड़ी  हुई  हैं,  कवल  भिलाई  में
 ही  नहीं,  उदयपुर  में  भी  बन्द  पड़ी  हुई  हैं
 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  के  श्रन्दर  ।  मंत्री
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 जी  इसको  प्रतिप्ठा  का  प्रश्न  न  बनायें,  सवाल
 हमारे  देश  झौर  पैसे  का  है।  संजय  गांघी
 जब  बस्तर  यात्रा  पर  प्राने  वाले  थे,  तब  हम
 लोग  जेल  में  थे,  तो  सड़क  का  निर्माण  ठेकेदारों
 से  करवाया  गया  इस  भिलाई  के  श्रन्दर
 एक  मशीन  है  जिसका  नाम  एसफाल्ट  प्लान्ट
 है  भ्रौर  एक  रोड  फिनिशर  है,  उतका  उपयोग
 नहीं  किया  गया  ।  यह  दोनों  मशीनें  चीन
 और  भारत  के  यद्ध  के  अवसर  पर.

 ली  मनी  राम  बागड़ो  :  मंत्री  महोदय
 अपना  दिमाग  दुरूस्त  कर  लें,  रौब  बर्दाश्त
 नहीं  किया  जायगा  ।

 ओ  भानु  कुसार  शास्त्रों  :  तीन  रोड  फिनिशर
 और  एसफाल्ट  प्लान्ट्स  सारे  देश  में  हैं  जिनमें
 से  एक  भिलाई  में  है  जो  चीन  और  भारत  के
 युद्ध  के  अवसर  पर  लाख  के  प्रन्दर  सड़क
 बनाने  के  लिए  काम  में  लाया  गया  था
 वह  बसे  ही  पड़ा  हुआ  है  उसका  उपयोग  नहीं
 किया  जा  रहा  है।  लेकिन  सड़क  बनाने
 के  लिए  ठेकेदारों  को  दी  जाती  है  a  क्‍या
 जिम्मेदार  प्रधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  करने
 के  लिए  मंत्रीजी  कुछ  विचार  करेंगे  ?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  hon. Member  has  virtually  answered  his  own
 question.  If  the  machinery  which  was
 bough:  during  the  Chinese  war—normally a  machinery  functions  for  about  eight  to nine  years;  that  is  the  life—is  lying  idle, if  that  has  become  junk—I  do  not  know, Lhave  not  checked  it—,  if  that  has  becomes,
 junk  and  some  contractors  want  to  use  it, {find  noobjection,  But  I  shall  certainly look  into  it.

 et  सानु  कुमार  शास्त्री  :  जंग  नहीं  लगेगा
 तो  क्‍या  होगा  ?  यह  तो  मैंने  अपने  कवैश्चन'
 में  ही  कहा  है  कि  जंग  लगा  हुआ  है,  अगर
 इस्तेमाल  नहीं  करेंगे  तो  जंग  तो  लगेगा  ही  ।

 MR.  SPEAKER:  He  says  he  hs  no information  and  will  look  into  the  matter,
 भो  युवराज  :  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह

 बतायेंगे  कि  जो  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  है,
 कि  जो  मजंदुर  काम  में  लगे  हुए  हैं,  कोई  ऐसा



 १६  ॥  Oral  Answers

 काम  घहीं  'किया  जायेगा  जिससे  वह  मजदूर
 बेरोजगार  बना  दिए  जायें,  क्‍या  उसके
 विरुद्ध  करोड़ों  रुपए  की  कम्प्यूटर  मशीन  वहां
 लें  जाकर  रखी  गई  हैं,  जिनके  लग  जाने  से
 हजारों  मजदूर  बेकार  हो  जायेंगे  ?  क्‍या
 अंक्षीजी  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  There  are  some sections  where  certain  machines  are  essen- tial  for  selecting  and  combining  the  sche- dule  of  raw  materials;  these  electronic
 ip  are  ial  for  productivity.

 Manpower  cannot  help  there.
 SHRI  JYOTIR  MOY  BOSU:  But  that is  never  used,
 SHRI  BIJU  PATNAIK:  वा  is  being used;  it  is  not  correct.
 SHRI  K.  LAKKAPPA:  These  are  the two  premier  steel  producing  centres.  The bon.  Member  has  said  that  materials  worth -crores  of  rapees  were  lying  unused  and idle  and  things  were  not  organised  properly ३0  that  these  equipment  etc.  could  be  uti- lised  as  they  should  be.  It  is  a  very  impor- tant  question,  but  the  answer  by  the  For Minister  is  not  only  irrelevant......
 MR.  SPEAKER:  What  is  the  question  ?
 SHRI  K.LAKKAPPA:  The  other  part of  the  question  was:  What  was  the  action

 being  taken  against  the  persons  responsible for  wrong  planning.  The  hon.  Minister ed  that  it  was  a  process. The  hon.  Minister  has  also  not  given the  moacy  value  of  that  material  Sing idle.  ‘The  material  is  lying  idle  and  that Teans,  there  was  faulty  planning.  Is  it because  of  the  faulty  planning  that  raw material  and  equipment  worth  crores  of
 xupees  has  been  lying  idle  ?  As  the  hon. Members  bere  are  very  much  agitated,  will +he  have  an  impartial  enquiry  into  these matters  ?  The  hon.  Minister  is  a  very -dynamic  person  and  I  am  sure,  he  will set  right  all  these  things  and  see  that  this
 ahaa

 steel  produciag  centre  works  pro- perly.
 SHRI  BIJU  PATNAIK:  was  trying to  hide  the  omissions  of  the  previous Govermment  though  the  Members  seem  to be  very  much  agitated  about  this.  Now,  I would  like  to  tell  the  House  that  the Bhilai  Expansion  was

 Suppor
 ed  to  be

 completed
 in  1976.  You  had  imported  the machinery  on  that  planning.  You  did  not

 provide  the  funds  for  development.  Now it  will  be  finished  in  198t.  Therefore,  to  tell mac  that  I  planned  it  badly  is  really  begging the  question......
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 SHRI  K.LAKKAPPA:  I  am  asking  this Minister......  (interruptions).
 SHRI  BYU  PATNAIK:  This  Minister is  going  to  correct  the  situation  and  try  to resurrect  as  much  of  the  debris  as  pos- sible.

 श्यो  मोहन  चेम्या :  ग्रध्यक्ष  महोदय,
 मैंने  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  को  जुलाई,
 977  एक  पत्न  लिखा  था।  उसका  उत्तर
 उनके  सेक्रेटरी  द्वारा  0  अगस्त,  ‘1977  को
 दिया  गया,  जिसमें  कहा  गया  था  कि  मंत्री
 महोदय  दोरे  पर  हैं  प्लोर  उनके  दिल्ली  खाने
 पर  झाफ  पत्र  से  उन्हें  झवेगत  कराया
 जायेगा  a  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय
 का  इसमें  कोई  दोष  नहों  है।  ऐसा  लगता
 है  कि  मैं  ने  जो  पत्न  उन्हें  लिखा  था,  बह  उन
 के  सामने  नहीं  लाया  गया.  होगा  t  जैसा  कि
 माननीय  सदस्य,  श्री  भानु  कुमार  शास्त्री,
 ने  कहा  है,  वहां  बहुत  सी  मशीनें  बित्कूल
 नई  भवस्था  में  पड़ी  हूँ।  मैंने  स्वयं  सारे
 क्षेत्र  का  दोरा  करके  देखा  है  !  मेने  अपने
 पत्र में  &  ले  कर  4  तक  सब  विवरण
 दिया  है  t  मैं  इस  पत्र**  को  सदन  के  टेबल
 पर  रख  दूंगा  ।  मैंने कई  बार  यह  जानने  की
 कोशिश  की  है  कि  वह  सामान  क्‍यों  बेकार
 पड़ा  है।  मैंने  एक  पत्र  और  जी  भेजा  है,
 जिसमें  पधैंने  बताया है ंकि  भिलाई के  कस्ट्रक्शन
 विभाग  भें  7,000  मजदूर  काम  करते  थे  ।
 दे  स्टरक्चरल  फेब्रिकेशन  का  काम  700  रुपए
 भ्रत्ति-्टन  के  हिसाब से  करते  थे  ।  भर वह  काम
 एच०  एस०  सी०  एल०  के  माध्यम  से  ठेकेदारों
 को  दे  दिया  भवा  है,  जो  700  रुपए  से
 2200  रुपए  प्रति-दन  लेते  हैं  ।  कांग्रेस
 शासन  के  कार्यकाल  में  यह  शौदा  हुभा  था  ।
 चुनाव  के  दौरान  ठेकेदारों  से  हजारों  रुपए
 का  चंदा  लिया  गया  था  ।  ठेकेदार  2500
 रुपए  प्रत्ति-टन  ले  कर  700  रुपए  में  दूसरे
 लोगों  से  यह  काम  करवाते  हैं  ।  इसमें  करोड़ों
 हपयों  की  क्षति  हुई  है  ।  मैं  यह  जानबा
 चाहता.  हूं  कि  क्या  मंत्री  सहोदय  विधिवत्‌

 **The  Speaker  not  having  subsequently  accorded  the  necessary  permission,  the  document ‘i:  pot  treated  as  laid  on  the  Table.
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 इस  मझामले  की  जांच  करबायेंगे,  श्र  जो
 लोग  इसमें  दोषी  हैं,  भले  ही  थे  पूर्ववर्ती
 सरकार  के  लोग  हों,  उनके  खिलाफ  कड़ी
 कार्यवाही  करेंगे  ?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  hon. Member  who  is  raising  these  questions  had
 lengthy  dicussions  with  me  several times.  The  sins  of  the  previous  government are  now  visiting  on  us  and  I  shall  assure the  hon.  Member  that  I  shall  take  as  much corrective  action  as  possible  and  all  the
 allegations  that  have  been  made  against the  construction  company,  the  Hindustan Steel  Construction  Company  or  the  other officials  and  contractors.....,

 AN  HON.  MEMBER:  By  when  ?
 SHRI  BIJU  PATNAIK:  That  has  to  be assessed  first  and  then  the  contracts  once

 given  cannot  be  rescinded.  Otherwise, the  work  will  be  delayed  further  and  there will  be  further  escalation  of  costs.  There-
 fore,  we  will  take  the  necessary  steps. The  han.  Member  himself  is  a  member  of the  Consultative  Committee.  The  Com- mittee  is  meeting  in  Bhilai  by  the  end  of
 January  and  we  shall  look  into  all  these
 problems  there.

 a  राघवजी  :  माननोय  मंत्री  श्रो
 पटनायक  वरिष्ठ  एवं  अनुभवी  मंत्री  हैं।
 उनसे  यह  झपेह्ा  नहीं  की  जा  सकतो  कि  वे
 माननीय  प्रश्नकर्ता  को  स्माल  माइन्ड  कह  कर
 उनका  अपमान  करेंगे  1

 करोड़ों  रुपये  को  मशीनों  के  झाइडल
 पड़े  रहने  के  सम्बन्ध  में  एक  संसद्‌  सदस्य  ने
 माननीय  मंत्री  को  जुलाई,  ‘1977,  %  फ्त्र
 लिखा  था  फिर  भी  माननीय  मंत्री  ने  प्रपने
 उत्तर  में  कहा  कि  मेरी  जानकारी  में  झगर  यह
 मामला  लाया  जायेगा  तो  जांच  करवायेंगे  ।
 जब  जुलाई  977  पं  मंत्री  जी  को  ऐड्रेस
 करते  हुए  फ्ल्र  लिखा  गया  तो  क्या  कह  उनके
 चास  तक  पहुंचा  नहीं  या  अगर  पहुंचा  है  तो
 जया  वह  चीज़  उनकी  जानकारी  में  नहीं  है  ?
 अ्रगर  उनकी  जानकारी  में  थी  तो  उन्होंने
 उसको  जांच  क्‍यों  नहीं  करवायी  ?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  do  not  re-
 collect  the  complaint.  If  he  reminds  me, I  will  certainly  look  into  it
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 5000  से  झंधिक/कम  शनसंख्या  वाले  गांधों
 में  डेसीकोनों  को  व्यवस्था  किया  जाना
 *sii.  श्री  रामजो  साल  सुमन ८.

 क्या  संलार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्या  उन्होंने  घोषणा  की  है  कि
 उन  गांवों  में,  जिनकी  जनसंख्या  5000  तक
 है  झौर  जहां  पर  डाकघर  हैं,  टेलीफोन  सुविधाएं
 देने  की  व्यवस्था  की  जायेगी;

 (ख)  क्‍या  जिन  गांवों  को  जनसंख्या
 5000  नहीं  है,  उनको  भी  टेलीफोन  सुविधाएं

 प्रदान  की  जायेंगी;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उक्त  सुविधाएं
 कब  तक  उपलब्ध  कराई  जायेंगी ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (भरी
 लरहूरि  प्रसाद  सुखदेव  साय) :.  (क)  गर
 (ख).  सरकार  ने  नोति-संबंधी  यह  निर्णय

 लिया  है  कि  सामान्य  क्षेत्रों  के  उन  सभी
 स्थानों  में,  जहां  की  आबादी  5000  या
 इससे  अधिक  हो,  टेलीफोन  की  सुविधा
 (सार्वजनिक  टेलीफोन  घर)  दे  दी  जाय  ।  यह

 भी  फैसला  किया  गया  है  कि  पहाड़ी  और
 पिछड़े  क्षेत्रों  के उन  सभी  गांवों  में,  जहां  की
 आबादी  2500  या  इससे  भ्रधिक  हो,  टेलीफोन
 की  सुविधाएं  दे  दी  जायेंगी।

 छोटे  गांवों  में,  ये  सुविधाएं  नीचे  लिखें
 श्रेणीमत  स्थानों  में  दी  जायेंगी  बशतें  कि
 सामान्य  क्षेत्रों  के  प्रस्तावित  स्थानों  में  श्रनु-
 मानित  राजस्व  उनके  वाधिक  श्रावर्ती  व्यय  के
 25  प्रतिशत  से  भ्रधिक,  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 5  बसिशत  से  भ्रधिक  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में
 lo  प्रतिशत  से  श्रधिक  हो  al

 (i)  े  स्थान,  जहां  दारोगा  या  उससे  ऊंचे
 झोहदे  के  भ्रधिकारी  के  अधोन  थाना
 हो।

 (ii)  दूरवर्ती  स्थान  (जिनसे  40  किलोमीटर
 के  घेरे  में  कोई  टेलीफोन  एक्सचेंज
 न  हो)
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 (iii)  पर्यटन  केन्द्र|तोर्थ  स्थान  बौर

 (iv)  कृषि/सिंचाई/बिजलो  परियोजना  स्थल/
 टाउन  शिप  ।

 (ग)  ऊपर  बताये  गये  स्थानों  पर
 विभिन्न  चरणों  के  एक  कार्यक्रम  के  अनुसार
 आगामी  पांच  वर्षों  में  टेलीफोन  को  सुविधाएं
 दे  दी  जायेंगी।

 शनी  रामओो  लास.  सुमन  :  मंत्रों  महोदय
 ने  बताया  कि  सरकार  ने  नीति-संबंधी  यह
 निर्णय  लिया  हैं  कि  सामान्य  क्षेत्रों  के  उन
 सभी  स्थानों  में  जहां  को  श्राबादी  5000  या
 इससे  प्रधिक  हो,  टेलीफोन  की  सुविधा  दे
 दी  जाणेगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी
 देना  चाहूंगा  कि  जिन  गांवों  को  ब्राबादो
 पांच  हजार  नहीं  है,  पांच  हजार  से  कम  है
 लेकिन  वहां  डाकधघर  या  उप-डाकघर  हैँ,
 क्या  अपनी  नोति  के  अनुसार  झाप  उनको
 टेलोफोन  से  वंचित  रखेंगे  ?  दूसरी  जानकारों
 यह  देना  चाहता  हूं  कि  देहाती  अंचल  में  हम
 पुलिस  को  रोज  झालोचना  करते  हैं,  लेकित
 मुझे  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  है  कि
 पुलिस  के  पास  उतने  साधन  नहीं  हैं  जिनसे
 वह  क्राइम  को  कंट्रोल  कर  सके,  देहाती  अंचल
 में  जो  थाने  है  वहां  टेलोफोन  की  कोई  व्यवस्था
 नहीं  है  तो  क्या  श्राप  उन  थानों  में  टेलीफोन
 की  व्यवस्था  करेंगे  ?  तोसरी  बात  यह  है  कि
 आप  ने  फरमाया  कि  जहां  घेरा  40  किलोमीटर
 है,  वहां  श्राप  टेलीफोन  लगाने  जा  रहे  है,
 मैं  यह  जानकारी  देना  चाहता  हूं  कि  कई
 स्थानों  में  00  किलोमीटर  तक  के  घेरे  में
 कोई  भो  टेलीफोन  नहीं  है  तो  क्या  ऐसे  स्थानों
 पर  देलोफोन  की  सुविधा  उपलब्ध  करने  की
 व्यवस्था  आप  करने  जा  रहे  है  ?  थे  तीन  मेरे
 महत्वपूर्ण  प्रश्न  हूँ  जिनका  उत्तर  मैं  माननीय
 मंत्रो  महोदय  से  चाहता  हूं।

 श्यी  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साय:  मैं
 माननीय  सदस्य  को  यह  जानकारी  देना
 चाहूँगा.  कि  हमारी  जो  नीति  है  उसके  श्रनुसार
 स्टेंड  कैपिटल  से  हम  लोग  जिले  को  टेलीफोन

 DECEMBER  22,  977  Oral  Answers  20

 देने  वाले  हैं,  जिले  से  सब-डियोज़न  को,  सब-
 डिवीज़न  से  तहसोल  को  ओर  तहसील  से
 ब्लाक  को  देने  वाले  हूँ  ।  इसमें  पापुलेशन  का
 कोई  सवाल  नहीं  है।  पापलेशन  का  सवाल
 बहीं  भ्रायेगा  जहां  थानों  में  स्टेशन  प्राफिसर
 नहीं  &  वहां  भौर  जहां  40  किलोमीटर  के
 रेडियस  में  कोई  टेलीफोन  एक्सचेंज  न  हो,
 इसके  झलावा  जहां  इर्रीगेशन,  टूरिज्म,  एग्री-
 कल्चर  या  पावर  के  प्रोजक्ट्स  हें  वहां  हम
 पापुलेशन  को  बेसिस  पर  ही  टेलीफोन  का
 कनेक्शन  दे  रहे  हूँ।

 शी  रामजो  लास  सुसनः  अध्यक्ष  महोदय,
 मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  है  कि  अमुक-अमुक
 स्थानों  पर  टलीफोन्ज़  की  व्यवस्था  कर  दी
 जायेगो।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  देहातो
 पंचलों  में  जो  टेलोफोन  से  बिलकुल  भलग  हैं,
 उनके  लिये  झ्राप  क्या  क्रान्तिकारी  कदम  उठाने
 जा  रहे  हैं?  भाष  ने  यह  फंसला  किया  है  कि
 पांच  वर्षों  में  हम  इन-इन  स्थानों  पर  टेलोफोन्ज
 की  व्यवस्था  कर  देंगे;  पांच  वर्ष  में  न  जाने
 क्या  हो,  यह  पवित्र  काम  तो  जितनी  जल्दी
 हो  सके,  भाप  को  करना  चाहिये।

 शाप  ने  बतलाया  है  कि  दूरवर्ती  स्थानों,
 पर्यटन  केन्द्र,  तीथ॑-स्थल,  कृषि-सिंचाई-बिजली
 परियोजनाओं,  श्रादि  स्थानों  पर  पांच  वर्षों
 में  टेलीफोन  की  सुविधा  दे  दी  जायेगी  a  हमारे
 श्री  झटल  बिहारी  बाजपेयी,  जो  भारत  सरकार
 में  माननीय  विदेश  मंत्री  हैं,  उनके  गांव  बटेश्वर
 में,  जो  हिन्दुस्तान  का  प्रमुख  तो्थ-स्थल  है,
 वहां  भी  टेलीफोन  की  व्यवस्था  नहीं  2
 यह  जो  भ्राप  ने  कहा  है  कि  पांच  साल  में  करेंगे,
 मैं  चाहूंगा  कि  6  महीने  के  अन्दर  ऐसे  स्थानों
 पर  टेलीफोन  की  व्यवस्था  की  जाये  1  माननीय
 मंत्री  जी  पांच  वर्ष  की  श्रवधि  को  घटा  कर
 उससे  कम  समय  में  समस्त  स्थानों  पर  श्रविलम्ब
 टेलीफोन  की  व्यवस्था  करायें?

 सह  सब  तो  मैंने  देहाती  श्रांचल  के  बारे
 में  कहा--परन्तु  सारे  हिन्दुस्तान  में  टेलीफोन
 की  व्यवस्था  बहुत  खराब  है।  संसद  सदस्यों  के
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 टेलीफोन  पूरा  दिन  ख़राब  पड़े  रहते  हैँ।
 बया  हिन्दुस्तान  को  टेलीफोन  व्यवस्था  को
 सुधारने  के  लिये  श्राप  कोई  क्रान्तिकारी  पग
 उठायेंगे  ?

 संचार  मंत्री  (भी  बज  लाल  वर्मा):
 अ्रध्यक्ष  महोदय,  स्वतन्त्रता  के  तीस  वर्षों  के
 बाद  भी  अभी  तक  जिला  हैडबवार्ट्स  में
 टेलीफोन  नहीं  है.

 एक  भाननोय  सदस्य  :  ऐसे  कितने  जिले
 हैँ?

 ी  ुजलाल  वर्मा  :  पांच  जिले  ऐसे  हैं
 जहां  ' छलीफोन  नहीं  हैँ।  सब-डिवीज़नल
 हैडक्वात्स  OL  हूँ,  जहां  पर  टेलीफोन  नहीं  है  y
 श्रनेकों  तहसील  हैडक्वार्ट्स  है,  सब-तहसील
 है,  जहां  पर  टेलीफोन  नहीं  हैँ।  इस  लिये
 हम  ने  कुछ  नार्म्स  बनाये  हैं  जौर  उनके  मुताबिक
 हम  ने  कहा  है  कि  दो  वर्षों  के  झन्दर  जितने
 इम्पोर्टनः  स्थान  हूँ,  थाने  से  लेकर  जिले  तक,
 उन  स्थानों  पर  हम  टेलीफोन  लगा  देंगे  शौर
 इसी  विधि  के  झ्नुसार  हम  चल  रहे  हैं  ताकि
 लोगों  व  जल्दी  से  जल्दी  वह  सुविधा  उपलब्ध
 हो  सके  t

 si)  रामजो  लाल  सुमन:  झचघ्यक्ष  महोदय,
 माननीय  वर्मा  जी  और  उनके  राज्य  मंत्री+-
 दोनों  े  उत्तरों  में  तारतम्य  नहीं  है।  राज्य
 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  5  वर्षों  में  लगायेंगे
 झौर  माननीम  वर्मा  जी  कह  रहे  हैं  कि  दो
 वर्षों  में  लगायेंगे--इनके  जवाब  में  कोई
 तारतया  होना  चाहिये।

 MR.  SPEAKER:  He  has  already  ans-
 wered  the  question.

 DR.  VASANT  KUMAR  PANDIT: Will  tke  hon.  Minister  let  us  know,  let  the
 House  know—we  have  written  to  the
 Ministtr  quite  often—whether  in  1978, there  viould  be  a  White  Paper  as  to  which
 areas  ६६९  going  to  have  the  telephones  ?

 SHRI  BRIJ  LAL  VERMA:  Within  two
 years,  ‘we  are  going  to  have  4,000  long distance  telephones  and  all  the  head-
 quarters,  administrative  headquarters  will
 have  the  telephones.

 आओ  मुहम्मद  फ़ो  कुरेशी  :  बैकवर्ड
 एरियाज  झौर  पहाड़ी  इलाकों  के  लिये  जो
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 नियम  बताये  गये  हैं,  उनकी  बुनियाद  पर
 लहद  में  कभी  टेलीफोन  नहीं  श्रा  सकेगा,
 क्योंकि  झाप  ने  श्रावादी  का  तसव्वुर  भी  अपने
 दिमाग़  में  रखा  है।  जहां  पर  एरिया  बहुत
 बड़ा  है  ब्रौर  आबादी  कम  है--अया  उसके
 लिये  श्राप.  कुछ  अलग  से  नियम  बनायेंगे
 ताकि  उनको  भी  टलीफोन  फैसिलिटी  मिल
 सके  ?
 Sheet  २  tes  Ab  eae  opt
 NE  ps  oilee  oy!  जरी
 3३  tele  OS  ol  pyar  BS  all  pi
 afl  ie  onteld  gad  ae  glo!
 ue  re  हैं  ol  égt  shins  हैं
 Rte  2  की)  yee  seo  af

 2  oll  yl  ao  Ie  सकी
 pe  SI  si  oi  Bs  ul  ड
 ered  gt  oF  yl  SE  Ayly

 [-  he  fe  alee sd
 st  बअजलाल  बर्मा,  :  जी  हां,  उसका

 जवाब  मैंने  दिया  है,  नियम  बनाये  गये  हैं  कि
 जहां  पर  आबादी  कम  है,  वहां  भी  टेलीफोन
 लग  सकें  |  लेकित  इस  वक्‍त  हम  इस  झाडर
 से  निफल  रहे  हैं---जिला,  तहसील,  ब्लाफ---
 उसके  बाद  जैसा  झाप  कह  रहे  हैं,  उसके  लिये
 भी  किया.  जायेगा!

 श्री  भुहम्भद  शक्री  कुरेशो:  यह  स्ट्रेटेजिक
 एरिया  है,  श्राबादी  कम  है--इनके  लिये
 जरूर  कुछ-न-कुछ  होना  चाहिए।
 3)  ;  उससे  ght  3००००  ut  J
 cae  fod  oli  +  by}  Sapgtyy ten
 Ve  es  ee  ye  YS  ot

 [-  Bate
 श्री  बृजसाल  वर्मा  :  वहां  पर  भी  हम

 कर  रहे  हैं।
 भी  फिरंगी  प्रसाद  :  माननीय  मंत्री  जी

 ने  जो  घोषणायें  की  हैं,  मुझे  उनके  ही  विभाग
 से  स्पष्ट  पता  चला  है  कि  श्राप  जहां-जहां
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 टेलीफोन  के  खम्दे  लगाना  चाहते  हैं,  झतेकों
 डिवीजनों  में  मैटीरियल  नहीं  है।  मुझे
 यह  भी  बताया  गया  है  कि  ग्रापका  विभाग
 जंगल-विमाग  से  कुछ  कांट्रेक्ट  करके  बल्लियां
 आदि  देते  जा  रहा  है।  में  ऊनना  चाहता
 हूं  कि  क्या  यह  घोषणा  घोषणा-मात्र  ही  रह
 जायेगी  या  उपयुक्त  मैटीरियल  की  व्यवस्था
 भो  आय  कर  रहे  हैं?

 श्री  बजलाल  वर्मा  :  मेटोरियल  हमारे
 बास  है  भौर  कांट्रेक्टर  से  नहीं  बल्कि  डिपार्ट-
 मेन्टल  लेविल  पर  सारी  चीज़  हो  रही  हैं  |

 MR.  SPEAKER:  The
 Question

 Hour is  over.  We  take  up  Short  Notice  Ques- HOR...  Untsrruptions).
 sit  रामधारी  शास्त्रों  (पदरौना)  :

 अध्यक्ष  महोदय,  मेरी  बात  श्राप  सुत  लें।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  गन्ने  के  दामों  के  बारे  में
 जो  झाप  ने  377  के  अन्तर्गत  इजज़त  दी  है,
 उससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  93  में  इसकी
 खहस  करवाइए  1  (व्यथयाग)

 डा०  सक्मी  नारायज  पांडेय  (मंदसोर):
 चार  दिन  से  हम  इसके  लिए  कह  रहे  हैं  लेकिन
 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है,  इसलिए  ख़ड़ा
 होना  पड़ा  है।  इस  पर  दो  घंटे  की  बहस
 करवाइए  |

 शनी  उप्रसेग  (देवरिया)  :  दो  घंटे  की
 बहस  करवाइए  ।

 [व्यवधान ) . ....
 MR.  SPEAKER:  We  must  follow  the

 edure;  otherwise  Parli  will  not work  effectively.  Your  voices  are  not  heard; they  are  not  recorded.  What  is  the  good  if everybody  gets  up  and  4]  This
 question.  had  been  discussed  in  the  House and  J  have  allowed  377  statements......
 (Unterruptions).  Do  not  record.

 To  wet  लारावण  बि  :**
 यी  सुरेड  विकम

 MR.  SPEAKER:  We  take  up  Short Notice  Question  No.  7.
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 SHORT  NOTICE  QUESTION

 Supply  ef  MIG  spares  and  automatic
 weapons  by  India  to  Uganda

 S.N.Q.7  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to state:
 (a)  whether  Government  have  seen  a recent  report  in  a  foreign  journal  ‘Sunday News’  that  India  is  supplying  MIG  spares and  a  wide  range  of  automatic  weapons and  ammunitions  to  Uganda;
 (b)  if  so,  what  are  the  terms  and conditions  and  value  of  such  supplies  to

 Uganda;
 (c}  whether  Government  are  aware that  such  supplies  have  caused  concern

 among  some  foreign  friendly  Governments; and
 dd  if  so,  what  steps  Government  pro- pose  to  take  in  this  regard  ?
 THE  MINISTER  OF  DEFENCE

 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  {a)  Attention of  Government  has  been-drawn  to  news items  appearing  in  certain  foreign  news-
 Papers  regarding  certain  reported  deals  of arms  supply  by  India  to  Uganda.  The Government  of  India  have  neither  sold nor  have  any  proposal  on  hand  to  sell
 military  hardware  to  Uganda  cither
 directly  or  indirectly.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  and  d).  In  the  above  mentioned cases  Govermment  have  denied  the  reports at  the  Centres  where  the  news  items  ap- peared.
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  am  glad  the

 aii  categorically  denied
 such  re~

 ports  which  appeared  in  the  for  ress. There  are  deliberate  attempts  tate  to
 malign  our  country  abroad.  Also,  attempts are  made  by  certain  interested  “foreign to  create  a  misunderstanding  bet- ween  friendly  countries  especially  countries
 friendly  to  India.‘  This  Ugandan  problem is  one  of  the  very  touchy  problems,  ese
 pecially  also  so  far  as  the  people  of  U.K. are  concerned,  If  I  may  quote  the  news
 report  which  appeared  in  the  Sunday.Times

 ताशा  JAGJIVAN  RAM:  Why  give publicity  to  it  ?
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  E  agree.  This

 report  is  yery  mischievous  and  meant  to
 malign  our  country.:I  want  a  categorical assurance  from  the  minister  that  all  the

 **Not  recorded.
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 items  that  we  are  taking  from  the  dif- ferent  countries  for  our  own  defence  pur- poses,  including  MIG  spares  etc.  will  not be  given  to  any  other  country  and  also that  even  the  arms  produced  in  our  own
 country  will  not  be  given  to  countries  like
 Uganda.

 SHRI  JAGJIVAN  RAM:  If  the  hon. member  had  cared  to  listen  to  my  reply. there  would  have  been  no  need  for  putting this  supplementary.  I  have  already  said that  there  is  no  proposal  to  sell  anything to  Uganda  directly  or  indirectly.  What  che do  you  require  ?  J  have  further  said  that the  Government  have  denied  the  reports at  the  Centres  where  the  news  items  ap- peared.  There  has  been  an  unequivocal denial  that  anything  has  been  supplied  to
 Uganda  either  directly  or  indirectly.  Fven in  future,  there  is  no  intention  at  all  to
 supply  anything  to  Uganda.

 _MR.  SPEAKER:  This  should  satisfy im.
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  India  has entered  into  agreements  with  certain other  countries  regarding  selling  our  own small  arms  and  ammunition.  In  this  con-

 nection,  do  the  Government  have  any policy  regarding  selling  our  own  small arms  and  firearms  produced  in  this  country and  if  so,  what  are  the  criteria  fxed  for  the sale  to  different  countries  ?

 Me  SPEAKER:  It  does  not  arise  out  of this.
 SHRI  K.  GOPAL:  This  is  a  deliberate

 attempt  made  by  some  countries  to  malign India  abroad  and  I  am  happy  the  hon. has  given  a that  we  are  not  supplying  arms  to  Uganda. When  we  obtain  technical  know-how  from the  Soviet  Union  for  the  manufacture  of MIG  spares,  ete.,  I  want  to  know  whe- ther  we  have  the  right  to  sell  them  to  other countries.
 MR.  SPEAKER:  It  depends  on  the

 agreement.
 SHRI  K.  GOPAL:  Leave  alone  MIG; when  we  obtain  technical  anyhow  from

 any  country  for  manufacturing  something, I  want  to  know  whether  we  have  the  right to  sell  it.
 MR.  SPEAKER:  It  does  not  arise  out

 of  this.
 DR.  SUBRAMANIAM  SWAMY:  I

 am  very  happy  that  the  Minister  has  very categorically  said  that  there  is  no  inten-
 tion  of

 supplying
 arms  to  Uganda.  This must  have  been  based  on  some  policy  consi- deration.  In  view  of  the  fact  that  according to  the  of

 Studies,  India  is  emerging  as  a  maior  ex-
 porter  of  small  arms,  could  the  Minister
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 inform  the  House  as  to  what  is  Govern- ment's  policy  according
 to  which  Uganda

 bi  at
 MR.  SPEAKER:  Is  there  any  policy on  which  Government’s  refusal  is  based  ?
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Sir,  that  was

 my  question;  and  you  ruled  it  out.  (Jnter-
 ruptions).

 DR.  SUBRAMANIAM  SWAMY:
 Uganda  has  been  denied  ;  and  the  Minister has  said  it.  So,  there  must  have  been a  policy  decision.  I  have  a  right  to  ask about  that  policy.

 MR.  SPEAKER:  The  policy  is  not  to”
 supply  to  Uganda.

 DR.  SUBRAMANIAM  SWAMY:  But
 why  ?  Why  are  we  afraid  ?  I  know  that in  Uganda,  Idi  Amin  is  ruling.  (Znterrup- tions),  Why  can’t  I  know?  The  Minister has  said  that  he  has  no  intention  to  supply to  Uganda.  Let  the  Minister  answer  the
 question.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  was  a
 question  of  policy  regarding  the  sale  of roduced  by  India.  That  policy  can inch ide  Uganda  also.  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Is  there  any  policy in  it  ?  Is  it  based  on  any  policy,  oron  any decision  ?
 SHRI  JAGJIVAN  RAM:  The  over-

 riding  policy  in  these  matters  is  the  national
 interest  and  national  prestige.

 ot  उप्रसेन  :  मैं  स्पष्ट  जानना  चाहता
 हूं  कि  जनता  पार्टी  के  आने  से  पहले  वाली
 सरकार  ने  अफीका,  युगांडा  झ्रादि  देशों  में
 जब  आजादी  का  प्रान्दोलन  दबाया  जा  रहा
 था  तो  वहां  की  सरकारों  को  हथियार  या
 मिग  विमानों  के  पुजे  आ्रादि  देने  के  बारे  में
 कोई  बातचीत  की  थी,  कोई  चिट्ठी  पत्र
 लिखा  था,  क्‍या  इसकी  सूचना  मंत्री  जी
 को  है?

 शी  जरााजोवन  राम  :  सदस्य  महोदय  की
 जानकारी  में  कोई  तथ्य  नहीं  है!

 शी  कवर  खाल  गुप्त  :  क्‍या  युगांडा  ने
 डायरेक्टली  या  इंडायरेफ्टलली  कभी  भारत
 सरकार  से  पुर्जे  आदि  खरीदने  की  प्राथना
 की  थी  ?  झापने  उत्तर  तो  दे  दिया  है  कि  को  थी
 या  नहीं  की  थी  ।  मैंते  पूछा  है  कि  कभी  भी
 की  थी?
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 हूं,  श्रो  जाजीशप  राम  :  प्रगर  माततीय
 संदत्य  को  बहुत  उतपुक्ता  है  इपकों  जानते
 की  तो  उनकी  उत्सुकता  को  मैं  स्नात  कर
 दू यद  कई  कर  कि  ह: ६६  कोई  तथ्य  नहीं  है  ।

 SATA  ROY:  Tae  Minister
 ed  that:  has  no  inteation

 m:to  Uganda.  As  you  know, fascist  dictator-

 mi:  br  ready  to  give  arms  in  casea  libsra-
 tio  straggzle  is  lauashed  against  that
 rogim>  ?

 MR.  SPECTR:  [sc  will  ७१  considered
 wa  thy  quastio

 परा  JAGIVAN  RAM:  fc  is  hyp  thee
 tical,  Sir,  It  is  never  dons.

 ——

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Declaration  of  P.F.  Organisation  as
 Industry

 SHREK.  RAMAMURTHY:  Will
 the  Min‘ster  of  PARLTAMENTARY  AF-
 FAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Karnataka  High  Court,
 in  1973,  had  given  judgement  that  the
 P.F.  O-ganisation  is  an  industry  and  the
 899९4  preferred  against  this  judgement
 by  Government  before  the  Supreme  Court
 -was  not  allowed;  and

 (by  if'so,  whether  Government  propose
 to  declare  the  P.F,  Organisation  as  an
 Industry  with  retrospective  effect  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  PAR-
 LIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.  RAM
 KRIPAL  SINHA):  (a)  While  deciding  the
 Civil  Revision  petition  No.  586/197,
 (Shri  M.  Mariswamy  Fe.  The  Registrar  of
 Trade  Unions  in  Mysore),  the  High  Court
 of  Karnataka  at  Bangalore  held  that  ‘“‘As
 the  activity  of  the  Provident  Fund  Orga-
 nisation  is  ‘industry’  the  members  of  the
 Unions,  who  are  its  employees  have  to
 ‘be  regarded  as  ‘workmen’.”  The  Supreme
 ‘Court  of  In:lia  dismissed  a  Special  leave
 petition  filed  in  the  matter,

 (b)  As  there  is  no  provision  in  the
 Industrial  Disputes  Act,  empowering  the
 Government  to  declare  any  establishment
 or  Organisation  as  an  industry,  the  ques-
 tion  does  not  arise.

 Issue  of  Stamp  in  Honour  of
 Dr.  Mohd.  Iqbal

 *5:3.  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will the  Minister  of  COMMUNICATIONS bo  pleased  to  state:
 = (a)  wisther  thrre  is  any  prop mal,  to issuc  Con  2M  yrative  stv;  in  honour  of the  great  Urdu  Post,  Allama  Ds,  Mohd.

 Iqbal;
 {b)  if  so,  the  proseat  pocition  in  that

 regard;  and

 (c}  whether  the  stamp  can  de  released within  the  Birth  Centenary  Czlebration
 year,  waich  is  currently  bing  celebrated in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA. TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEO  SAI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  proposal  will  again  be  placed before  the  next  meeting  of  the  Philatelic
 Advisory  Committee  for  its  consideration.

 (c)  This  could  bs  known  only  after  the
 meeting  of  the  Committee,

 Reservation  of  seats  for  Tribals
 as  Labourers  in  Factories

 5h.  SHRI  RAJE  VISHVESHVAR
 RAO  :  Will  the  Minister  of  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  consider-
 ing  to  reserve  scats  for  the  Tribals  in  the
 factories  as  labourers;  and

 (b)  if  so,  the  percentage  of  seats  to  be
 reserved  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA);  (a)  and
 (b).  According  to  the  information  fur-
 nished  by  the  Ministry  of  Industry  (De-
 partment  of  Industrial  Development),  the
 question  of  giving  representation  to  the
 members  of  Scheduled  Caste  and  Sche-
 duled  Tribe  communitics  in  employment with  private  sector  industrial  underta-
 kings  was  examined  in  that  Ministry  some
 time  ago  arising  out  of  the  observations
 made  by  the  Parliamentary  Committee
 on  Welfare  of  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes,  As  a  result  of  the  decision
 taken  in  the  matter,  appeal  to  the  private sector  enterprises  was  issued  through  the
 auspices  of  Directors  of  Industries,  tech-
 nical  authorities  and  Chambers  of  Com-
 merce  and  Industry  to  ensure  that  the
 employment  of  the  members  of  such  com-
 munities  in  the  private  sector  underta-
 kings  is  stepped  up.
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 The  Bureau  of  Public  Enterprises, Ministry  of  Finance  has  also  issued  direc- tives  to  public  sector  undertakings  under the  control  of  Government  through  the administrative  Ministries  concemed  for

 making  reservations  for  Scheduled!  Castes and  Scheduled  Tribes  communities  in heir  services  on  the  lines  of  the  reserva- tions  in  Central  Government  services.
 Appointment  oF  I.A.S.  Officer  as head  of  E.P.F.  as  in  E.S.LC.
 4516  SHRI  UGRASE: SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be

 pleased  to  state:
 {a)  whether  the  Employees’  Provident Fund  0  and  the  I State  Insurance  Corporation  are  two  sister

 organisations  working  as  social  securily departments  for  the  welfare  of  industrial
 workers;

 ‘b)  whether  the  Head  of  the  Depart- ment  of  the  Employees  State  Insurance
 Corporation  is  of  the  status  of  the  Sec-
 retary  to  the  Governmentof  India,  whereas the  Head  of  the  Department  of  Employees’ Provident  Fund  is  a  very  junior  officer
 hardly  having  the  status  of  the  Deputy Secretary  to  the  Government  of  India;

 (०)  if's0.  why  an  LA.S.  Officer  as_de- manded  by  the  All  India  Employees’  Pro- vident  Fund  Staff  Federation  has  not  so far  been  appointed  as  the  head  of  the
 Organisation  to  set  its  affairs  in  a  right direction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  LABOUR  AND  PAR- LIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.  RAM KRIPAL  SINHA):  (a)  The  Employees’ State  insurance  Corporation  is  establish- ed  for  the  administration  of  the  Scheme  of
 Employees’  State  Insurance,  and  the
 Employees’  Provident  Fund  Organisation administers  the  Employees  Provident Fund  Scheme,  Employees  Family  Pension and  the  Deposit  Linked  Insurance Schemes.

 (b)  The  Director  General,  Employees’ State  Insurance  Corporation  is  not  an officer  of  the  status  of  the  Secretary  to the  Government  of  India,  he  has  been allowed  the  pay  of  Rs.  | 3500/-  as  perronal to  him.  The  grade  of  pay  of  the  Central Provident  Fund’  Commissioner  is  Rs.  2000 to  (2250.
 (ने  According  to  the  Employees  Provi- dent  Fund  (Commissioners)  Recruitment

 Rules,  the  post  of  the  Central  Provident Commissioner  in  to  be  filled  by  pro- motion  faili  by  transfer  an  de-
 putation  from  I.A.S.  or  Central  Secretariat

 Service  or  Central  Services  Class.  The Post  was  filled  by  promotion.

 ह '. ज  from  Payment  of  Bonns

 9517  SHRI  CHITTA  BASU: SHRI  AHMED  M  PATEL:
 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be

 pleased  to  state:
 (a)  the  number  of  the  industrial  actions resorted  to  by  the  industrial  workers  all over  the  country  on  the  issue  of  payment of  bonus  in  the  recent  months;
 (0)  whether  the  guidelines  concerning the  exemption  to  the  marginal  and  sick industrial  units  from  the  effect  of  the

 Payment  of  Bonus  (Amendment)  Ordi- nance.  977,  were  duly  issued  to  the  State
 Governments;  and

 (०)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
 THE  MINISTER  OF  _  PARLIA- MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR

 (SHRI  RAVINDRA  VARNA):  (a)  Rep- resentations  were  made  against  the  amend- ments  affected  in  the  Payment  of  Bonus Act,  1965,  through  an  Ordinance  promul- gated  in  September,  ‘1975.  which  was later  replaced  by  an  Act  of  Parliament. There  was  unrest  on  the  question  of  bonus but  complete  information  regarding  the number  of  industrial  actions  resorted  to
 by  the  workers  on  this  issue  is  not  yet available,

 (b)  and  (c).  No,  Sir.  It  was  decided not  to  issue  any  guidelines  in  the  subject andtoleave  the  question  of  granting  ex-
 emption  to  the  discretion  of  the  ‘appro- priate  Gove  T  fr  ४२ L

 Servey  coadacted  by  Geological and  Mining  Departments  in Oriesa  and  Bihar
 ¢5:8.  SHRI  K.  PRADHANI  :  Will the  Minister  of  STEEL  AND  MINES be  pleased  to  state:
 (a)  whether  any  survey  has  been  con- ducted  by  the  experts  belonging  to  Geo-

 logical  and  Mining  Departments  in  the State  of  Orissa  and  Bihar;  and
 (9)  if  so,  the  precious  minerals  found as  a  result  of  this  survey?
 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND

 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIR)  :  (a) Yea,  Sir.
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 (b)  Some  minor  occurrences  of  gold have  deen  located  in  Keonjhar,  Cuttack and  Koraput  districts  of  Orissa  and  Singh- bhum  district  of  Bihar.

 retires  of  be  equal  eer  ee Act  Engineering 76

 *»०5:9.  SHR  DB.  CHANDRE GOWDA  :  Will  the  Minister  of  PARLIA- MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR be  pleased  to  state:
 (a)  the  names  of  the  industries  which have  enforced  the  principle  of  ‘equal  pay for  equal  work’
 @)  Whether  engineering  and  instru- mentation  industrics  bave  been  covered under  the  acheme;  and
 (८०)  if  not,  when  this  principle  would enforced  in  these  industri
 THE  MINISTER  OF  PARLIA- MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)  to

 (c)  .  The  Equal  Remuneration  Act,  976 which  provides  for  the  Payment  of Femuneration  to  men  and  women  work ers for  the  same  work  or  work  of  a  similar nature  has  so  far  been  brought  into  force in  respect  of  ा  employments  in  i
 Plantations  (covered  under  the  Plan- tations  Labour  Act,  1951).

 2.  Local  authorities.
 3  Central  and  State  Governments.
 4  Hospitals,  nursing  homes  and  dis-

 pensarics.
 5.  Banks,  Insurance  Companies  and other  financial  institutions.
 6.  Educational,  teaching,  training  and

 tesearch  institutions,
 7.  Mines.
 8.  Employecs  Provident  Fund

 Orgs
 ani-

 aation,  Coal  Mines  Provident  Fund
 Organisation  and  Employees  State
 Insurance  Corporation

 a  The  Food  Corporation  of  India,  the
 Central  Warchousing  Corporation and  State  Warehousing  Corporations.

 10.  Manufacturing  of  Textiles  and  Tex-
 tile  Products.

 ,  Factories  located  in  Plantations,
 ia  Manufacturing  of  Electrical  and

 ery, and  appliances.  PP

 1B.  Manufacture  of  chemical  and  chemi-
 cal  Products

 excep
 tt  Products  of

 Petroleum  and  c

 the  Land  and  water  transport.
 i5.  Manufacture  of  Food  products.
 16.  Other  Manufacturing  Industries.
 Ae  Electricity,  Gas  and  Water.
 18.  Wholesale  and  Retail  Trade.
 ig.  Construction  including  activities allied  to  construction.
 20.  Transport,  storages  and  communi- cations.
 at.  Agriculture  and  activities  allied  to-

 agriculture.
 It  will  be  seen  that  engineering  and  ins- trumentation  services  are  already  covered.
 Teis  proposed  to  cover  all  other  areas  of economic  activities,  where  women  are

 employed,  in  a  phased  manner.

 Health  Of  Rural  दि
 520  SHRI  _ISHWAR  CHAUDHRY: Will  the  Minister  of  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  have  formu- lated  any  scheme  for  the  Health  ue rance  of  rural  workers  on  the  lines  of  Emp- loyees  State  Insurance  scheme  of  Indus- trial  workers;  and
 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (DR. RAM  KIRPAL  SINHA):  (a)  and  (b). Governmentis  anxious  tosee  that  the  bene- fits  of social  security  and  health  insurance teach  the  rural  workers  as  well  and  is

 of  ding  the
 Employees’  State  Insurance  Scheme  to
 rural  workers,  although  no  specific  propo- sal  has  taken  shape.

 feat  हिन्दी  लेखक
 *52i.  श्री  ब्या  राम  शाक्य :.  क्‍या

 विदेश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  विदेशों  में  हिन्दी  का  प्रयोग
 बढ़ाने  के  लिए  विदेशी  हिन्दी  लेखकों  को
 सम्मानित  करने  के  लिए  समिति  गठित  की
 गई  थी;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  ब  तक  कितने
 विदेशी  लेखकों  को  सम्मानित  किया  जा  चुका
 है  और  बे  किन  देशों  के  हैं  ?
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 विदेश  संगो  पु  झघटल  बिहारी
 खाजपेवी)  :  (क)  शौर  (@).  जी  हां ।
 विदेशी  हिन्दी  लेखकों  को  सम्मानित  करने  के
 लिए  केन्द्रीय  हिन्दी  समिति  की  उप-समित्ति
 ने  22  दिसम्बर,  975  को  एक  पुरस्कार
 समिति  का  सठन  किया  था।  पुरस्कार  देने
 के  लिए  प्रभी  किसी  व्यक्ति  को  नहीं  चुना
 गया  है,  बल्कि  हाल  ही  में  केन्द्रीय  हिन्दी
 समिति  का  पुनर्गठन  किया  गया  है  तथा
 पुरस्कार  समिति  का  पुनर्गठन  करने  के  संबंध
 में  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  इसकी  सिफा-
 रिशों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सके।

 Loss  to  Commasnication
 Syeter

 due to  Cyclene  in  Tamilnadu,  and Andhra  Pradesh
 san.  SHRI  R.  V.  SWAMIN: Will  she  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state
 (a)whether  due  to  the  recent  cyclone in  the  Tamil  Nadu,  Kerala  and  Andhra

 Pradesh,  the  loss  to  communication  system was  very  high;
 (०)  ‘ifo,  the  total  damage  caused  to  the communication  system  in  these  States;  and
 (८)  the  steps  being  taken  to  repair  the

 same?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO

 Al):(a)  Yes  Sir,  the  loss  to  communica- tion  system  in  Tamil  Nadu  and  Andhra Pradesh  was  very  high.  Preliminary  esti- mates  of  the  loss  are  of  the  order  of  Rs.  5 lakhs  in  Tamil  Nadu  and  Rs.  60  lakhs  in Andhra  Pradesh.  The  loesin  Kerala  was not  substantial.
 (b)  Total  damage  caused  to  these  com- munication  system  in  these  States  is  re-

 ported  to  be  as  follows:—
 Tamil  Nadu:  Trunk  communication  to

 Nagapattinam  town  was  completely  dis-
 rupted.  Srirangam  goo  lines  auto  exchange
 was  ied
 500  telephone  lines  in  Tanja  ur, ‘Trichy  and  Cuddalore  and  Salem
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 lepho:  k  and  6  changes  includin, 34  trunk  centre  (and  larger  exchanges’ and  95  small  automatic  exchanges  (eae iné¢the  rural  areas  went  out  of  order. Rural  communication  circuits  which  are mainly  on  open  wire  lines  were  the  worst affected,  causing  telecommunication  to many  rural  areas  to  be  cut  off.
 Kerala:  In  Kerala  the  only  damage  was to  the  wireless  station  antenna  on  Kalpeni Island,  Lakshadweep.

 (०)  Tamit  Nadu:  Out  of  about  7509 lines  which  went  out  of  order  on  t2-!-77, about  640o]lines  were  restored  by  (23-11-77 and  balance  by  go-:-77.  Srirangam  ex-
 change  was  restored  on  api  77.  Trunk
 restored  on  9-(I-77.  This  restoration was  oon  temporary  basis.  Permanent restoration  is  in  progress.

 Andhra  Pradesh  :  Out  of  22238  tele-
 phones  which  went  out  o  ‘order  2980 have  been  restored.  64  exchanges  includ-

 these  three  SAXs  have  been  temporarily terminated  as  Long  Distance  Public  Call Offices  (PCOs).  The  restoration  so  far is  on  a  temporary  basis.  Permanent  res- tration  of  trunk  lines  is  in  progres.
 Kerala:  Damage  to  wireless  station  at

 Kalpeni  has  already  been  repaired  teme
 porazily.
 व नललाहएनां,.  of  P.  F.  Family  Pensien  ead Mia.

 Swadeshi  Gotan  Bail”  Kenpar

 #523,  SHRI  KALYAN  JAIN  :  Will the  Minister  of  PARLIAMENTARY AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to state:
 (a)  the  amount  ef  provident fund,  family pension  and  damages  which  are  pending

 against  M/s.  Swadeshi  Cotton  Mill,  Kan-
 pur;

 (b)  whether  in
 yi

 ite  of  such  a  h arrears  and  chronic  defaults,  alt  legal  action
 proposed  to  be  taken  sad  pending  in  the court  were  withdrawn  without  obtaining any  bank

 Teenie
 on  certain  political

 were  affected  by  flood  and  cyclone.
 Andhra  Pradesh:  Approximately  8,000 Kms  of  open  wire  lines  and  48,000  Kms.  of wire  were  damaged,  disrupting  the  open wire  communication  system.  22238  local

 $092,  LS—2,

 sand

 (८)  ifso.  what  action  Government  pro- pose  to  take  against  the  Central  Provident ‘und  Commissioner  who  is  actively involved  in  many  similar  cases
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  LABOUR  AND  PAR- LIAMENTARY  AFFAIRS  (Dr.  RAM KIRPAL  SINHA):  (a)  and  (b).  The
 loyees’  Provident  Fund  Authorities have  intimated  as  follows:—

 (a)  The  amounts  of  Provident  Fund,
 Family  Penuion  (und  Insurance  Fund Ch
 due  from  M/s.  Swadeshi  Cotton  Mill  Ltd.
 Kanpur  are  as  under:—

 Employecs  Administrative  Char-
 posit- Month  Provident  Family  Linked  —-

 ‘und  Pension  Insurance  Employces  Employees contibu-  Provident  Deposits
 tions,  Fuad  Linked Tosurance

 Rs.  Re  Rs,  Ra,  Ra
 August,  77  437887.50  ©  7768.50  Nil,  10153°35,  Nil
 September  77  419411,00°  6766.00  3800.00  985365  -aBoo' 60
 October  77
 November  77

 TotaL  I6g0I20°  00

 479477.00
 479433.00  6766.00  1380000  9853°65  =  /2800°00,

 6766.00  i9800.00  9853°65  2800"  00

 27466°50  41490" 30° 0  39714" 30°  74००-००

 (The  dues  for  the  months  of  October  and
 November,  ‘3977,  have  been  calculated  on
 provisional  basis  as  the  Mill  has  not  sub- mitted  the  relevant  Returns.)

 Asum  of  about  Rs.  a5  takhs  on  account
 is  br  late made  for  certain  months  between  May, 3970  and  July,  1976.

 (b)  The  Provident  Fund  contributions have  been  duly  paid  by  the  Mills  upto July,  1977  For  the  non-payment  of  the Provident  Fund  and  Family  Pension  dues for  the  months  of  August  and  Septem-
 ber,  1977),  the  Regional  Provident  Fund
 Commissioner,  Uttar  Pradesh  has  written to  the  Collector  to  recover  Rs.  10,10,284"  00 as  arrears  of  land  revenue  and  notice  under section  7A  of  the  Employees  Provident Funds  and  Miscellaneots  Provisions  Act has  been  issued  to  the  establishment  for
 determining  the'Provident:Fund  dues  for‘the months  of  October  and  November,  9977. Whcereafter  of  the  amount  is  not  paid  by them,  the  Collector  will  be  asked  to  re- cover  those  dues  as  arrears  of  land  revenue. Action  to  launch  prosecutions  has  been It  is  not  posed  to  withd!
 any  of  the  pending  or  proposed  legal  actions In  the  past  where  prosecutions  were  filed and  withdrawn,  the  Provident  Fund  arrears
 of  those  cases  stand  paid  in  full.

 (oh  Does  not  arise.

 of  El. froc  Trade  Union  Leadership
 9524.  SHRID.  D.  DESAI:  Wil!  the Minister  of  PARLIAMENTRY  AFFAIRS AND  LABOUR  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  he  is  aware  that  the  current wave  of  labour  unrest  is  mainly  due  to inter-union  rivalries;
 (b)  ifso,  whether  he  intends  to  eliminate

 political  elements  from  trade  upion  leader-
 ships,

 (८)  ह!  not,  in  what  other  way,  does  he
 expect  to  protect  workers  from  being  made victims  of  politicalised  trade  union  leaders; and

 (व)  whether  he  has  any  plan  to  legislate in  this  context  to  confine  trade  union
 leadership  only  to  che  worker  _ छटा.

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN. TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI RAVINDRA  VARMA):  (a)  Inter- union  rivalry  may  beone  of  the
 contributory  factors  towards  the  labour unrest.

 (०)  to  (४).  ibe
 questions  relating  to

 the  outsiders  being  office  bearers  of  trade
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 unions  and  other  connected  matters  are
 umder  the  examination  in  the  light  of  the
 views  contained  in  the  Report  of  the  Tri-
 partite

 Commi  on  Co:  hensi
 industrial  Relations  Law  and  the  Compoai- tion  of  the  Indian  Labour  Conference.

 Came!  Post  Offce}!
 525.  SHRIS.S.SOMANI  :  Will  the Minister  of  COMMUNICATIONS  be pleased  to  state:
 (a)  whether  there  is  any  proposal  under the  consideration  of  Government  to  run Camel  Post  Office  in  the  State  of  Rajas- than,  particularly  in  the  desert  areas;  and
 (०)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO SAI):  (a),and(b),  No,  Sir,  One  Camel  Post Office  (Mobile  E.D.B.0.)  has  already been  opened  on  (2777  in  village  Mitha- dia  of  Biygner  District.  The  Post  Office servestwo  yillages  ie.  Mithadia  and
 Modayan,
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 Cyclone  warning  issued  by  Communi cation  Department
 a7.  SHRI  PRASANNBHAI  MEHTA: Willthe  Minister  of  COMMUNICATIONS be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  his  Ministry  have  enquired into  the  allegations  that  the  cyclone affected  States  of  Tamil  Nadu  and  Andhra Pradesh  ignored  the  warning  issued  by  the Communication  Department;
 (b)  ifso,  the  main  details  of  the  warning issued;
 (e)  the  _हटाए।.  ta  which  the  State  Govern- ments  were  responsible;
 (३)  whether  his  Ministry  had  informed the  Central  authorities’  concerned  also about  the  cyclone  and  the  warning  issued and  about  the  State  Goverr.ments  ignoring it;  and

 (०)  if  not,  the  reasons  therefore  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA- TIONS  (SHRI_  NARHARI_  PRASAD SUKHDEO  SAI)  (a)  Warnings  against the  cyclones  were  issued  by  the  India M  Deparumcat,  [tis not  usual Impl.  tion  of  Equal  R

 tion  Act,  2975  in  Plantations
 8526.  SHRIMATI  AHILYA  P.

 RANGNEKAR:  Will  the  Minister  of
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  fact  that  the Equal  Remuneration  Act  passed  during
 1975.  the  International  Women's  Year, failed  to  give  justice  to  women  workers
 in}Plantations  who  constitute  46  per  cen
 in'the  industry;  and

 (b)  if  60,  the  steps  being  taken  to  im-
 plement  that?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  LABOUR  AND  PAR-
 LIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.  RAM KIRPAL  SINHA)  :  (a)  The  Equal Remuneration  Ordinance,  1975)  later
 replaced  by  the  Equal  Remuneration
 Act,  .976  was  extended  to  plantations on  “15-10+1975-  The  Act  is  fully
 appucable  yto  plantations  from  that ate.

 (by  All  State  Governments/Admimis- rations  have  been  requested  from  time  to
 ime  to  ensure  effective  implementation  of ic  द

 for  the  Central  Government  to  ciquire into  the  action  taken  on  the  warnings  by State  Governments.
 (b)  Warnings  against  the  cyclones  affec-

 ting  Andhra  Pradesh  were  issued  from
 i7th  Novemb:r,  1977,  until  the  cyclone came  over  land  on  rgth  November,  977+ Tamil  Nadu  was  warned  against  cyclone from  roth  November,  977  until  it  came over  land  on  rath  November,  1977-

 (c)  The  State  Governments  are  responsi- ble  for  taking  all  possible  precautions.

 (d)  Officials  of  the  Departments  of  the Central  Government  in  the  affected  areas, such  as  the  Railways,  Ports,  etc.  who  are on  the  warning  list  of  India  Meteorological Department  were  warned  against  the  cy- clones.
 (e)  0065  not  arise.

 Ayurvedic  Drugs  Factorv  at  Ranikhet, U.  P.
 #528.  DR.  MURLI  MANOHAR  JO- SHI:  Will  the  Minister  of  HEALTH AND  FAMILY  WELFARE  be  pleased  to

 state  the  progress  made  on  the  project  to
 establish  an  Ayurvedic  Drugs  Factory  at Ranikhet  in  U.  P.  ashad  been  announced in  the  Lok  Sabha  during  the  Budget  Session
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 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  RAJ
 NARAIN)  :  The  Memorandum  of Articles of  Association  have been  prepared  and  are  being  finalised  in consultation  with  the  Department  of  Com-
 pany  Affairs.  It  is  expected  that  the  afore- said  formality  would  be  completed  soon.

 Commemorative  Stamps during  the  year  3977
 *5a9.  PROF.  P.G.  MAVALANKAR Will  the  Minister  of  COMMUNICA. TIONS  be  pleased  to  state  :

 issued

 &  whether  Government  have  finalised the  list  of  special  commemorative  stamps to  be  issued  in  the  year  19775,
 (b)  ‘ifs0,  full  details  thereof  ;
 (९)  whether  it  is  a  fact  that  Go

 DECEMBER  22,  i677  Written  Answers  4c

 even  all-world  famed  individuals  hailing from  Gujarat,  in  spite  of  repeated  sugges- tions  and  proposals  in  this  regard  being. scat  by  Members  of  Parliamcnt  and  other individuals  and  institutions  from  Gujarat and
 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA- TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAI)  :  (a)  Yes,  Sir.
 (b),  A  copy  of  the  programme  in  respect of  stamps  issued  and  proposed  to  br  issued in  1977,  is  enclosed.
 e)  and  (d).  In  accordance  with  the

 guide  lines  prescribed  out  of  the  total number  of  issues  in  a  ycar  (not  more  than
 24/25)  not  pri  than  6  should  be  com-

 have  not  included  in  such  a  list  so  far, sevetal  outstanding  all-India  and  some
 ‘Statement

 Hence  it  has not  becn  possible  w to  issuc  stamps  in  honour of  all  the  personalities  from  Gujarat.

 Progranune  for  the  issue  of  Commemorative  Special  postage  stamps  during  2977

 SL  Particulan  of  stamps No.  Dage  of Teue  No.  of  Denomina-
 tion  (in Seampe

 |  2  3  4  5

 Te  Vv  International  Film  Festival  31-77  नि  200
 2.  Sixth  World  Confer  of  Earthquake  Engin:  I0-77  :  200-
 os  Tarun  Ram  Phookan  (Birth  Centenary)  2a-8-77  I  25
 ro  Paramahawea  Yogananda  +  977  rf  25
 3  Ist  Asian  Red  Cross  Regional  Conference.  3-77  :  200

 Fakhraddin  Ali  Ahmed  2877  t  25,
 7.  Asian  Oceanic  Postal  Union  77  I  “200.
 9.  (Birth  Centenary)  +n  i  25

 g-  Makhanlal  Chaturvedi  (Poet)  7  '  35
 io.  Mahbaprabhu  Vallabhacharya  4677  |  100°
 Ne  ‘Federation  of  Indian  Chambers  of  Commerce  and  Industry  99-477  I  25.

 (Golden  Jublee)
 iz,  World  Environment  Day.  5-97  .  200
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 बढ  के  3  4  5
 3g.  Rajya  Sabha  (Silver  Jubilee)  1-677  वि  25)
 t4.  Invention  of  Phonograph  (Centenary  Year)  20-777  rt  200
 i5.  Ananda  K.  Coomaraswamy  (Birth  Centenary)  «228-77  Fa  25
 16.  Ganga  Ram  49-77  r  25
 «7.  XXXII  International  Homoeopathic  Congress  610-77  .  200
 48,  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  TRO77  a  25
 4g.  XV  International  Congress  on  Pediatrics  23-I0-77  !  20u
 go,  Kittur  Rani  Changamma  23-T0-77  I  25
 2i,  Union  Public  Service  Commission  B77  25
 (22.  Agriexpo—77  .  Igerl-77  I  25
 23.  Children’s  Day  Ig-tt-77  2  25,  t00
 24.  Senapati  Bapat  .  98-11-97  ४  a5
 25+  Mahatma  Jyotiba  Phulo  रु  28-1  77  ह।  25

 26.  gust  Session  International  Statistical  Institute.  पक  शच7  200
 27.  Kamta  Prasad  Guru  25-22°77  I  25
 28,  Great  October  Socialist  Revolution  7977  U.S.S.R.  (BOR  Fa  too

 SERIES.
 cr  Indian  Flowers  नका  4  25,  50
 a.  INPEX—77  1210-97  2  peepee
 s  ASIANA—77  “19-10-77,  2  Too,  30

 Former  Pdime  Minister  of  Burma
 be

 4767  SHRI  P.  द  PERIASAMY:  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL
 be  pleased  to.  state  whether  the  former
 Prime  Minister  of  Burma,  Mr.  U.  Nu  is
 residing  in  Indim  for  the  pest  several
 years  ?

 THE  MINISTER  -OF  STATEIN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  5.  KUNDU):  Yes,  Siz.

 Pationtp  in  शक  पक  Respital,  New

 68.  SHRI  PADMACHARAN  SA-
 MANTASINHERA:  Will  the  Minister  of
 HEALTH  ‘FAMILY  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  entare  aware  that
 the  Willingdon  "Hospital,  New  "Delhi  is

 running  with  inadequate  staff  in  propor-
 we  to  the  number  of  paticnts  treated

 3
 (b)  ifso,  the  daily  average  of  the  indoor and  outdoor  paticats  there  in  the last  three  years  and  till  date;
 (c)  the  number  of  doctors  and  staff

 working  there;  an

 (d)  when  and  how  many  extra  doctors and  staff  are  ‘being  posted  ‘there

 THE  MINISTEROF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI- LY  WELFARE  RI  JAGDAM! PRASAD  YADAV)  (a)  Keeping  in  view the  given  resources  the  steff  posted  in  the
 Willingdon  Hospital,  New  Delhi  is  not considered  inadequate.
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 (७)  The  daily  average  attendance  of
 Patients

 in  the  OPD  and  admissions  in  the
 door  is  as  under  :—

 DECEMBER  22,  977

 Daily  Average
 sitendance  per  day in  OPD

 3974  2150  ०4
 3975  2430  ror
 3976  2737  302
 3977  (upto  Nov.)  2990  img

 (९)  The  Willingdon  Hospital  has  on  its
 strength  204  doctors  and  7347  other  cate-
 gories  of  staff.

 (d)  To  strengthen  the  Accident  and
 Emergency  Department,  posts  of  rdoctors, 2  Nurses  and  2  Stretcher  Bearers  have recently  been  sanctioned.

 Opening  of  Post  Offices  in  backward areas  of  Oris.
 769.  SHRI  SRIBATCHA  DIGAL: wil  the  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state;

 (a)  how  many  Post  Offices  Government
 propose  to  open  in  the  bazkward  districts of  Orissa  State,  District-wise,  during  the current  year;

 (b)  howmany  have  already  beenopened so  far  in  such  districts;
 (०)  why  the  number  of  Post  Offices

 opened  in  Phulbani  District  is  so  low, though  it  is  the  most  backward  district  in the  State;  and
 (d)  what  special  steps  Government  pro- post  to  take  to  open  Post  Offices  in  Phul- bani  District  and  how  many  Post  Offices will  be  opened  in  this  district  in  the  current

 year  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS

 SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO
 ered

 :(a)  Total  number  of  Post  Offices to  be  opencd  69

 n  Dbentamal  2
 ca  Kalahandi  7
 a  Keonjber
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 co  Koraput  98
 Se  Mayurbhanj  5  3
 6,  Phulbani  20
 7.  Sambalpur  2
 8.  Sundargarh  6

 —_

 (०)  49"
 (९)  and  (d)  In  most  of  the  proposals  for opening  of  post  offices  in  Phulbani  District. anticipated  Joss  was  found  to  be  beyond the  permissible  limit  of  loss.  The  target for  opening  new  Post  Offices  in  this  district is  the  second  highest  among  beekward districts  of  Orissa.  Efforts  are  being  made to  fulfil  the  target  of  opcning  20  post  offices as  proposed  for  the  year  1977-78.

 शाक््यों  द्वारा  खनिजों  के  निर्यात  पर  रायस्टों
 में  बद्धि  को  मांग

 4770.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :
 क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  कीं
 कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  उन
 राज्यों  से  निर्यात  किये  जाने  वाले  खनिजों  पर
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  रायल्टी
 में  वृद्धि  किये  जाने  की  मांग  की  गई  है;

 (ख)  खनिजों  पर  रायल्टी  का  निर्धारण
 कब  किया  गया  था;  झौर

 (ग)  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या
 कार्यवाही  की  है  अथवा  इस  बारे  में  सरकार
 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंगो
 पुनी  करिया  मुष्हा):.  (क)  कुछ  राज्यों  ने
 अनुरोध  किया  है  कि  लौह  प्रमस्क,  तांवा  भ्रयस्क,
 मैगनीज  अयस्क  श्रौर  मैगनेजाइट  जैसे  कुछ
 खनिजों  पर  रायल्टी  बढ़ा  दी  जाये।

 (@)  कोयला  समेत  झनेक  खनिजों  पर
 केवल  कुछ  खनिजों  को  छोड़कर  रायल्टी
 दरों  में  पिछली  बार  वृद्धि  मार्च,  975  में
 की  गई  थी।
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 (ग)  लौह  ग्रयस्क,  तांवा  अयस्क,  मैगे-
 तीज,  मैगनेजाइट  और  भराई-रेत  पर  रायल्टी
 दरों  में  वृद्धि  क ेसवाल  पर  विचार  हो  रहा  है।

 Demand  for  minimum  wage  to  plan- .  tation  workers

 ATs  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE: Will  the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  T.ABOUR  be  pleased  to
 state:

 (a}  whether  Government  are  aware  that
 the  wage  structure  [rom  State  to  State  and
 estate  to  estate  in  plantations  is  different; and

 (b)  if  so,  whether  Government  aie
 considering  the  demand  of  the  workers  for
 a  common  minimum  wage  all  over  India  ?

 ‘CHE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  and  (0),  The
 State  Governments  are  the  “appropriate Government”  under  the  Minimum  Wages
 Actinrespect  of  plantations;  in  view  of this
 and  in  view  of  the  fact  that  plantations cover  Tea,  Coffee,  Rubber,  etc.,  and  as
 minimumratcs  ofwagesarc  fixed  or  revised
 at  different  times  in  different  states,  the
 minimum  rates  of  wages  are  bound  to  be
 different.  There  is  a  well  developed  system for  fixing  wages  in  the  Plantation  Industry in  each  area  through  collective  bargaining; it  is,  therefore,  felt  that  the  advisability  of
 standardising  wages  in  the  plantation
 industry  is  yet  to  be  established,

 Utilization  of  f  ing  capacity of  Government  Medical  Stores  Depot— Madras.

 WELFARE  be  pleased  to  state:

 fa)  whether  Government  Medical  Sto-
 res  Depot,  Madras  has  got  the  requisite facilities  to  manufacture  glucose,  saline,
 2०.5

 (b)  if  so,  whether  these  Tacilities  are
 being  fully  utilised;  and

 हो  the  eon  crete  steps  proposed  to  be
 taken  to  mal  Il  utilisation  of  capacity  ? pacity

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  INTHE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA-
 MILY  W5LFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAY):  (a)  Ne.

 (b)  and  (०),  Does  not  arise.
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 Extension  given  to  the  Director  of  All
 India  Ingtitute  of  Medical  Sciences.

 47736  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 WELFARE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Director  of  All  India
 Institute  of  Melical  Sciences  was  given
 extension;  and

 (0)  if  so,  when  he  was  given  extension
 for  what  period  and  for  what  reasons  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA-
 MILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI
 PRASAD  YADAV):  (a)  and  (b).  Ihe  ap-
 pointment  of  the  present  Director  was
 renewed  for  a  further  period  of  five  years
 with  effect  from  97-8-1974.,  The  All  India
 Institute  of  Medical  Sciences  had,  while
 considering  the  case  of  the  present  Director
 for  appointment  to  this  post  for  the  first
 time  in  3969  clearly  laid-down  that  this
 tenure  would  be  renewable  for  the  second
 term.  On  completion  of  the  first  term,  the
 matter  was  placed  before  the  Institute,
 who  decided  to  give  second  term  to  the
 present  Director,  becavse  the  Institute
 Body  deeply  appreciated  his  services  and
 the  period  of  renewal  was  well  within  his
 aye  of  superannuation  of  sixty  years.

 Setting  up  of  a  Telecommunication
 equipment  factory  in  Madhya  Pradesh

 4774  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  [0  state:

 (a)  whether  the  Madhya  Pradesh
 Government  have  forwarded  any  proposal
 to  the  Central  Government  for  setting  up  a
 telecommunication  cquipment  factory  in
 Madhya  Pradesh  during  the  Five  Year
 Plan  period;

 (by  if  so,  the  details  thereof;  and

 (0  the  decision  the  Gentra!  Governaient
 have  taken  thereon  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRYOF  COMMU  NICATIONS
 ‘SHRINARHARI  PRASADSU  KHDEO
 SAT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Madkva  Pradesh  Government
 have  offered  Jand  free  of  cost  and  other
 Infrastructural  facilities  for  the  factory.

 (c)  The  matter  is  under  consideration
 and  a  decision  is  likely  to  be  taken  in  the
 near  future.
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 Affocation  of  funds  fer  Vifeynangar and  Visakhapatuam  Stes]  Plaats.

 4775.  SHRIC.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  allocation  of  funds  made  for
 id  Visakh  Steel ijay  an Plants  during  the  year  1976-775,

 {b)  when  the  work  is  lik-ty  to  be  com-
 missioned  on  these  steel]  plants;  and

 fe)  the  estimas-d  investment  on  each  of
 these  plants  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 {SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  An  allo-
 cation  of  Rs.  r  crore  cach  was  made  for
 the  two  projects  during  the  year  1976-77.

 (by  The  Detailed  Project  Report  (DPR) ‘on  Vijayanagar  Steel  Plant  was  received by  the  Steel  Authority  of  India  Limited (SAIL)  in  Avril,  7977.  while  that  on  Visa-
 khapatnam  Steel  Plant  in  October,  1977. Both  the  DPRs  are  currenuly  being  scruo- nised  by  SAIL,  Meanwhile,  preliminary work  like  land  acquisition,  soil]  investiga- tion,  raw  materials  testing.  etc.  have  been
 going  on  for  quite  some  time.  The  dates ‘py  which  the  plants  are  likely  to  be  com-
 Missioned  will  be  known  only  after  the DPRs  have  been  scrutinised  and  approved ‘by  the  Government  and  will  depend  on  the

 ability  of  r
 (c)  As  per  the  DPR,  the  total  fixed investment  on  Visakhapatnam  Steel  Plant will  be  Rs.  1g26_  crores.  The  DPR  of

 Vijayanagar  Stee]  Plant  has  estimated  the
 capital  costs  for  the  plant  at  Rs.  t580  cro- Te.

 Ignoring  the  Family  Planning  Pro- ched  by  the  previ: Gevermment.
 4776.  SHRI  MADAVRAO  SCINDIA: ‘Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FA- MILY  WELFARE  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  programme  about Family  Planning  launched  by  the  previous Government  is  completely  being  ignored by  the  present  Government;  and
 (b)  if  not,  the  facts  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV):  nd  (b),  The  pre- sent  Government's  policy  in  regard  to
 x  g  4  5  &
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 Famity  Welfare  Programme  is  that  the
 Programme  will  be  pursued  vigorously  as a  wholly  voluntary  Programme  and  as  an
 integral  part  of  a  comprehensive  polic: covering  education,  health,  maternity  an: child  care,  family  welfare,  women’s  rights and  nutrition,  The  Government  is  strongly coramitted  to  achieving  a  reduction  in  the birth  rate  and  will  spare  no  efforts  tq  moti- vate  the  people  to  accept  the  Programme voluntarily  in  their  own  interest  and  in  the interest  of  their  chirdren  as  well  as  in  the
 larger  interest  of  the  nation.  Particular  at- tention  is  being  given  to  the  improvement  of maternal  and  child  health  services  and  to the  availability  of  high  quality  services  to the  people.  Educational  and  motivational efforts  have  been  strengthened  in  order  to make  the  small  family  norm  popular  among the  people,

 Nemaber
 of

 1  Technicione
 4

 Stoel  Plants

 ARE  SHRI  _  SHYAMAPRAS  ANNA BHATTACHARYYA  :  Will  the  Minister of  STEEL  AND  MINES  be  pleased  to state  ©
 (a)  the  total  number  of  foreign  technical

 experts,  engineers,  technicians  working in  Rourkela  and  Durgapur  Steel  Plants  ;
 andj

 (b)  details  country-wise  and  the  salaries,
 all  and  other  given to  them  a

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA)  :  (a) As  on  date  no  foreign  experta  are  working in  Rourkela  and  Durgapur  Steel  Plants.

 (b)  Does  not  arise.

 Setting  up  Heapitals  fer  flying Doctors  fer  _ कबाधाइ जनन]  iiness  ia
 vemate  parte  ef  villages

 4778.  SHRI  ROOP  NATH_  SINGH YADAVA:  Will  the  Minister  of  HEALTH AND  FAMILY  WELFARE  be  pleased to  state  :
 (a)  whether  Government  have  a  plan to  set  up  hospitals  for  flying  doctors to  take  care  of  acute  cases  of illness  in  the  remote  paru  of  the  villages in  the  country  ;  an
 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN MINISTRY  OF  HEALTH  AND

 J I  PRASAD  YADAV)  :  (a)  and  (b). MB  ४)  (a)  8०  (by
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 Opening  of  post  offices  in  Orissa
 779.  SHRI  GANANATH  PRA- DRAN  :  Will  the  Minister  of  COM- MUNICATIONS  be  pleased  to  state  :

 fa)  how  many  Branch  Post  Offices, Sub-Post  Offices,  Post  Offices  and  Public
 Or  and  telephone  connections will  be  provided  in  Orissa  in  the  coming five  yeras  ;

 (b)  whether  a  Master  Plan  for  this has  been  drawn  up  ;  and
 (c)  What  are  the  criteria  adopted  for

 -canstruction  of  such  Branch  Post  Offices, Sub  Past  Offices,  Post  Offices  and  Public Call  Offices  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMUNI- CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRA- SAD  SUKHDEO  SAI)  :
 (a)  Post  Offices  :
 Roll-On-Plan_(i978-—-33)  has  not  yet been  finalised.  The  tentative  proposal  of the  PMG,  Orissa  is  to  open  7552  Extra
 at

 Branch  Post  Offices  and
 370  Sub  Post  Offices  in  the  State  during the  Plan  period  4978—  1983.

 Public  Call  Offices  :
 200  long  distance  Public  Call  Offices

 are  proposed  to  be  provided  in  Orissa
 in  the  coming  five  years.

 (७)  Yes,  Sir.  The  Plan  is  subject  to
 approval  of  Planning  Commission.

 te)  The  criteria  adop
 ted  at  present

 ‘for  ing  of  Post  Offices  and  Public
 Calt Pitices  in  rural  areas  are  detailed
 jn  statements‘I?  and  ‘II’  laid  on  the
 ‘Table  of  the  House  [Placed  in  Library Sa  No.  LT-3446/77)-

 Opening  of  2
 Restos!  Pasepert

 4780.  SHRI  AHMED  HUSSAIN  :
 wit  the  Minister  of  EXTERNAL  AFF-
 AIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  Government’s  policy  towards  pro-
 viding  more  passport  offices  in  the  near

 (b)  the  number  of  regional  passport offices  likely  to  start  functioning  by  the end  of  the  current  financial  year  in  view of  Government’s  decision  to  simplify
 pamport  systems  in  the  country  ;  and

 (c)  whether  Government  will  consider
 to  open  at  least  one  regional  pameport office  in  Assam  by  the  end  of  the  current
 financial  year;  and  the  likely  date  when
 the  regional  passport  office  will  start
 fuactioning  there  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL

 AFFAIRS)  (SHRI  5.  KUNDU)  :  (a) The  criterion  for  the  opening  of  a  passport office  in  a  State  is  that  at  least  30,000 applications  for  passports  must  be  received from  it,  in  a  year.  While  Government is  conscious  of  the  necessity  of  opening more  passport  offices  in  order  to  improve the  service  to  the  public,  the  need  to have  economically  viable  offices  as  also the  necessity  of  curtailing  non-plan  ex- penditure  are  the  limitations.
 (b)  Government is  keeping  a  continuous watch  on  the  level  of  applic ications  received from  each  State.  The  number  of  appli- cations  received  from  Rajasthan  has crassed  30,000  and,  therefore.  opening of  an  Office  in  that  State  during  the current  financial  year  is  being  considered

 subject  to  the  limitation  mentioned  at
 (a)  above.  ;

 (2)  The  number  of  applications received  from  the  State  |  Assam  during the  current  financial  year  is  estimated  to be  500  and,  therefore,  there  isno  proposal presently  to  open  a  passport  office  in that  State  during  the  current  financial
 year.

 शुल्स्ड  चमक  fe  1.
 to  people,

 District  Parnes,  Msc
 478.  5ल्ारा  =  HALIMUDDIN  AH- MED:  Will  the  Minister  of  COM- MUNICATIONS  be  pleased  to  state  :
 fa)  whether  people  of  Jokihat  Block

 Headquarters  in  the  District  of  Purnca in  Bihar  have  demanded  installation  of
 telephone  connection  and  if  so,  when  ;

 (b)  the  reason  for  delay  in  providing telephone  connection  to  them  ;
 (c)  the  time  by  which  they  are  likely to  be  provided  teleph  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNI- CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAN):  (a)  to  (c).  The  demand for  inataliation  of  telephone  facility at  Jokikat  in  Purnea  District  was  originally received  in  ‘1972.  The

 proposal  was examined,  but  could  not  sanctioned, because  it  was  showing  a  loss,  which could  not  be  condoned  according  to the  policy  then  prevailing.
 A  fresh  demand  for  provision  of  P.C.O.

 wap  received  in  May  1977.  With  the recent  liberalisation  of  the  policy  in
 regard  to  opening  of  P.C.Os  it  has  been
 posible  to  approve  the  scheme  this Gme.

 The  P.  C.O.  is  likely  ta  be  commimion- ed  during  the  current  financial  year,
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 होस्पोपधिक  दोर  युवे  विक  डाक्टरों  को  प्रेक्टिस-
 बंदी  से  का  भुगतान  करना

 4782.  श्  महोलाल  :  क्या  स्वास्थ्य
 झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  होम्योपैथी,
 आयुवोद  और  एलोपैथी  के  डाक्टरों  के  बीच
 विषमता  के  बारे  में  28  जुलाई,  977  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5210,  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  एलो-
 पैथिक  डाक्टरों  को  मिलने  वाले  प्रैक्टिसबन्दो
 भत्ता  होम्योपेथिक  श्र  भ्रायुरवेदिक  डाक्टरों
 को  भी  देने  का  है  ;

 खि)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  निर्णय
 कब  तक  लिया  जायेगा  ;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  उसके  कया  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  ो  जगवम्यो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  से  (ग).  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों

 और  होम्योपंथिक  के  विकित्सकों  को  प्रेक्टिस-
 बंदी  भत्ता  देने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  सरकार
 विचार  कर  रही  है  t  इस  प्रस्ताव  को  यया-
 शीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  1

 22  विसम्बर,  977  को  दढ  जाने  जले
 ब्रश्न  का  उत्तर  भध्य  प्रदेश  में  जसबस  के

 “कारण  ध्यक्तियों  को  सत्य
 4783.  श्री  श्याम  साल  बुर्वे :  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मध्य
 प्रदेश  के  मंडला  जिने  में  गत  वर्षों  में  बड़े
 पैमाने  पर  नसंबन्दी  को  गई  और  बाद  में
 उमसे  अवेकों  लोगों  की  मृत्यु  होने  के  समाचार
 प्राप्त  हुए  और
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 (ख)  यदि  हां,  तो  जो  लोग  इससे
 प्रभावित  हुए  हैं  उनको  सहायता  देने  के  लिये
 सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  ध्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  धो  जगदम्बो प्रसाद  यादव)  :
 (क)  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के
 भनुसार  97677,  के  दौरान  मंडला  जिले
 में  35,996  पुरुषों  और  742  महिलाओं  के
 नसबन्दी  आपरेशन  किए  गए  जिसमें  आपरेशन
 के  बाद  6  पुरुषों  के  मरने  की  सूचना  प्राप्त
 हुई  है  ।

 ख)  जिन  व्यक्तियों  की  मुत्यु  हुई
 डन  सब  के  परिवारों  को  भ्रनुग्रहपर्वक  वित्तीय
 सहायता  के  रूप  में  पांच-सांच  हजार  रुपये
 दे  दिए  गए  हैं  v

 Sale  of  Government  securities
 by  Indian  Red  Cross  Society

 784.  DR.  SUBRAMANIAM  SWA-
 my  Will  the  Minister  of  HEA AND  FAMILY  WELFARE  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  Indian  Red  Cross  Society transacted  sale  of  Government
 suse

 without  prior  press  notification
 ao

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereoa  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG- DAMBI  PRASAD  YADAV):  (०)  Yes, r.
 (b)  The  question  of  taking  any  action does  not  arise  as  there  is  no  provision in  the  rules  of  the  Red  Cross  which indicate  a  notification  is  to  be  issued

 prior  to  the  salf  of  any  Government
 Security  by  the  Indian  Red  Cross  Society.

 Fake  Organisations
 4785.  SHRI  VASANT  SATHE  :  Will the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY WELFARE  be  pleased  to  state  :
 (a}  whether  Government  are  aware  of the  activities  of  increasing  num! fake  organisations  rahe  |

 instant  relief to  various  ailments  sale  of  fake
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 medical  goods  hy  the  bogua  firms  which arc  reported  to  be  earning  crores  of rupees  every  vear  through  mail  fraud schemes  ;  and

 (b)  if'so,  the  action  taken  or  proposed taken  to  curb  the  activities  of these  racketeers  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG- DAMBI  PRASAD  YADAV)  ;  (a) (०).  The  information  is  being  collected and  will  be  laid  on  the  Table  of  the Sabha.
 Contribution  towards  Fifth  Five

 year  plao  of  Nepal
 4786.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU Will  the  Minister  of  EXTERNA!  F- AIRS  be  pleased  to.  state
 (a)  whether  Government  have  contribu- ted  to  the  Fifth  Five  Year  Plan  of  Nepals and
 (०)  if  so,  the  details  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFA]  RS

 (SHRI  5.  KUNDU):  (a)  and_  (b). Since  the  commencement  of  the Fifth  Five  Year  Plan  of  Nepal  in  July 3975  upto  7977  the  Government  of  India contributed  Rs.  20,27  crores  towards
 Nepal  and  of  techni assistance  to  that  country.

 The  principal  schemes  on  which  this
 amount  was  spent  were  as  follows  :—

 a)  East  West  Highway  (Central  Sector}
 (2)  Kamla  Bridge."
 (3)  Trisuli  Hydel  Project.
 (4)  Chatra  Canal.
 s)  7

 West  Highway  (Eastern  Sec- tor).
 (6)  Kathmandu-Trisuli  Road.
 (7)  Kosi  Area  Roads.
 (8)  Exchanges  at  Biratnagar, ‘Janakpur  &  Jhapa.
 (9)  Technical  Assistance.

 sere  चह्लोग  का  विकास
 4787.  |  रोत  लाल  अ्रसाव  वर्मा:

 क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 (क)  भनक  पर  खनन  से  लेकर  निर्यात
 सक  भोदघ्योगिक  झोर  ध्यापारिक  कितने  प्रकार
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 के  कर  लगाए  गए  हैं  और  उस  पर  केन्द्रीय
 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अजित  वबाषिक
 राजस्व  क्‍या  है  ;

 (ख)  ऐसे  वाधिक  करों  से  प्राप्त  राशि
 का  कितना  प्रतिशत  इस  उद्योग  के  विकास
 के  लिए  व्यय  कया  जाता  है;
 श्लौर'

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  क्या  इन  करों  के
 बोझ  के  परिणामस्वरूप  इस  उद्योग  का  दिन
 प्रतिदिन  ह्वास  हो  रहा  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 भी  करिया  मु्दा] :.  (क)  और  (ख).
 खान  स्वाभियों  द्वारा  रायल्टी  झयवा  स्थिर
 लगान  का  भुगतान  जो  राशि  शभ्रधिक  हो,
 खान  झौर  खनिज  (विनियमन  और  विकास)
 भ्रधिनियम,  i957  की  घारा  9  शौर  oF
 के  प्रनुसार  उपर्युक्त  श्रधिनियम  की  प्रनुसूची
 2  और  3  में  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  करना

 होता  है  1  निर्यातकों  को  भ्रश्नक  की  निर्यात
 मात्ना  पर  निर्णत  शुल्क  सीमा  शुल्क  श्रधि-
 नियम  962  के  झ्नुसार  तथा  सीमा  शुल्क
 टेरिण  अधिनियम,  975  की  दूसरी  प्रनुसूची
 में  निर्धारित  दरों  पर  देना  होता  है।  भ्रश्नक
 की  किसी  भी  किस्म  के  निर्यात  पर  भ्रश्नक
 खान  श्रम  कल्याण  कोष  प्रधिनियम,  946
 के  भ्रन्तगगंत  3.  5  प्रतिशत  की  दर  से  मूल्यानुसार
 उपकर  भी  लगता  है  n  निर्यातों  से  प्राप्त
 निर्यात  शुल्क  तथा  उपकर  का  ब्यौरा  निम्न-
 लिखित  है  —

 वर्ष  निर्यात  शुल्क  निर्यात  पर
 उपकर

 हिजार  रुपयों  में)
 1975-76  306,53  ‘56,51
 97677  365,83  73,63
 1977-78,  216,80,  42,54

 (प्रक्टूबर,  77  तक)
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 राज्य  सरकार  द्वारा  लगाए  जए  धन्य
 करों  तथा  उसके  द्वारा  वसूली  गई  रायल्टी
 अथवा  स्थिर  लगान  की  राशि  के  बारे  में
 जानकारी  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उपलब्ध
 नहीं  है  t

 wes  खान  श्रम  कल्याण  निधि  झधि-
 नियम  |  के  श्रंतर्गत  प्राप्त  उपकर  की  राशि
 राज्यों  के  बीच  उनके  झक्क  उत्पादन  के
 अनुपात  में  बांट  दी  जाती  है  7  यह  राशि
 भश्नक  कामगारों  ओर  उनके  ग्राश्नितों  के
 लिए  चिकित्सा,  झावास,  शिक्षा  और  न्य
 सुविधायें  जुटाने  पर  खर्च  की  जाती  है  ।
 भन्नक  उद्योग  के  विकास  हेतु  झमक  के  नए
 उपयोवों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रनुसंघान
 शोर  बिकास  सुविधाशों  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 है।'  झन्नक  व्यापार  गिरमिटकों  ने  श्रपने
 कारखानों  के  लिए  so  लाख  रु०  की  लागत
 ले ड्विएरू  उपकरणशाला  को  स्थापना  की
 योजना  बनाई  हे  जिसमें  श्रौजारों  भोर  डाइयों
 के  निर्माण  और  मरम्मत  का  काम  होगा
 तथा  छोटी  प्राइवेंट  ढलाई  घरों  के  लिए  भी
 इसमें  काम  होगा  ।  तकनीकी  सुविधाधों
 और  वित्त  स्रोतों  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय
 होने  तक,  मिटकों  2.5  लाख  रूपये  मूल्य
 की  मशीनरी  के  साथ  एक  छोटी  उपकरण
 शाला  स्थापित  कर  रही  है  |

 (म)  इस  उद्योग  का  ह्वास  परश्रक  (जो
 भ्रधिकतर  निर्यात  होता  है)  की  मांग  में  निम्न-
 लिखित  कारणों  से  कमी  का  परिणाम
 है  —

 Q)  प्रश्नक  खण्डों  के  स्थान  पर
 अजक  भर  कृत्रिम  पदायों
 से  बनी  वस्तुन्नों  जैसे  प्लास्टिक
 झौर  पोलिस्टरीन  का
 प्रयोग  v

 (2)  ट्रॉजिस्टर  वाले  उपकरणों
 का  उपयोग  जिसमें  धन्नक
 की  जरूरत  नहीं  होती  ।
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 (3)  भमेरिका  द्वारा  श्रपने  जमा
 अंडार  के  अभ्रक  की
 बिक्री  t

 (4)  बिशन  भौजारों  में  प्रामतौर
 पर  मंदी  का  दौर  ।

 बिहार  की  प्रनेक  खानें  उस  राज्य  में
 ध्न्नक  खानों  के  व्यापक  हितों  की  देखभाल
 करने  वाले  कुछ  ख्यापारिक  धरानों  द्वारा
 आन्तरिक  समस्याझों  का  सामना  करने  के
 कारण  भी  बंद  हो  गई  हैं  ।  झत:  यह  कहना
 सही  नहीं  होगा  कि  इस  उद्योग  का  ह्वास  कर
 भार  के  कारण  हो  रहा  है  ।

 Import  of  Staisless  Stevi
 4788.  SHRI  S.  R.  REDDY:  Will the  Miniter  of  STEEL  AND  MINES be  pleased  tostate  :

 a  whether
 stainless  steel  is  proposed

 to  imported  this  year  ;
 (b)  if  to,  what  is  the  quantity  ;
 (०)  the  price  to  be  paid;  and
 (d)  the  country  from  which  it  is  sought to  be  imported  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND

 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA)  :  (a) Stainless  steel  is  being  imported  during this  year.
 (b)  The  canalising  agencies  have

 imported  7780  tonnes  of  stainless  stce!
 during  April-December  75  ‘TT  In
 addition,  the  policy  also  provides  for
 direct  import.

 (८)  The  prices  vary  from  tender  to
 tender  and  item  to  item.

 (१)  The  country  of  import  also  depends
 pee

 the  competitiveness  and  avail-

 like  West  Germany,  France,  Sweden,
 Japan,  South  Korea  etc.

 Pay  acale  and  selection  grade of  Pharmacists
 4790.  SHRI  MOHAN  LAL  PIPIL  :

 SHRI  NATHU  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND

 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to
 atate  :

 'a)  whether  Government  are  aware  of  the
 a  that  the  pharmacist  had  demanded
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 that  (i)  the  pharmacists  registered  under Sections  gi(a),  guib),  gi(c)  and  gz  of the  Pharmacy  Act,  4948  be  recongised as  technical  hands  and  the  applicable scale  o  pay  of  Rs.  425-700  be  granted, (ii)  the  selection
 glade  posts  be  raised to  40  per  cent  and  (iii)  separate  higher scale  be  givenfor  Pharmaciets/Store- keepers  ;  and

 (by  if  so,  the  reaction  of  Government thereto

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG- DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)  and
 (७).  The  recommendations  of  the  Phar-
 macy  Council  of  India  and  various  other
 organisations  of  the  pharmacists  for
 the  upgradation  of  their  scale  of  pay  of

 30-560,  as  recommended  by  the
 Third  Pay  Commission,

 ie it  at  par  with  Diploma  holders  of  Civil/ Electrical  Enginecri  ni  in  the  scale  of  Rs.
 425-700,  the  raising  of  the  selection

 grade posts  of  pharmacists  to  go%  and  the
 Feed

 “non  of  a  separate  higher  scale  for harm: considered,  but  it  was  not  found  possible to  agree  to  the  same  for  the  reason  that such  stee>  increase  in  the  emoluments  of Pharmaciss  is  likely  to  have  repercumion on  the  other  para-medical  categories  as well  as  other  scientific/technical  categori in  Class  III  (now  Group  “C’)  like  Labo-
 ratory  Technicians,  Junior  Research  Assis-
 tants,  Draftsmen  etc,  under  various
 the  percentage  of  selection  grade  poss Pharmacists,  it  was  decided it  would  be  more  appropriate  to  take a  decision  in  this  regard  an  the  bas  is  of the  result  of  the  discussion  with  the  staff side  of  the  National  Council  (JCM‘ on  the  Pay  Commission’s  general  recom- dationa  relating  to  the  tage of  posts  in  Class  II]  (now  Group  ‘C’) services  to  be  placed  in  the  selection
 grade  and  criteria  thereof.

 Labourers  kilted/injared  in
 private  and

 public
 eector  industrial ite

 79  SHRI  5.  ४.  KRISHNAN  : Will  the  Minister  of  PARLIAME: TARY  AFFAIRS  AND  LABO  be
 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  labourers  injured/ killed  in  various  industrial  units  in  the
 private  and  public  sectors  so  far  during the  current  year  and

 b),  what  remedial  steps  ere  being taken  by  Government  t  prevent  the recutrence  of  such  incidents  ?
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 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  A  ( RAVINDRA  VARMA):  (a)  As  per  pro- visional  figures  available  with  the  Director General,  Factory  Advice  Service  amd Lebour  Institutes,  there  were  149,214 cases  of  injuries  including  329  fatalities
 (excluding  Himachal  Pradesh,  Uttar
 Pradesh,  Manipur,  Madhya  Pradesh, Bihar,  Gujarat,  Maharashtra,  Orrissa Tamil  Nadu,  Rajasthan,  Meghalaya  and &  Nicobar  Islands)  for  the  first three  quarters.

 (0)  The  Factories  Act,  1948  (which is  implemented  by  the  State  Governments and  Union  Territory  Administrations) has  been  amended  recently  to  strengthen safety  provisions  therein
 Repeesentations  received  from R.M.S.  Union

 4792.  SHRIA.K.ROY  Wil  the  Mini- ater  of  COMMUNICATIONS  be  pleased to  state:

 (a)  whether  there  has  been  a  repeated representation  on  behalf  of  the  R.M.S.
 Union,  Class  IJ,  Dhanbad,  to  Govern- ment  to  attach  the  proposed  R.M.S.Sorting Section  in  Maurva  Express  train  (27  Up/i8 Down)  at  Dhanbad;  and

 oe  if  ४०,  the  action  taken  thereon  2
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS

 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO
 SAT)(a)¥-s,  Sir.  Some  representations  have been  veceived  for  attaching  the  proposed Section  to  Dhanbad  Sub  Record  Office instead  of  Muzaffarpur.

 (b)  [thas been  decided  that  it  would  be attached  to  Muzaffarpur  in  view  of  admi-
 nistrative  reasons.

 Reduction  in  Telephone  Rates  in rural  areas
 4793.  SHRI  VIJAY  KUMARN  PATIL Will  the  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  view  of  the  growing number  of  industries  in  rural  areas,  Gov- ernment  are  proposing  to  reduce  the  telr-.
 phone  rates  for  connections  in  rural  area Urban  Exchanges  (i.¢.  long  distance  con-
 nection);  and

 (b)  whether  Government  are  thinking  o
 giving  priority  to  such  connections  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINSTRY  OF  COMMUNICATIONS, (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO
 SAI):(a)  There  is  no  proposal  to  reduce  the
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 telephone  rates  for  long  distance  connec-
 tions  in  rural  areas  from  urban  exe'a  gc.

 (b)  No,  sir.  Connections  are  being  provi-
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 (०)  Yes.
 (d)  The  following  new  schemes  are  under

 consideration  with  a  view  to  promote research  and  training  in  development  and
 ded  in  turn  subject  to
 and  availability  of  stores.

 Ayarvedic  dispensary  in  West  Delhi
 4794-  SHRI  BALAK  RAM:  Will  the

 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 "WELFARE  be  pleased  to  state:

 ‘a)  whether  his  attention  bas  been  drawn
 towards  the  news  item  entitled  ‘Ayurvedic Svstero  gets  a  back  seat’  appearing  in  the
 Hindustan  Tim-s  dated  the  r3th  August,
 97753

 4)  whether  there  are  oaly  six  Ayurvedic Dispensaries  and  none  of  them  is  situated in  West  Delhi,  whereas  there  are  00  allo-
 pat  tie  disptnsaries  in  West  Delhi,  if  so,  the reasons  for  the  same;

 (९)  whether  Government  propor  to  take
 necessary  steps  for  the  promotion  of  Ayur. vedic  system  of  Medicines  in  view  of  its various  pronouncements  for  doing  s0;  and

 td)  the  details  of  suci  plans  or  steps takea  and  the  tim:  by  wich  those  will be  achieved?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND ‘FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV):  (a)  ४७.

 (b)  At  present  5  C.G.H.S.  Ayurvedic Dispeasaries  and  :  Ayurvedic  Unit  are  fune-
 tioning  under  the  C.G.HLS,  att  .¢followiag ~placea:—

 Te  North  Avenue
 2.  Kidwai  Nagar
 3  R.K.Puram
 4.  Gole  Market
 Se  Dev  Nagar

 6.  Dethi  03००  (Unit).
 There  is  a

 Proposal  under  consideration to_set  3B  more  Ayurvedic  unit  under dst  XE  ears  Aye  vate  alt  eae in  Delhi.

 expansion  of  Ayurvedic  System  of  Me-
 didi

 t.  Setting  up  of  a  300  bedded  Ayurvedic
 Hospital  at  Hari  Nagar,  NewDelbi(already
 approved).

 2.  Setting  up  of  an  Avurveda,  Unani  and
 Homocer

 athic  Hospital(ro0  bedded  each) at  Chandiwala  estate,  Kalkaji,  New  Delhi.
 3.  Publication  of  books.
 4  Training  of  village  vaidyas.
 =  fish  of  Regional  Insti for  Indian  Systems  of  Medicine  G  in  Ayur- vedaandoneinUnani).  Thea:  Ynstitutes would  comprise  of  an  under-graduate  co-

 Uege  and  4  post-graduate  departments.
 6.  Development  of  medical  and  health care  programme  through  Indian  Systems  of

 Medicine—provision  of  through ISMinPHCs.  This  scheme  envisages  the
 Baas?

 of  a  practitioner  of  ISM  in  cach

 7.Eatablishment  of  Dispensaries  in  ISM in  the  States  at  sub-ceatre  level.  This
 envisages  the  setting  up  of  ISMwings  at sub-centres.

 8.  Development  of  under-graduate  edu- cation  inISM.  Thisscheme  envisages  the
 provision  of  more  funds  to  the  under-
 graduate  colleges  of  ISM  to  facilitate  these
 collegea  to  implement  the  svilabii  as  recom- mended  by  the  Central  Council  of  Indian Medicine.

 o  Training  of  und-r-graduate  teachers,
 to.  Post-graduate  training  in  Yoga  and Nature  Cure.
 With  a  view  to.  ensure  better  and  more hodical  to  research  selected

 important  areas,  ithas  been  decided  to review  results  of  the  researches  made  so far  and  to  split  up  the  existing  Central Couneil  for  Research  in  Indian  Medicine and  Homoco,
 pathy

 into  four  Central  Re- search  Councils,  one and  Sidha  (ii)  Unani  (iii)  Homosopathy  and
 (iv)  Yoga  and  Naturopathy.

 The  above  mentioned  schemes  will  be
 implemented  depending

 upon  the  availa-
 bility  of  funds.  Efforts  wou! if  also  be  made
 tolay  down  targets  for  the  schemes  and  the
 period  for  the  achievements  of  the  targets, wherever  possible,
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 red  rovision  fox
 Consultant  Doctors

 4795.  SHRI  RAJSHEKHAR  KOLUR Will  the  Minister_of  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  statutory  provision  for
 being  consid  a  consultant  after
 acrving  as  a  senior  physician/surgeon  for
 ot  hale

 can  be  waived  by  any  authority

 (b)  if'so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 YY  HEALTH  AND  FAMI- LY  WELFARE  :  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV):  (a)  and  (b).  The

 posts  in  various are  in  Supertime  Grade  I  of  C.H.S.  In accordance  with  the  provisions  of  C.H.S. Rules  as  amended  from  time  to  time,  the varancies  of  Supertime  Grade  I  posts are  to  be  filled  on  the  recommendation
 of  the  Departmental  Promotion  Committee
 by  promotion  on  the  basis  of  merit  with due  regard  to

 (i)  Seniority  of  officers  holding  posts in  Supertime  Grade  II]  (now bifurcated  into  Specialists  Grade T  and  Supertime  Grade  II)  who have  rendered  not  less  than  six
 years  of service  in  that  category  ; an

 Gi)  the  qualifications  and  experience requisite  for  vacancy  to  be  filled.
 In  accordance  with  the  provision  of Rule  r7  of  C.H.S.  Rules,  1963,  as  amended from  time  to  time,  the  Central  Govern- ment  may,  in  consultation  with  the  Union Public  Service  Commission,  relax  any provision  of  the  Central  Health  Service Rules  to  such  extent  as  might  be  necessary to  ensure  satisfactory  working  of  those rules  or  to  remove  any  inequitable  results.
 Provided  that  the  power  shall  not  be exercised  so  as  to  relax  casential  quali- fications  prescribed  for  appointment  by any  of  the  methods  specified  in  the  rules

 regarding  pension  and  age  of  rearement
 No  relaxation  other  than  those  referred to  above  are  available  in  the  existing C.H.S.  Rules.

 Telephone  E:  ed  to  be
 opened  in  Orises  daring  197778

 4796.  SHRI  RAMA  CHANDRA MALLICK  :  Will  the  Minister  of COMMUNICATIONS  be  pleased  to state  >
 (a)  the  number  of  telephone  exchanges proposed  to  be  opened  during  the  current
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 financial  year,  1977-78  under  General
 Manager,  Telecommunications,  Orissa, Circle  BB  &  R  ;  and

 (b)  the  places  of  location  of  the  new
 telephone  exchanges  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS (SHRI  _NARHARI  PRASAD  SUKH DEO  SAI).  (a)  and  (b)  :  Three  ne to  be
 open

 ied  in  Orissa  Telecommunications cle  during  1977-78  at  the  following places
 @  BANAMALIPUR  (Distt.Puri)
 (ii)  PURANA  CUTTACK  (Distt. Phulbani)

 (iii)  PURUSOTTAMPUR  (Dist. Ganjam)

 हिन्दुस्तान  स्टील  कंस्ट्रक्शन  लिसिटड  को  र्म
 शाखा  में  उकेदारों  द्वारा  लाइसेंसों  का

 उल्लंघन  किया  जाना

 4797.  श्यो  मोहन  संख्या  :  क्या  संसबोय
 कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:  |  }

 (क)  क्‍या  जो  ठेकेदार  20  झौर  इससे
 अधिक  मजदूरों  को  काम  पर  लगाते  हैं  उन्हें
 ठेका  श्रम  (विनियमन  तथा  उत्पादन)
 अ्रधिनियम  के  झन्तर्गत  बिना  लाइसेंस  लिये
 कार्य  करने  की  भ्रनुमति  नहीं  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  हिन्दुस्तान  स्टील
 बक्से  कस्ट्रकान  लिमिटेड  के  दुर्ग  शाखा  के
 ठेकेदारों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्होंने  लाइसेंस

 |  ब्राप्त  किये  हैं  श्र  वे  जान-बूझ्षकर  लाइसेंसों
 के  उपबंधों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं;  और

 (ग)  इन  ठेकेदारों  के  खिलाफ  सरकार
 द्वारा  क्‍या  रार्यवाही  की  जा  रही  है  ताकि
 इन  मजदूरों  को  शोषण  से  बचाया  जा  सके  ?

 अस  और  संसवोण  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 संगी  (श्री  खारंग  साथ)  :  (क)  ठेका
 शम  (विनियमन  तथा  उत्सादन)  भ्रधिनियम
 की धारा  i(  4)  के  साथ  पठित  धारा  12(1)
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 के  झनुसार  कोई  भी  ठेकेदार,  जिसे  पह
 भ्रधिनियम  लागू  होता  है,  उपयुक्त  भ्रधिकारी
 द्वारा  उस  संबंध  में  जारी  किये  गये  लाइसेंस
 के  अनुसार  और  उसके  श्रधीन  व्यवस्था  को
 छोड़  कर  ढेका  श्रम  द्वारा  किसी  मी  कार्य
 को  न  अपने  जिम्मे  लेगा  श्रौर  न  करेमा  1

 (ख)  भौर  (ग).  यह  मामला  वस्तुत:
 राज्य  क्षेत्र  में  आता  है भौर  ठेका  श्रम  अधि-
 नियम  के  अधीन  इस  मामले  में  'समुच्ति
 सरकार'  संबंधित  राज्य  सरकार  है।  इस
 संबंध  में  राज्य  सरकार  को  लिखा  जा  रहा  है
 Outstanding  Telephone  Bills  against former  Ministers  and  M.Pp.

 4798.  SHRI  KANWAR  LALGUPTA  : Will  the  Minister  of  COMMUNICATIONS be  pleased  to  state  ;
 (a)  the  amount  of  telephone  bills  out- standing  against  each  former  Central Minister  and  former  Members  of  Par- liament  and  the  period  to  which  the amount  relates  ;
 (b)  what

 steps
 Government  have taken  to  realise  the  amount  in  full  ;  and

 (c)  in  how  many  cases  telephones  have been  disconnected  and  if  how  many cases  legal  action  has  been  taken  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
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 (SHRINARHARI  PRASAD  SUKHDEO SAI)  :  (a)  to  (e),  :  The  information  is  being collected  and  will  be  laid  on  the  table  of the  Lok  Sabha  as  soon  it  is  available.

 शुजरात  में  नए  डाकधर  खोलना
 4799.  करो  धर्म  सिह  साई पटेख  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  गुजरात सकिल  में  वर्ष  1977-78
 के  दौरान  कितने  नये  उप-डाकचर  तथा
 अतिरिकत  विभागीय  शाखा  डाकधघर  खोलने
 का  विचार  है  तथा  कितने  स्थानों  पर  काऊंटरों
 तथा  चलते-फिरते  डाकघरों  की  सुविधायें
 प्रदान  की  जायेंगी  झौर  कितने  लेटर  बाक्स
 स्थापित  किये  जायेंगे;

 (@)  31  प्रगस्त,  ‘1977,  तक  ये
 कितनी  संख्या  में  उपलब्ध  कराये  गये;  झौर

 (ग)  1 नवम्बर,  977  से  32  मार्च,
 978  के  दौरान  ये  कितनी  संख्या  में  उपलब्ध
 कराये  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  (sit
 मरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :(क)  से  (ग).
 वांछित  सूचना  नीचे  तालिका  में  दी  जा
 रही  है  —

 सालिका

 मद  झा  नाम  वर्ष  977-78  3I-0-77  तक  i--77  से
 लिए  प्रस्ताव  जिनको  व्यवस्था  कर  (31-3-78  के  दौर,न

 दी  गई  थी  जिनकी  स्थवस्था  कर  दिये
 जाने  की  संभावना  है

 ह  2  3  4
 l.  उप-डाकघर  ओलना  io)  (हरी  क्षेत्रों  शहरी-9

 में)
 l  [ग्रामीण  क्षेत्र  ग्रामीण-]

 में)
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 2.  विभागेतर  शाखा  20  [ग्रामीण  क्षेत्रों
 डाकघरों  का  दर्जा  में)
 बढावार,  उन्हें  विभा-
 गीय  उप-डाकघर
 बनाना
 विभागेतर  शाखा.  91

 डाकघर  बोलना
 प्र

 चलते-फिरते  डाक-  3000
 घरों  के  जरिए  गांवों
 में  डाक-काऊंटर
 सुविधाएं  देना
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  500
 लैटर-बक्स  लगाना

 हे

 गे

 737  2263

 675  825

 बिलिगडन  प्रस्पताल,  नई  बिल्‍लों  में,  शम्या्थों
 को  कमो

 4800.  शो  लालजी  भाई  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्माण  मंत्री  यह
 बढाने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  विलिगडन
 प्रस्पताल,  नई  दिल्ली  के  एमरजेंसी  विभाग
 में  प्रधिकतर  प्रावश्यक  भ्ौषधियों  को  कमी
 रहती  है;

 तुष)  क्‍या  भस्‍्पताल  में  प्रतिदिन  पाने
 बाले  रोगियों  को  देखते  हुए  महां  पर  शब्याझ्रों
 की  |सारी  कमी  है;  |मौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  हैं?

 स्वास्थ्य  झोर  परियार  कल्याण  मंजालव
 में  राज्य  संत्री  (भी  जगदस्थी  प्रसाद  यावव)  :
 (क)  विलिंगड़न  अस्पताल,  नई  दिल्ली  के
 एमरजेंसी  विभाग  में  प्रावश्यक  औषधियों  की
 कोई  कमी  नहीं  है!

 am  पड

 (ख)  ओर  (ग).  विलिंगडन  अस्पताल
 में  इस  समय  730  पलंग  हैँ  तथा  70  भौर
 वलंग  बढ़ाये  जा  रहे  हैं।  भविष्य  में  भी
 आवश्यकतानुसार  पलंग  .  बढ़ाये  जाने  'के
 प्रश्न  पर  समय-समय  पर  विचार  किया.
 जायेगा।

 ज्रापात-स्थिति  के  दौरान  are  wet  तार
 हाधिकारियों  हारा  की  गई  धनियम्िततायें

 4sol.  भी  नकाब  सिह  चोहान
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे
 कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कितने  भ्रधि-
 कारियों  के  विरुद्ध  ध्रापात-स्थिति  के  दोरान
 झनियमितताएं  करने  के  भारोप  में  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  |

 संचार  कं  में  राज्य  मंत्रो  थी
 मरहरि  sem  gute  साथ)  :  बांछित
 सूचना  एकल  की  जा  रही  है।  प्राप्त  होते  ही
 इसे  सभा-पटल  पर  ह. ह  /दिया  जायेगा  47.5
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 Policy  Planning  Committee  of  Ministry eof  External  Affairs
 4802.  SHRI  RAM  PARKASH TRIPATHI  :  Will  the  Minister  of EXTERNAL  AFFAIRS  be  pleased  to state  :
 (a)  whether  the  Policy  Planning Committee  of  the  Ministry  of  External Affairs  is  still  functioning  and  if  so,  the

 composition  ,thereof  ;  and
 (b)  whether  there  is  proposal  to associate  suitable  experts  in  the  fields  of cultural  affairs,  cxternal  economic  rela-

 tions,  Information  Services  with  the
 functioning  of  this  Committee  on  whole time  or  part  time  basis  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL  AF- FAIRS  (SHRI  S.  KUNDU)  (a)  Yes,  Sir. The  Policy  Planning  Committee  is  com-
 posed  of  the  Secretaries  of  the  Minisury  of
 External  Affairs  with  the  Foreagn  Secretary as  the  Chairman.  Whenever  specific  issues
 concerning  their  departments  and  areas  of
 competence  arc  concerned,  other  Sec- द... ल  of  the  Government  of  India  are
 invited  as  speeiad  invitees.  The  Joint Secretary  in  the  Policy  Planning  Divaion iw  the  Menaber-Sersetary  of  the  Policy Planning  and  Review  Committee.

 ..छ)  Yes,  Ser.  The  Genervamems dezises  that  the  Commitee  giould  have contacts  with  in  the  ach qrester  experts demic  and  qultural  fields  to  take.  masi- mum  advantage  of  available  expertise on  foreign  policy  in  the
 coun:  ee

 Inatitute  of  Defence.  am बरतें  the  Indian  Council  of  World  Abt Gf.  institutionaksing  thea coutects  on  a  continuing  basis  is  being looked  into.

 SR  oe  जफर  के  wast  eo  बापिक़,
 won  जाना

 4803.  थी  प्रोम  went  aut  :
 क्‍या  विदेश  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ६क)  क्‍या  बह  पिछल्नी  बर्मा  याप्ता  के
 बौराय  ह... ड  arog  बहादुदणतह  जफर  करे
 समाप्ति. कर  भी  ्य  के;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  स्वर्गीय  बादशाह
 बहादुरशाह्‌  जफर  के  झवशेषों  को  भारत
 लाकर  उनकी  समाधि  बनाने  के  बारे  में  बर्मा
 सरकार  के  साथ  भी  ्क्चा  हुई  थी;  भोर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उस  पर  बर्मा  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है?

 बिदेश  संख्रालय  में  राज्य  मंतो  (सो
 एस०  कुन्द) :  (क)  जी  हां।

 (ख)  जी  नहीं।
 (ग)  प्रकर  यहीं  Sear

 Hijacking  of  Indian  Aitlines  Plane
 daring  ह.

 4804.  SHRI  SAMAR  GUHA SHRI  KANWAR  LALGUPTA  :
 Will  the  Minister  of  EXTERNAL AFFAIRS  be  pleased  to  state  :
 {a}  whether  an  aircraft  to  the  Indian Aiclines  while

 pos  fa
 from  Delhi  to was  Bijacked  to  Pakistan  during Emergency  ;

 (b)  if  (1,  whether  facts  about  the
 fdentitica  of  =m  hijackers  and  con-

 (०)  if  s0,  what  happened  to  those
 bijackor  bat  3  Fayed the  Governmest  of  Pakistan  in  regard  to the  bpecking  ;  euxi

 (d)  whether  Government  have  come across  the  facts  abour—
 (i)  the  identities  of  the  hijackers  ;
 (ii)  their  purpose  for  hijacking Indian  aircraft  ;
 (iii)  conditions  of  their  release  ¢  and
 (iv)  the  role  played  by  Pakistan  Goe vernment  in  regard  ‘te  the

 hijackers
 (ce)  if  so,  facts  there  about  ?
 THEMINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS

 (SHRI
 §,  KUNDU)  ;  (a)  to  (c).  An dian  Airlines  Boeing-737  aircraft  was

 bij
 jacked  to  Lahore  on  September  i0,  1976 ile  on  a  scheduted  flight  (No.  490 between  Delhi  and  Jaipur  on  the  Dethi-

 Jaipur-Aurangabad-Bombay  sector.
 Ql  sete
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 Government  of  Pakistan  extended  co-
 Operation  in  securing  the  safe  return  of  the Passengers,  the  crew  and  the  aircraft.  No ‘concessions  were  made  by  Government  of India  to  the  hijackers.

 On  October  9,  7976,  an  official  spokes- maan  of  the  Government  of  Pakistan  stated
 that  Preliminary  investigations  against hijackers  had  been  completed  and  they would  be  tried  for  violating  the  laws  of Pakistan,  But,  in  January  1977)  the Government  of  Pakistan  decided  to  re- lease  the  hijackers,  as  it  did  not  have @nough  evidence  to  prosecute  them  and also  did  not  agree  to  return  them  to  [ndia to  face  trial.  On  Januaty  6,  1977—  the Government  of  India  expressed  its  regret and  deplored  these  moves  of  the  Govern- ment  of  Pakistan.

 It  appears  that  while  no  Jegal  action was  taken  against  the  hijackers,  they  have remained  under  “‘protective  custody"’ im  Pakistan  since  then.  It  is  learnt  from
 Press  reports  in  Pakistan  that  an  appli- cation  made  on  behalf  of  the  hijackers for  their  release  has  been  accepted  by the  Lahore  High  Court.  Federal  In- terior  Ministry  of  the  Government  of Pakistan  in  its  reply  is  reported  to  have stated  that  the  detenus  hijackers  possessed Indian  passports  and  had  committed  an anternational  crime  by  hijacking  the
 plane.  The  case  is  likely  to  continuc.

 आतभिक  स्वास्थ्य  कमों  के  लिए  डाक्टरों
 की  नियुक्ति

 4805.  बच  ब  सिंह  :  क्या
 स्वास्थ्य  cite  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  देश  के  प्रत्येक  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  में  डाक्टरों  की  नियुक्ति  को
 बई  है;

 जख)  क्‍या  सरकार  का  विचार  नये
 आधमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  का  है  शौर
 यदि  हां,  तो  कब  तक  तथा  कितने  और  कहां
 होंगे;  और

 (ग)  मये  डाक्टरों  की  निमुक्ति  किस
 ढंग  से  की  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 @  राज्य  मंत्री  (आओ  जगदम्सो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  (31-12-76  तक  देश  में  5,373

 ब्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  सें,  जिनमें  4,394
 अस्यमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  दो  या  दो  से
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 अधिक,  928  केन्द्रों.  मे ंएक  ओर  53  में कोई
 डाक्टर  नहीं  हे

 (ख)  छठी  फ्चवर्षीय  मोजना  के  लिए
 अभी  तक  लक्ष्यों  को  क्‍्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  है।  केन्द्रों  की  भ्वस्थिति  राज्य  सस्कारें
 अपनी  आवश्यकतानुसार  तय  करेंगी।

 (ग)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  क ेलिए
 डाक्टरों  की  नियुक्तित  राज्य  सरकारों  द्वारा
 ऐसी  नियुक्तियों  के  लिए  निर्धारित  उनके
 नियमों  के  अनुसार  को  जाती  है।

 सिधी  में  हेड  पोस्ट  आफिस  ह... ज

 4806.  श्यो  सूर्यनारायण  सिह  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  सिधी  जिला,  मध्य  प्रदेश  में  एक  हैड  पोस्ट
 आफिस  तथा  एक  तारघर  खोलने  के  लिये  क्‍या
 प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  न  में  राज्य  मंब्ी  ु
 जरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ):  जिला  सिघी
 के  मौजूदा  रीवां  डाकंघर  को  दो  भागों  में

 'विभग्स  कर  एक  मुख्य  डाकधर  खोलने  का
 प्रस्ताव  हास  ही  में  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस
 प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  हैं  a

 जहां  तक  तारधर  खोलने  का  प्रश्न  है,
 यह  उल्लेखनीय  है  कि  मौजुदा  सिघी  डाकघर
 में  तार  सूविधाएं  पहले  ही  दे  दी  गई  हैं  Y

 Quantity  of  Plates  Supplied  to  Seock-
 yards

 4807.  SHRI  SARAT  KAR  :  Will the  Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  quantity  of  platcs  of
 different  gauge  supplied  to  the  different stock  yards  in  the  country  during  the  last two  years  and  the  basis  of  such  alloca- tion  ;  and

 (b)  whether  there  is  any  proposa:  for
 ning  a  stockyard  at  Berhampur  in  near

 Riwre  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  STE! MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA)¢ (a)  A  statement  giving  the  details  of
 despatches  of  plates  to  different  stock- yards  of  Hindustan  Steel  Limited  during last  two  years  is  at  the  annexure, Yodian  Iron  and  Steel  Co.  does  not  pro- duce  any  plates.  Producers  send materials  to  their  stockyards  subject  to

 productionjavailability  on  the  basis  of
 requisitions  submitted  by  the  Branch
 Managers  and  Consumer  Contact. Officers  posted  in  variou  :  Branches  who collect  orders  from  partie  tin  their  respec- tive  regions.

 (by  There  is,  at  present,  no  proposal to  open  a  stockyard  at  Berhampur  cither
 by  Hindustan  Steel  Ltd.,  or  by  Indian Iron  and  Steel  Company.

 Statement
 D.  hes  of plates  to  stockyards  of  Hindustan  Steel  Limited  during  o75-76  and  :976-77.

 7975-76  7970-77
 Stockyards

 Plates  Plates  Plates  Plates
 upto  romm  above  uptoromm  above

 Ae  Galcotm
 a  Gauhati/Tiasukia

 Vizag
 Dhanbad
 Bokaro

 3
 +
 5
 6.  Rourkela
 7  Bhubneshwar
 8.  Kanpur
 9.  Allahabad

 10,  Bhilai/Nagpur
 cs a  Bobmay/Pune
 12  Abmedabad/Baroda
 g-  Indore  a.
 4  Delhi/GazisbadjAgra.
 15.  Faridabad
 16,  Kota/Jaipur
 7.  J  dar  /Batala/Mandigobindgar
 18,  Srinagar/jammu
 tg.  Madras
 (20.  Sccunderabad/Vijaywada
 at.  Bangatore/Belgaum
 g2.  Coimbatore!Trichy
 23.  Cochin

 Toran
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 डाक  ओबन  बोसा  से  ऋण  पर  ब्याज

 4808.  शी  हरगोविन्द  वर्मा  :  क्‍या
 संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  जीवन
 बीमा  पालिसियों  से  ,ऋण  पर  ब्याज  की  दर  में
 इस  बीच  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ;  झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसकी  दर  में  कितनी
 और  कब  से  वृद्धि  की  गई  है  श्लौर  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ्य
 जरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साय)  :  (क)  जौर
 (ब).  ब्याज  की  दर  I-3-975  से  7

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8.5  प्रतिशत  कर  दी
 गई  है  ।

 ऋण-योजना  चलाने  में  जो  भ्रतिरिक्त  खर्च
 आता  है,  उसे  पूरा  करने  के  लिए  ऋणों  पर
 लगाए  गए  ब्याज  की  दर  निधि  की  धन
 राशियों  पर  जित  ब्याज  की  दर  से  अधिक
 रखनी  पड़ती  है।  i-8-974  से
 डाक  जीवन  बोमा  निधि  को  देय  ब्याज  की
 दर  7  प्रतिशत  हो  गई  थी  ब्रौर  इस  प्रकार  यह
 दर  ऋणों  पर  ली  जा  रही  ब्याज  दर  के  बराबर
 हो  गई  थी  ।  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफा-
 रिें  क्रियान्वित  करते  के  फलस्वरूप  कम-
 चारियों  की  परिलब्धियां  बहू  गई,  जिनकी  वजह
 से  ऋण  योजना  का  खर्चा  भी  बढ़  गया  था  1
 इस  प्रकार  ऋण-योजना  चलाने  ४  निधि  को
 घाटा  हो  रहा  धा।  इसलिए,  निधि  बीमांकक
 की  सलाह  पर  ब्याज  की  दर  बढ़ा  कर  8.5
 अतिशत  कर  दी  गई  थी  *

 प्रसों  को  टेलीफोन  को  विशेष  सुविधायें
 4809.  श्यो  सुभाष  oT  :  क्‍या

 संचार  मंत्री  यह  ताने  को  कृण  करेंगे  हि
 टेलीफोन  विभाग  के  जनरल  बैनेजर  द्वारा
 कुछ  86  बालों  को  विन  टेजीफोन  सुविधाएं
 अद,न  की  गई  यों  श्लौर  यदि  हाँ,  तो  झन्थ,
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 केसों  को  इन  सविधाझों  से  बच्ति  क्यों  रखा
 गया  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (भो
 सरहरि  भ्रसाद  सुखदेद  साथ)  :  जहां  तक
 दिल्ली  टेलीफोन  जिले  के  रिका  का  प्रश्न  है,
 "बरसों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  टेलीफोन
 अलाट  करने  के  नियमों  के  प्रनुसार  दिये
 गये  हैं  नियम  विरुद्ध  टेलीफोन  देने  के  यदि
 किसी  खास  मामले  की  जानकारी  दी  जाए
 तो  उसकी  जांच  की  जाएगी  t

 Allotment  of  Posts  by  Eastern  Region Calcutta  to  Orissa  Circle  Geological Survey  of  India
 48:0,  SHRIJENA  BAIRAGI  :  Will  the Minister  of  STEEL  AND  MINES  be

 pleased  to  state  :
 (a)  bow  many  class  II  and  class  IV

 posts  have  been  allotted  by  Eastern  Region Calcutta  to  Orissa  Circle,  Geological Survey  of  India  since  .974  to  3977  ;
 (b)  how  many  of  them  have  been locally  recruited  ;
 (c)  whether  there  is  any  new  circle created  since  1974  ;  if  so,  whether  ad- ministration  has  been  separated  ;  if  not, the  reasons  therefor  ;  and

 (d)  whether  there  is  less  staff  of  class III  and  class  FV  in  Orissa  Circle  as  com-
 pared  to  other  circles;  if  so,  the  reasons therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARIA  MUNDA),  (a)  Eight Class  IT  posts  and  eight  Class  IV  posts.

 (b)  Three  Class  IV  posts  were  filled
 up  locally.  Since  direct  recruitment  to Class  II  posts  is  made  on  all  India  basis
 through  the  Union  Public  Service  Com-
 mission,  the  question  of  local  recruit- ment  does  not  arise.

 (c)_In  June,  1974),  Orissa  Circle  office was  bifurcated  into  Orissa  Circle  (North) and  Orissa  Circle  (South).  The  work
 relating  to  administration  and  accounts has  however  nat  been  separated  so  far.

 (d)  No,  Sir,
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 Sorting  sp  of  Co of  boar  a  7७
 to  look  inte

 the  “Eice  of  ahothe:  f  (0)  so,  ‘the*téasons  for  such  poor  -per-

 48i:.  SHRI  K.B.  CHETTRI  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  Committee  has  been set  up  to  look  into  the  grievances  of  the
 Physiotherapists

 (b)  ifso,  when  the  report  is  likely  to  be submitted  ;
 (c)  whether  there  is  any  proposal  to

 bring  a  legislation  to  safeguard  the  interests of  the  Physiotherapists  ;
 (d)  if  so,  the  details  thereof  ;  and
 e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  >  HE. FLMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV)  :  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.
 (c)  There  is  a  proposal  to  bring  a

 legislation  tied“ COUNCIL  ACTOF  PARAMEDICAL REHABILITATION  PROFESSIONS" in  consultation  with  the  State  Government/ Union  Territories.
 (d)  The  salienc  features  of  the  proposed legislation  are  as  follows  :—
 a)  To  regulate  uniform  standards  of

 training  of  para-medical  rehabilitation
 professions  supplementary  to  rehabilita- tion  medicine.

 (2)  To  lay  down  standards  of  Profes- sional  practice,  ethics  and  conduct  of
 fessionals  for  protection  of  the  public  &
 improved  patient  care.
 The  comments  of  the  State/Union  Territo- ries  are  awaite

 (९)  Does  not  arise,

 fe  of  Pablic and  Publicity  Officers  abroad
 48i2.  SHRI  HARI A TERN.

 VISHNU TH  :  Will  the  Minister  of  EX~- AL  AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 (3)  whether  it  is  a  fact  that  in  most  of our  embassies  and  missions  abroad,  the erformance  of  Public  Relations  and

 Publicity  Officers  is  not  commensurate with  the  expenditure  incurred;

 (c)  whether  Government  propose  to initiate  measures  for  improvement;  and
 (d)  it  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)  and

 (by  While  there  may  be  some  weaknes- ses  in  external  publicity  machinery,  con-
 sidering  the  limited  resources  placed  at its  disposal  its  performance  has  by  and
 large  been  satisfactory.  Continuous efforts  are  made  to  improve  our  per- formance.

 (८)  and  (3).  The  question  of strengthen- ing  our  publicity  units  abroad  and  inip- rovement  in  their  performance  is  under constant  review  of  the  Miniscry  of  Ex- ternal  Affairs,  The  Ministry  has  appoint- ed  a  Committee  headed  by  Shri  Chanchal Sarkar  to  look  into  this  matter.  The  re-
 portof  the  Committee  is  expected  soon.

 Unsideutifiel  Vires  in  ‘Delki-
 4813,  SHRI  YADVENDRA  DUTT: Will  the  Minister  of  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  be  pleased  to  state
 (a)  whether  some  unidentified  virus has  hit  the  city  of  Delhi;
 (bd)  whether  proper  medicines  and

 treatment  has  been  developed  for  it;  and
 (c)  if  so,  the  steps  taken  sa  far  to  meet

 this  epidemic?
 THE  MINISTER  OF  un  AGS FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG- DAMBY  PRASAD  YADAV)  :  (a)  No.
 (bd)  and  (c}.  Do  not  arise.

 arena  शाखा  डाकधर

 48i4.  st  cere  तिवारी  :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  देश  भर  में  कुल  कितने  शाखा
 डाकधर  हैं  |

 (ख)  उनमें  से  प्रत्येक  डाकवर  में
 कितने  विभागीय  व्यक्ति  ग्रथवा  पोस्ट  मास्टर
 काम  करते  हैं
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 (ग)  इन  विभायेतर  पोस्ट  मास्टरों  को
 कितता  मासिक  बेलन  अयना  तत  यि
 जाते  हैं  ;

 (घ)  क्या  बढ़ते  हुए  मूल्यों  और  कार्य-
 भार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  दिया  जाने
 वाला  बेततत  श्रथवा  पारिश्रमिक  श्रपर्याप्त  है;
 और

 (=)  यदि  हां,  तो  उनके  वेतनमान
 में  बुद्धि  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (धी
 नरहूरि  प्रसाद  सुखदेद  साथ)  :  (फ)  देश
 में  तारीख  30-977  को  99,677
 विज्ञागेतर  शाखा  डाककर  झभोर  20  विभागीय
 काला  डाकघर  थे  a

 (ख)  99,677  विभागेतर  शाखा  पोस्ट-
 सक्स्टर  झौर  i0  फिलाबीय  क्ाथ्या  पोस्ट-
 मास्टर  ।

 (ग)  इस  समय  विभागेतर  शाखा  पोस्ट-
 मास्टरों  को  एक  मिला  जुला  भत्ता  या  जाता
 है  t  यह  भत्ता  कम  से  कम  80  Fo  प्रतिमास  और
 अधिक  से  अधिक  i:0  २०  प्रतिमास  है,
 जो  उनके  कार्यभार.  पर  झौर  इस  बात  पर
 निर्मर  करता  हैं  कि  डाकधर  कितने  समय  तक
 खुला  रखा  जाता  है  ।

 (घ)  शर  (3).  विभागेतर  एजेंटों  के
 मजदूरी  के  ढांचे  पर  पुतविचार  किया  जा
 रहा  है  t

 PAUGA  L  00-454KA)

 DR.  RAMJI  SINGH  : SHRIMATI  MRINAL  GORE  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  be  pleased  to refer  to  the  reply  given  to  Short  Notice question  No.  5  on  24-6-77  in  which  he had  given  an  assurance  that  an  enquiry wauild  be  conducted  about  the  Indian Red  Cross  Socieyy  and  state:

 (a)  the  action  taken  {by  Government thereon;
 (b)  whether  it  is  a  fact  that  three  staff ears  of  Indian  Red  Cross,  the  numbers of  which  are  given  below  and  the  petrol bills  of  which  are  for  Rs.7090  to  Rs.20,000 and  more,  are  being  used  by  the  high  offi- cers  there  for  their  personal  use  by  erasing "Indian  Red  Cross’  and  +  mark  of  these cars.  Imported  Fiat  Vehicle  No.  DHE

 8658,  Volks  Wagon  No.  DHC  8295,  DHB
 t4t.

 {c)  if  so,  the  reasons  for  delay  in  con-
 ducting  an  enquiry  by  Government  in this  regard;

 of  Fndian  Red  ‘Cross  Society;  antl
 (¢)  the  action  being  taken  by  Govern ment  against  such  guiley  persons?
 THE  MINISTER  OF  STATE  =  THE

 MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBY PRASAD  YADAV)  :  (a)  The  inquiry bas  mot  yet  been  completed.
 (b)  and  (c).  There  are  two  vehicles

 (Volks  Wagons)  Nos.  DHC  8295  and DHB  647  which  never  had  any  Red Crass  emblem  painted  on  them.  The
 question  whether  this  should  be  done  is under  consideration,  but  the  fact  that  they belong  to  the  Indian  Red  Cross  Society is  written  on  their  number  plates,  The third  car  (Fiat)  No.  DHE  8658  which  had the  Red  Cross  emblem,  is  being  repaint- ed  and  im  that  process  ‘the  emblem  hes been  defaced;  but  when  the  painting work  is  over  the  Red  Cress  emblem  will be  painted  on  it  again.

 The  actual  petrol  bills  for  the  above cars  for  August,  September  and  October
 7977  are  as  Follows:—

 August’77  Sept.’77  October  '77
 Rs  Rs.  Rs,

 DHE  8658  689  7०957  699
 DHC  8295  हि  475  205

 350  382  382 DHB  614
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 “No  unauthorised’  use  of  any  vehicle  by
 any  officerfemployee  of  Ge  Indiana  Red
 Cross  Saciety  has  occured.

 (d)  No,  Sir.  However,  the  Rajasthan State  Branch  of  the  Indian  Red  Cross Society  is  conducting  an  enquiry  into
 some  allegations  against  ite  Secretary.

 _e)  Necessary  action  would  be  taken  on
 the  ceaclusion  of  the  eaquiry  mentioned
 in  part  (d)  above.
 |  of  Emblem  frem  Imported

 16.  SHRIMATI_  MRINAL  GORE:
 wit  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Indian  Red  Cross Society  has  removed  the  emblem  (+} ्य  the  3  imported  car  for  the  use  of Bangladesh  refugees  (one  imported  Fiat
 and  two  Volks  Wagon);

 (०)  if  so,  since  when  these  cars  have
 been  used  without  the  emblem  (4s and

 (c)  the  reasons  for  the  removal  of  the
 emblem  (+)  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV)  :  (a)  No  Sir. However,  the  Italian  Red  C-oss  Society has  donated  one  Fiat-car  in  tg69  and  ‘the sister  organisations  have  donated  two Volks-Wagons  ahout-7:years  back  to  the Indian  Red  Cross  Sociery  for  its  use, ‘These  were  not  imported  by  the  Indian Red  Cross  Society  for  the  use  of  Bangla- desh  refugees,
 (०)  and  (c)  In  che  case  of  Fiat  the

 emblem  on  it  was  defaced  when  its  repain- ting  was  taken  up  recently.  As  far  as the  other  two  cars,  Volks-Wagons,  are concerned,  they  never  had  Red  Cross Marking,  but  the  fact  that  they  belong  to the  Indian  Red  Gross  Society  is  written on  the  number  plates.  The  question
 week  the

 ail  should  be  painted  on em  is  under  consideration  of  the  Indian Red  Cross  Society.
 कर्मचारो  राज्य  बोमा  योजना  का  इंदौर,

 _ उज्जेन,  प्वालियर  तथा  रतलाम  में  लागू किया  जाना
 48i7.  औी  छविराम  झल :.  क्‍या

 संसदोय  कार्य  तवा  भ्रम  मंत्री  यह  वतल़  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍्य।  कर्ववारी  राज्य  बीमा  योजना
 मध्य  प्रदेश  के  पूर्व  भव्य  भारत  क्षेत्र  के  4
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 ye  प्रौद्योगिक  केन्द्रों  इल्दौर,  उज्जैस,
 ग्वालियर  तथा  रतलाम  में  23  जनवरी,  3955
 को  लागू  की  गई  थी  भौर  उस  समय  उसके
 झन्तगंत  55,000  श्रमिक  शामिल  थे;

 (ख)  क्या  इस  योजना  को  विस्तार
 20  केन्द्रों  तक  हो  जामे  से  इसके  प्रन्त्मत  आने
 वाले  कमंचारियों  की  संख्या  बढ़कर  (1,49,000
 हो  गई  है  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  इन  कर्मचारियों  के
 परिवारों  को  चिकित्सा  सुविधायें  देने  के
 लिए  इन  सभी  केन्द्रों  पर  कितने  प्रौषधालय  हैं
 झोर  इन  केन्द्रों  पर  उपलब्ध  सुविधाशों  का
 ब्योरा  क्या  है;  भर

 (पथ)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन
 कर्मचारियों  के  परिवारों  के  लिये  शब्याभ्रों
 के  झारसण  जैसो  प्रांतरिक  सुविधाय  देने  का
 का  हे?

 अजब  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 झंखी  (डा०  रामकृपाल  सिंह)  :  कर्मचारी
 राज्य  बीमा  निगम  ते  निम्नलिखित  सूचना
 भेजी  है  —

 (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  जी  हां  ।  3i43-2976  की
 स्थिति  के  भनुसार  |

 (ग)  मध्य  प्रदेश  सरकार,  जो  चिकित्सा
 की  सुविधाझों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 जिम्मेदार  हैं,  द्वारा  व्यवस्थित  प्रूर्णफरिलिक
 ओषधालयों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  —

 bk  इन्दौर  tH
 2.  उज्जन  हर  5
 3.  ग्वालियर  7
 4.  रतलाम.  2

 इनके  अतिरिक्त,  इन्दौर  में  एक  नियोजकों  का
 आ्रौषधालय  है,  जिसका  उपयोग  कर्मचारी

 [भी  करते  हैं।  इन्दौर,  उज्जैन  भौर  ग्वालियर
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 में  लाभानुभोगियों  को  पूर्ण  चिकित्सा  सुविश्ञा
 (प्रस्पताल  में  भर्ती  होकर  इलाज  कराने  की
 सुविधा  सहित  सभी  सुविधाएं)  दी  जाती  हैं  a
 रतलाम  में  केवल  कर्मचारियों  को  पूर्ण  चिकित्सा
 सुविधा  दो  जाती  हूँ  ।  परिवारों  को  विस्तृत
 चिकित्सा  सुविधाएं  (भ्रपस्ताल  में  भर्ती  होकर
 इलाज  कराने  की  सुविधा  को  छोड़  कर  बाकी
 सप्री  सुविधाएं)  दी  जा  रही  हैं  td

 (घ)  रतलाम  में  कमंच्रारियों  के
 परिवारों  को  श्रन्तरंग  सुविधाएं  (ग्रपस्ताल
 में  बाखिल  होकर  इलाज  कराने  की  सुविधाएं  )
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार
 से  कोई  विशिष्ट  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  v

 कर्मचारी  राज्य  बोसा  पोजना  तंजा  मध्य  प्रदेश
 सरकार  के  बोच  हुआ  करार

 48l8.  श्री  छब्िराम  झेल :.  क्‍या
 संसबोय  कार्य  तथा  क्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  कर्मचारी राज्य  बीमा  योजना  तथा
 अध्य  प्रदेश  सरकार  के  बीच  चिकित्सा  सुवि-
 धामों  तथा  खर्च  के  बारे  में  हुए  करार  का
 ब्यौरा  क्या  है  ;

 (ख)  क्‍या  इस  करार  की  कुछ  धाराओं
 को  निकाल  देने  के  लिये  कोई  अनुरोध  किया
 गया  है  ;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 असम  झोर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (डा०  रास  कृपाल  सिंह)  :  कर्म-
 बारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  निम्नलिखित
 सूचना  भेजी  है  —

 (क)  मध्य  प्रदेश  सरकार  शर  कर्म-
 चारी  राज्य  बीमा  नियम  के  बीच  हुए  करार
 को  एक  प्रतिलिप  सभा  पटल  पर  रखी  है  ।

 Written  Answers  “t

 (wert  में  रखो  गयी  ।  बलिये  संख्या
 एल०  o-4447/77]  t

 (a)  जी,  नहीं  ।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 D.  of  Medical  Facili  in Delhi
 4819  SHRI  PADMACHARAN SAMANTASINHERA  :  Wiil  the  Mini- ster  of  HEALTH  AND  FAMILY  WEL- FARE  be  pleased  to  state  ३
 (a)  whether  Government  are  aware chat  the  dispensary  facility  for  the  health welfare  of  the  people  is  in-adequate  in view  of  the  total  population  of  Union  Terri- tory  of  Delhi;
 (b)  if  so,  the  total  population  of  Delhi and  the  daily  average  of  indoor  and  out- door  patients  in  each  hospital  ;  an
 (c)  the  extra  provision  being  made for  the  development  of  health  welfare  in  the Union  Territory  of  Delhi?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY

 YADAV)  :  (a)  and  (b)  As  on  -t0-77, there  are  346  dispeisarics  in  different
 systems  of  medicine  being  run  by  —  diffe- rent  agencies  for  a  total  population  of
 5349364  in  the  Union  Territory  of  Delhi.
 Keeping  in  view  the  resources.  available, the  number  of  dispensaries  is  not  consi- dered  inadequate.

 ‘c)  It  is  proposed  to  establish  two  500 bedded  hospitals  and  seven  r00  bedded
 hospitals  besides  a  chain  of  new  ciispen- sariés  in  Delhi.  Proposals  for  adding more  beds  in  some  of  the  cxisting  hospi- tals  are  also  in  various  stages  of  consi- deration.

 Vasectomisation  of  Adivasia  and
 Harijan  Bachelors

 4820.  SHRI  SRIBATGHA  DIGAL: Will  the  Minister  of  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  be  pleased  to state:
 (ay  whether  during  the  previous  regime large  number  of  Adivasis  and  Harijans who  were  bachelors  were  forcibly  vasec- tomised  ;

 (b)  if'so,  the  number  of  such  persons  in Orissa  State  Disurict-wise;  a



 3  Written  Anewers  DECEMBER  R,1970  Weieten  Answers  a

 (c)  whether  Government  would  —  re-
 ‘emnalise  these  persons  at  its  own  cost?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN TH  AND

 when  received.
 Seb-post  Offices  im  Block  H.Q.  in Orissa

 4821,  SHRI.  SRIBATCHA  DIGAL:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 fa)  whether  there  are  many  Block  Head
 Quarters  in  Orissa  State  without  having Sub-Post  Offices;

 fb)  if  so,  what  is  the  oumber  thereof, District-wise,  an
 (९)  whea  Government  would  provide Sub-Post  Offices  vo  these  places?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-

 (SHRI  I  PRASAD SUKHDEO  SAI):  (a)  and  (b).  No,
 There  Block Sir.  are  2

 Headquarters  out-of  a.total  oe  tqin  Oriana
 State  without  Sub  Post  ices.  These
 27  Block  Headquarters  have  Excra-De-
 partmental  Branch  Post  Offices.  District
 ‘wise  break  up  of  the  Block  Headquarters which  do  not  have  Sub  Post  Offices  is
 placed  on  the  Table  of  the  House.

 (८)  It  is  proposed  to  upgrade  30  out  of
 27  Extra  Departmental  Branch  Post  Off- ces  at  these  Block  Headquarters  into  De-
 partmental  Sub  Post  Offices  in  the  current financial  year.  The  upgradation  of  Post Offices  at  the  remaining  a7  places  is  being
 planned  for  1978-79.

 Seatement
 District-wise  break  up  of  Block  Head-
 quarters  which  are  without  Sub  Post

 *  or)  wo

 No. SL  Name  of  the  District  Block No.  H.  qrs. without Sub-Post Offices.
 1  2  3
 a  Dhenkanal  a

 2,  Kalabandi  6

 co  Ganjam  I
 4  Keonjhar,  2
 Se  Koraput  8
 6.  Mayurbhanj  2
 7.  Sambalpur.  6
 8.  Sundergarh  I

 27
 Peetal  Division  in  Kalahandi,  o Oriewn

 4822.  SHRI  SRIBATCHA  DIGAL: Will  the  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  backward  district Kalahandi  in  Orissa  State  does  not  have a  ipostal  @ivison;
 (b)  whether  a  proposal  to  open  a  postal division  there  is  pending  with  Govern- -ment  for  s  long  time;  and
 (¢)  िक,  when  the  mew  division  will  be

 opened  and  at  which  place?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNI- CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHBEO  SAI)  (a)  Yea;  Sm Kalahandi  district  in  Orissa  does  not have  @'ecparate  Postal  Division.
 (b)  No;  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 Opening  of  Yogo  Ashrams  in  the
 Country

 ol";
 SHRI  M.  RAM  GOPAL  RED- :  Will  the  Minister  of  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  be  pleased  ow state:

 (a)  whether  on  account  of  the  growing popularity  of  Yoga  in  the  country,  Govern-
 a  propose  to  open  more  yoga  ashrams;

 (b)  if  so,  che  number  of  such  ashrams to  be  opened  during  the  current  year  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA- MILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAY):  (a)  No.  Clinical
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 h  is,  hi  being  conducted  for cute  ‘of  tertain  diseases  through  Yoge  at  a number  of  Centres.  In  addition,  steps  are also  being  taken  to  develop  the  Central Rescarch  Institute  for  Yoga  and  Vishwa-
 yatan  Yogasbram,  New  Delhi.

 (b)  Does  not  arise.

 Production  of  Steel
 82  SHRI  M.  RAM_  GOPAL REDDY:  Will  the  Minister  bf  STEEL AND  MINES  be  pleased  to  state  the  total loss  in  stecl  production  during  the  last six  months  due  to  non-supply  of  coal  and the  remedial  measures  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STEEI.  AND MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  Only in  the  months  of  October  and  November, 1977  there  was  a  short-fall  in  steel  produc- tion,  partly  on  account  of  shortages  of  coal. It  is,  however,  not  possible  to  quantify  the loss  in  production  on  account  of shortage  of coal  alone  since  production  was  also  ad-
 versely  affected  by  some  other  factors  viz.,
 power  restrictions/interruptions  etc.

 Constant  liaison  is  being  maintained  with the  coal  producing  organisations  and  the
 Ministry  of  Energy  who  have  aasured  that the  requirements  of  coal  and  power  in  the
 coming  months  would  be  fully  met.  Impli- cations  of  importing  low  ash  coking  co: for  blending  with  Indian  coal  for  use  in steel  plants  to  increase  productivity  is  also under  examination.

 Gold,  Nicksl,  Copper  deposits  in  off- howe  areas.
 4825.  SHRI  G.  Y.  KRISHNAN:  Will the  Minister  of  STEEL  AND  MINES be  pleased  to  state:
 (a)  whether  according  to  the  geologists, there  are  poasibilities  of  gold,  nickel,  cop- per  and  cobalt  deposim  in  the  off-shore areas  in  exploitable  quantity;
 (b)  ifso,  whether  any  assessment

 re
 rd

 ingthese  deposits  in  the  sea-bed  in  different areas  in  the  country  has  been  made; and
 fe)  ifso,  with  what  results  and  the  steps taken  by  Government  to  exploit  these

 deposits

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  “Placer
 deposits”  of  gold  and  concentration  of
 nickel,  copper  and  cobalt  in  the  manganese nodules  are  known  to  occur  in  off-shore areas  in  different  parts  of  the  world.
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 (b)  and  (०),  Preliminary  investigation  to 2  very  lirmited  extent  carried  oat  in  off- shore  area  of  the  Orissa  Coast  to  locate
 “placer  deposits”  of  gold  has  not  indicated
 any  gold.

 During  the  current  field  season(977-78) the  Geological  Survey  of  India  proposes to  carrv  out  exploration  for  off-shore  mine- ral  deposits  in  the  eastern  and  western coast  of  this  country.  The  question  of
 exploitation  of  such  deposits  is  at  this  stage premature.

 Udization  of  imported  oil  Fired  cor-. nish  boiler  by  Government  Medical Stores  Depot,  Madras

 4826.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY WELFARE  be  pleased  to  state:

 (a)  whetber  an  imported  oil  fired Cornish  Boiler  was  purchased  a  decade back  worth  about  Rs.  3  lakh  at  Govern- ment  Medical  Stores  Depot,  Madras;

 (b)  whether  this  Boiler  has  been  put  to. use:  ant

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the action  taken  against  those  responsible  for its  being  out  of  commission  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  Fa- MILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV):  (a)  An  imported  oil fired  Cornish  Boiler  was  purchased  in
 3965/t966  at  an  expenditure Rs,  78.750  00  excluding  sales  tax  freight ete.

 (b)  No.

 (2)  The  Boiler  was  originally  obtained asa  part  of  the  Scheme  to  set  up  the manufacture  of  parentral  preparations  in Madras.  However,  the  very  existence  of
 Depots  was  questioned  in  7966  and  once
 again  in  tg69  and  the  scheme  remained  on the  shelf.  In  the  meantime  two  hu: factories  have  come  up  in  Madras  for  the manufacture  of  Transfusion  Fluids  w! make  supplies  all  over  the  country.  It  is
 not  id  ० to  set  up  any  unit  for  production  of  Trans- fusions  in  Madras.  It  is  proposed  to  transfer
 the  Boiler  to  the  Safdarjang  Hospital,  New i.
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 प्रसृति  काल  में  महिल।व्रों  को  मृत्य

 4827.  थ्रो  एस०  एस०  सोमानो :.
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  महलिों  को  अधिकांश
 मृत्यु  प्रसूति  काल  में  होती  है;  और
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 (a)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार
 क्यो  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  भोर  प्रबार  कल्याण  मंग्रालम
 में  राज्य  मंत्रों  (भो  जगदस्बो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  भौर  (ख).  जी  नहीं,  ऐसा  नहीं  है  ।

 यहू  बात  निम्नलिखित  सारणी  से,  जो  भारत
 के  महारंजीयक  द्वारा  तैयार  की  गई  माडल
 रजिस्ट्रेशन  स्कीम  पर  श्राधारित  है,  स्पष्ट  हो
 जाती  है  —

 शिगु  जन्म  महिलाओं  की
 तथा  जटिल  कुल

 गर्भाधान  के  मौतों  के  प्रति
 कारण.  जच्चाओं  की

 वर्ष  योग  पुरुष,  महिलाएं  हुईमोतें  मौतों  की
 प्रतिशतता

 972  6204  8529  7575  208  2.75

 1973,  5669  9457  72i2  80  2.50

 चूंकि  झन्य  विकसित  देशों  की  तुलना  में
 आरत  में  जच्चा-मृत्यु  दर  अ्रभी  बहुत  ऊंची  है,
 “इसलिए  भारत  सरकार  ने  जच्चा-मृत्य्‌ू  दर
 को  घटाने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यवाही
 की  है  el

 (i)  प्रांइमरी  हैल्थ  सैन्टरों,  तालुक  क्‍्रौर
 जिला  स्तर  के  भ्रस्पतालों  में  महिलाओं
 को  प्रसव  सम्बन्धी  सेवाएं  देने  के  मूल
 ढांचे  को  मजबूत  बना  कर  सुधार
 किया  गया  है  V

 (2)  बच्चों  के  जन्मों  के  बीच  प्रन्तर  रखने
 और  बच्चों  की  संख्या  कों  सीमित
 करने  के  लिए  परिवार  कल्याण  विभाग
 द्वारा  पात्र  दम्पत्तियों  से  सम्पर्क  किया
 जा  रहा  है  क्योंकि  तीसरे  प्रसव  के  बाद
 जच्चा-मृत्यु  दर  बढ़  जाती  है  !

 तालुक  और  ज़िला  स्तर के  श्रस्पतालों
 में  डाक्टरों  को  प्रशिक्षण  देकर  और
 वहां  सुरक्षित  प्रसव  करने  के  लिए  बढ़िया
 उपस्कर  और  उपकरण  उपलब्ध  करवा
 कर  रेफरल  सेवाएं  सुधार  दी  गई  हैं
 ताकि  जोखिम  वाली  माताओं  का  पता
 लगाया  जाए  प्रौर  उन्हें  बढ़िया  इलाज
 की  सुविधाएं  और  सेवाएं  प्रदान  की
 जा  सके  |

 गर्भवती  महिलाओझों  को  टेटनेस  से
 बचाने  के  लिए  टीके  लगाने  और  उतका
 अपोषणज  श्ररक्‍्तता  से  बचाव  करने
 सम्बन्धी  योजना  को  बहुत  तेज़  कर
 दिया  गया  है  ताकि  उनको  टेटनेस  के
 कारण  मृत्यु  न  हो  झौर  गर्भावस्‍था
 में  श्ररक्‍्तता  से  उत्पन्न  होने  वाले  रोगों
 को  घटामा  जा  सके  |

 (4  —
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 (5)  दाइयों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  [का
 अ्रत्यधिक  विस्तार  कर  दिया  गया  है
 ताकि  परम्परागत  ग्रामीण  दाइयों  को
 प्रसव  कराने  के  श्रपूतित  (भसेप्टिक)
 आर  पूतिरोधी  (एण्टीसेप्टिक)  तरीकों
 का  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  ।  इन
 दवा  'यों  को  किटें  भी  दी  जा  रही  हैं  ताकि
 युरक्षित  प्रसव  करवाने  के  लिए  उनके
 पास  उपयुक्त  श्ौज़ार  झौर  सामग्री
 उपलब्ध  हो  ।

 Jephone  an:  A  8  facili:  to Post  Office,  Sunhi,  Kangra;
 4828.  SHRI  DURGA  CHAND  | the  Minister  of  COMMUNICATIONS be  pleased  to  state
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  E.D.

 sub-post  Office  is  functioning  at  Sunhi  in
 Kangra  District,  Himachal  Pradesh out  telephone  and  telegraph  facilities
 cansing  inconvenience  to  the  people  of  the area;

 (b)  if  so,  whether  there  is  any  proposal for  providing  telegraph  and  telephone facilities  at  Sunhi

 ke  (c)  it  so  when,  if  not,  the  reasons  there- ‘or
 THE  MINSITER  OF  STATE  IN  THE MMUNICATIONS (SHRI  NARHARIT  PRASAD  SUKHDE:

 SAT):  (a)  There  are  no  telephone  and
 telegraph  facilities  in  the  Post  Office  at Sunhi  in  Kangra  District,  Himabchal Pradesh

 (b)  and  (c).  Terms  of  rent  and  guarantee we  been  quoted  to  the  Himachal  Pra-
 desh  and  their awaited.  As

 per  present  policy  of  the
 Department,  the  work  can  be  undertaken
 only  after  the  rent  and  guarantec  terms  are
 accepted.

 कार्मेसिस्टों  के  भवोकरण  में  भेदसाव

 4829.  थो  बाथू  विद:  क्या  स्वास्थ्य
 कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  |बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  if

 (क)  क्या  एलोवैबी,  प्राधुवेदिक  तथा
 हो  -तोथिक  के  डाक्‍्टरों  तथा  नर्सों  को  प्रति
 वर्ष  झपने  रजिस्ट्रेशन  का  'नत्रीकरण  !नहीं
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 कराना  पढ़ता.  जब  कि  फार्मस्स्टों  को  इसे
 झनिवाय  रूप  से  नवीकरण  कराना  पइता  है;
 शर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  बारण
 हैं  भौर  इस  बारे  में  सरकार  क्च  तक  एक-
 रूपता  लायेगी  ;

 स्वास्थ्य  जोर  परिदर  करंयाण  मंत्र:लय'
 में  राज्य  मंत्री  थ्  ज्ग्दश्बो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  एसोपैथिक  डाक्टरों  श्लौर  नर्सो  का

 पंजीकरण  राज्य  अधिनियभों  और  उनके
 श्न्तर्गत  बनाये  गये  नियमों  के  उपबन्धों  के'
 झधीन  किया  जाता  हैं  ।  कर्नाटक  की
 राज्य  चिकित्सा  परिषद  को  छोड़  कर  जो
 उस  राज्य  में  पंजीकृत  एलोपैथी  डाक्टरों  के
 वाषिक  पजीकरण  पर  जोर  देती  है,  झन्य  किसी
 भी  एलोपैथिक  और  आ्रायुवदिक  डाक्टर  झोर
 नर्स  को  अपने  पंजीकरण  का  प्रति  वर्ष  नवी-
 करण  नहीं  करवाना  पड़ता  ।फिर  भी,  कुछ
 राज्य  बोड्ड/होम्योपेयी  की  परिधदें  वाबिक
 झाघार  पर  पंजीकरण  का  नवीकरण  करवा
 रही  हैं  इसके  अतिरिवित  भारतीय
 नसिंग  परिषद्‌  के  संकत्प  के  भनूसरण  में  कई
 राज्य  द  नसिंग  परिषदें  हर  पांच  साल  बाद
 पुन:  पंजीकरण  की  पद्धति  को  अपना  रही  हैं  !
 कुछ  राज्य  बोर्ड,होम्योपैथी  की  ८रिषदें  भी
 पांच  वर्षो  में  एक  बार  पंजीकरण  का  नवीकरण
 करवा  रही  हैं  t

 गनों  केन्द्रीय  श्रधिनियमों  नामत:  फामसी
 अधिनियम,  i948  झौर  दंत  चिकित्सक
 अधिनियम,  i948  में  वाषिक  फोस  देकर
 वाधिक  पजीकरण  करवाते  की  व्यवस्था  की
 गई  है  यह  उल्लेखनीय  है  कि  फामसी  भ्रधि-
 नियम,  1948  की  घारा  46  द्वारा  प्रदत्त
 शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  संघशासित
 क्षेत्र  दिल्ली  ने  हाल  ही  में  फार्मासिस्टों  के  नये
 पंजीक्रण  के  लिये  ब्राजीवन  फीस  निर्धारित  की
 है  और  पहले  से  पंजीकृत  फार्मासिस्टों  को  इस
 बात  की  छूट  है  कि  पहले  से  चली  प्रा  रहो
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 प्रचलित  प्रणाली  के  अनुसार  त्रति  वर्ष  पंजी-
 करण  करवाते  रहें  या  निर्धारित  फीस  देकर
 अपने  जीवनपर्येन्त  के  लिये  पंजीकरण  करवा
 सल।

 ख)  पंजीकरण  को  प्रति  वर्ष  नया
 करवाने  की  पद्धति  को  समाप्त  करने  के  लिये
 सरकार  का  उक्त  दो  अधिनियमों  में  संशोधन
 करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  क्‍योंकि  यह
 रजिस्टर  और  आंकड़ों  को  पभ्रद्यतन  रखने  का
 बहुत  भ्रच्छा  तरीका  है  जिसमें  मोत,  प्रवास,

 -सेबानिवृत्ति  झादि  जेसी  झ्ाकस्मिकताभों  का
 -घता  चलता  हैं  |

 Introduction  va  Job-ori  Seh
 48g.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN- DIA:  Will  the  Minister  of  COMMUNI- CATIONS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  he  is  considering  to  intro- duce  apy  job-oriented  scheme  under  his

 Ministry  during  the  coming  two  years;
 (b)  ४४०,  the  details  thereof;  and
 (६  the  expected  jobs  that  are  likely  to be  creat
 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE NISTRY  OF  COMMUNICATION!

 Sane  x  uy  PRASAD  SUKHDEO i,
 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 TPsices  of  India  Steel  inthe  World Maghet
 4897.  SHRI  D.  CHANDRA GOWDA  :  Will  the  Minister  of  STEEL AND  MINES  be  pleased  to  state
 (a)  whether  prices  of  Indian  steel  are the  lowest  in  the  world  market  ;
 (b)  the  comparative  prices  of  steel  in the  world  market  :  an
 (ec)  whether  there  is  any  roposal under  Government's  consideration  to raise  the  stee]  prices  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  8  L  ES (SHRI  KARFA  MUNDA)  y  and  fb), Steel  prices  in  the  International  market fluctuate  from  time  to  time  depending on  many  factors.  We  have  sold  our  steel

 ‘products  at  favourable  prices  in  a  eompe- “Btive  market
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 (०)  Phe  Government  do  not  propose  to
 increase  the  prices  of  indigenous  stecl  at
 present.

 Postal  Stere  Department  ef  Orisea
 4832.  SHRI  SRIBATCHA  DIGAL Will  the  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state
 (a)  is  it  a  fact  that  there  is  anly  one  Pos- tal  Stores  Department  in  Orissa  whereas in  all  other  States  there  are  more  than  one; if  so,  whether  there  is  any  proposal  to

 open  more  postal  stores  in  Orisaa  and  what
 steps  have  been  taken  to  implement  the same  and  the  place  selected  for  the  pur- pose;  and

 by  is  there  any  proposal  that  the of  Gazetted  Post-Masters  are  to  be  Bled up the  State;  if  so,  the  reasons  therefor;  whe- ther  Government  have  Gnalised  its  policy in  this  regard;  if  30,  when  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  LN  THE

 MINISFRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO
 SAL):  (a)  At  present,  there  is  one  Postal
 Stores.  tin  Oxises  at  Bhubanes- war.  Two.  other  Postal  Circles  viz  Delhi and  Jammu  and  Kashmir  have,  similarly, only  one  Postal  ah  Paral  Siar  A  pro-
 panal  to.sct  up  sccot  tores  Depot an  Orissa  Circle  at  Jharsuguda  is  undec examination

 es  ik  is  noe  the.  of  the  Gayensr: makelocal. the.  Gazeteed  Posts  nox  is  there  ry  se posal  to.  GIL  up  the  Gazetesd
 pont  of Teeter  iciating, basis.  In  the  absence  of  a  regular  officer, the  post  has  been  filled  up  on  officiating basis  vemperarily.

 Modification  of  the  Pilot  Nickel  Plaag
 4933.  SHRI  GANANATH  PRADHAN: Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES be  pleased  to  state:
 (a)  whether  modification  of  the  Pilot Nickel  Plant  and  requisite  tests  ete.  have been  completed  by  September,  ‘19775,
 (b)  whether  it  has  been  finally  decided to  commission  the  Nickel  Plant  in  Orissa and  if  so,  whether  any  tender  has  been called  for  this  construction  and  if  so,  when; an
 (c)  if  not,  when  will  it  be  commis- sioned  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  to  (०) Modifications  in  the  Pilot  Plant  proposed by  M/s  Chemical  and  Metallurgical  Design Company  Ltd.  (C.MLD.€.)  were  inco: fated  by  them  during  December.  79
 May,  1977.  Thereafter  the  tests  were  taken in  hand.  Tests  were  conducted  from  318-77 to  §-0-77.  The  report  of  the  tests  is awaited.  However  a  preliminary  review  of the  test  date  indicate  that  the  results  of  the ‘testa  were  not  satisfactory.  The  Govern- ment  has  initiated  action  for  the  import of  forcign  technology  for  the  Project.

 Amencacot  of  Hsj  Committee  Act
 4834.  SHRI  GANANATH  PRADHAN: ‘Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF- FAIRS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Haj  Committec  Act  is

 going  to  be  amended;  aud
 (b)  ifso,  the  basic  feature  of  its  amend- ments  ?
 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE

 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS (SHRI  5.  KUNDU):  (a)  The  Haj  Com- mittee  Act  is  under  active  review  for  pa» sible  modifications.  to  make  it  more  broad- based  and  represemtarive.
 fez  Does  not  arise,  as  the  Government have  not  formulated  their  final  views  on the  subject.

 Estre-departmental  employees  of
 Pest  ead  Depaminpent, in

 4835.  SHRI  A.  MURUGESAN:  Will the  Minister  of  COMMUNICATIONS: be  pleased  to  state:

 enh:
 the  tramber  of  caten-departmesnat loyees  in  Poats  and  Tek  hs  De-

 partment  District-wise  in  nadu;
 (da)  the  number  of  years  for  which  they are  working  in  that  capacity;  and
 (८)  particulars  as  to  when  and  how

 their  a  are  proposed  to  ‘be  regula-

 THE  MINISTER  OF  STATE  कहर  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO SAI):  (a)  and  (b)  The  information  is being  collected  and  will  be  placed  on  the Tabk  ८  of  Lok  Sabha  as  soon  asitis  received.
 (c)  Itis  not  proposed  to  regulariee  their services.
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 Leakuge  Im  reservoir  for  Sulphugic Acid  in  Cold  Rolling  Mill  of  the  BSL
 36.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the Minister  of  STEEL  AND  MINES  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  the  reservoir  for  sulphuric acid  in  cold  rolling  mil!  of  the  Bokaro

 Steel  Limited  made  and  erected  at  the  coat of  Rs.  2  crores  by  the  Simon  Carves  &  Co.
 bas  started  leaking  soon  after  commie
 sioning;

 (b)  whether  the  ovens  of  the  4  battery  of
 the  Cokeoven  section  of  the  Bokaro  Steel
 Ltd.  have  also  got  damaged  within  a  shost
 period  of starting;  if  so,  the  reasons  there-
 for;

 (९)  whether  in  all  those  erection’,  lot  of
 corruption  was  there  which  resulted  the
 defects  in  the  plant:  and

 (d)  if  so,  what  steps  Government  pro-
 Pose  to  take  im  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARLA  MUNDA):  (a)  No,  Sir.
 Also,  the  value  of  the  entire  block  of
 chemical  pm  in  the  Cold  Rolling  Mill
 at  Bokaro  was  Rs.  1.65,  द... ल  only  and  not
 Ra.  r2  crores.

 (०)  No  Sir.
 (६),  No  case  of  corruption  in  these  erqo-

 tions  has  comc  to  the  notice  of  the  Govern-
 ment.

 (ब)  Dues  noe  arise.

 ate  ae  Unies

 9837.  SHRI.  K._  RAMAMURTHY  :
 Wilt  the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to
 state:  What  is  the  total  membership  of
 each  of  the  following  Central  Trade  Union isations  as  claimed  by  themselves and  after  verification  by  Government
 (a)  INTUC  (b)  AITUC  (c)  HMS
 (१)  CITU  ह  HMP  (f)  BMS  (s)  UTUC and  (hy)  UTUC:Lenin  Saranil  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT- ARY  AFFAIRS  AND  LABOt  R  (SHRI RAVINDRA  VERMA):  The  claimed
 moemberabip  figures  as  om  the  3i8t  Decem-
 ber,  974  af  the  organisations  conceraed
 (barring  AFTUC  and  HMS,  which  did
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 not  furnish  their  claim,  and  HMP  which was  not  addremed)  are  as  follows  :—

 DECEMBER  22,  977

 Name  of  Organisation  Member-
 ship

 INTUC  -22,21,810
 cITU  932,928
 BMS  6,27,968
 uTuc  -3,62,087,
 UTUC  (Lenin  Sarani)  248,594
 NLO  —  180,416

 These  claimed  figures  have  not  been verified.
 The  last  general  verficatian  of  member- ship  undertaken  was  as  on  the  git  Decem-

 der,  ee
 and  it  was  confined  to  four

 Cen  Organisations.  The  claimed  and verified  membership  figures  of  these
 Sypaiations

 as  on  that  date  are  as

 Name  of  the  Organisa- tion,  Claimed  =  Verified
 INTUC  20,69,793  +13,26,152
 AITUC  15,43)320°  6,34,802
 HMS  170,748  463,772
 UTUG  224,667  185754

 Pest  Office  Building  at  Araria.  Bihar
 ge  HALIMU.  AHMED: ‘Willthe  Minister  of  COMMUNICATI be  pleacd  tostate  IONS:

 (a)  whether  the  Post  Officc  building Arania  in  the  District  of  Purnea  in  =

 (b)  if  any  allotment  for  construction  of a@  Post  Office  building  was  sanctioned the  Bibar  Circl

 (c)  if  so,  the  action  to  be  taken  by Governmentin  this  regard  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNI- CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRAS. SUKHDEO  SAI)  :  (a)  The  Post  Office

 building  at  Araria  is  congested.
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 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  हारा  ग्रायातित
 लेनरेटर

 4839.  श्यो  भानू  कुमार  शाह्त्री  :  क्‍या
 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ३

 (क)  क्‍या  लगभग  दो  वर्ष  पूर्व  हिन्दु-
 स्तान  जिक  लिमिटेड,  उदयपुर  के  लिए  सोवियत
 रूस  से  एक  जेनरेटर  का  शझ्ायात  किया  गया
 था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  भारत  में  प्राकर  यह
 कितने  मूल्य  का  पड़ा  है  ;

 (ग)  कया  इस  जेनरेटर  का  ब  तक
 उपयोग  नहीं  किया  गया  है  झौर  यदि  हां,  तों
 उसके  कया  कारण  हैं  ;  और

 (घ)  क्या  यह  जेनरेटर  जैसा  झाया  था
 वैसा  ढका  पढ़ा  है  झौर  झाज  तक  उसको
 खोला  भी  नहीं  गया  है  तथा  क्या  रूस  के  विशेषज्ञ
 तकनीशियनों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  शौर  खान  से  राज्य  मंत्रो
 (सो  क्रिया  मुच्दा) :.  (क)  मै०
 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  उदयपुर  ने  भ्रपनी
 जाबर  खानों  देवारी  जस्ता  श्रावक  और
 विजायब  जस्ता  प्रद्याबक  के  लिए  सोवियत  रूस
 से  5  जेगरेटर  मंगाए  थे  t  ये  जेबरेटर  मई,
 976  से  भक्तूबर,  977  तक  समुद्री  मार्ब

 से  किश्तों  में  प्राप्त  हुये  ।

 (ख)  प्रत्येक  जनरेटर  की  कीमत  25
 लाख  रुपए  है  तथा  उस  पर  45  प्रतिशत  भावात
 शुल्क  भलग  है  ।

 (ग)  भौर  (घ).  ये  सभी  जन  रेटर
 स्थापना  के  विभिश्न  चरणों  में  हैं।  सभी  स्थलों
 पर  रूसी  विशेषज्ञों  की  देख-रेख  में  काम  चल
 रहा  है
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 Average  Earnings  of  Industriel  Workers
 4840.  SHRI  D.  D.  DESAI  :  Will  the

 Minister  of  PARLIAMENTARY  AFF- AIRS  AND  LABOUR  be  fleased  to state  :
 (a)  the  details  of  average  carnings  of

 dustrial  workers;  and
 {b)  the  measures  bring  taken  by  Govern- ment  to  increase  their  earnings  ?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFARJS  AND  LABOUR  (SHRI RAVINDRA  VARMA)  :  (a)  Statements Ito  Vigiving  available  information  are laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in

 library.  See  No.  LT—448't77)
 ‘b)  Apart  from  fixation  and  periodic revision  of  wages  in  respect  of  scheduled

 employments  under  the  Minimum  Wages Act,  system  of  Wage  Roards,  Wage  revision
 commaittee,  —  ete.  is  so  resorted to  for  revision  of  wages.  In  the  organised sector,  bilateral  agreements  on  all  matters
 including  wages,  help  in  improving  the
 wage  levels  and  carnings  of  industrial workers.

 Arrest  of  Oil  Mill  Owmers  in  Delhi
 4841.  SHRI  P.  K.  KODIYAN  :  Will the  minister  of  HEALTH  AND  FAMILY WELFARE  ७८  pleasee  to  state  :
 (a)  whether  three  oil  mill  owners  were arrested  in  Delhi  following  the  discovery of  a  racket  in  imported  rapeseed  oil;  and
 (b)  if  $0,  the  details  thereof  and  the action  taken  against  the  culprits  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDA- {BI  PRASAD  YADAV)  :  (a)  and  (b) The  information  is  being  collected  and will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Delay  in  Pal  Third  Digest  of Indian  Labour  Research
 4842.  SHRI  _K.  RAMAMURTHY  : Will  the  Minister  of  PARLIAMENTARY AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to state  =
 (4)  when  the  Third  Digest  of  Indian Labour  Rescarch,  968—73,  is  likely  to  be

 published;  and
 (b)  the  reasons  for  the  inordinate  delay in  publishing  it  ?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR(SHRI

 RAVINDRA  VARMA)  ;  (a)  and  tb).  The
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 Third  Digest  of  Indian  Labour  Research, 3968-—72,  is  in  the  press  and  the  printed copies  are  likely  to  be  made  available  to the  Labour  Bureau,  by  the  end  of  March,
 tg78.  The  publication  of  the  Digest  has been  delayed  on  account  of  constraints such  as  time  taken  by  the  responding agencies  in  sending  the  material  and  its scrutiny,  processing and  printing.

 Implementation  of  Project  Report
 4843.  SHRI  हू.  RAMAMURTH' Will  the  Minister  of  PARLIAMENTARY AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to state  the  detailsof  Project  Reportsinvolving schemes  having  far  reaching  effec

 pared  with  the  amistance  of  International Agencies  for  the  purpose  of  bringing  in tinet  impr arrangements  of  vocational  training  as stated  on  page  2  of  the  Ministry’s  Annual
 Report  1976-77  and  when  they  will  be
 implemen

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN. TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR(SHRI RAVINDRA  VARMA):  Yes,  Sir,  A statement  giving  the  details  is  enclosed.
 Statement

 Advanced  Vocational  Training  System. (Vide  Para  3  of  page  2  of  the  report).
 ,t  A  project  on  Advanced  Vocational

 Training  System  (AVTS)  has  been  laun- ched  by  the  Government  of  India  and State  Governments  jointly  in  colla- boration  with  the  United  Nations  Deve-
 lopment  Programme  (UNDP)  and  Inter- national  Labour  Organisaton  (ILO) The  System  envisages  training  of  highly skilled  workers  and  technicians  in  a  variety of  advance  and  sophisticated  skills,  not available  in  other  Vocational  Training Programmes.  The  project  which  was  comm- enced  in  October,  1977,  is  expected  to  be
 completed  in  four  years  and  six  months.

 t.2  An  agreement  on  this  project  was
 signed  by  the  Government  of  India, UNDP  and  ILO  on  23rd  September, 1977,

 The  estimated  financial  costs  are  as follows  :
 t,  Government’of  India  Rs.  181,830,  lakhs.

 2.  State  Governments.  |  Rs.  243,050  lakhs.
 3.  UNDP/ILO  Rs.  572.467  lakhs.

 The  assistance  of  UNDP/ILO would  be  in  the  form  of  sophisticated equipment  and  machinery,  expertise  and
 fellowship.  The  Govenment  of  India  and State  Governments  would  provide  nece-
 ssary  facilities;  such  as  buildings,  staff  and
 of  the  project.  The  ILO  would  be  the
 executing  agency.
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 4  The  acheme  would  be  introduced in  the  Advanced  Training  Institute,  Mad. ras  and  5  Central  Traini
 2.4  The  project  is  proposed  to  be  imple- mented  with  assistance  fram  the  Swedish Deve for  Instructors  located  at  Bombay,  Kan-

 pur,  Ludhiana,  Calcutta  and  Hyderabad and  in  16  selected  Industrial  Training  Ins- titutes.  The  short-term  courses  would  be
 geared  directly  to  the  needs  of  the  industry. ‘The  majority  of  the  waineeshave  tobe  from those  groups  who  mpeg  employed, ski
 spscialization.  The  total  seating  capacity of  all  the  Institutes  would  be  i:62.  Ten- tative  target  for  the  number  of  personne! to  be  trained  in  the  Advanced  Training Institutes/Ceatral  Training  Institutes  for Instructors/[ndustrial  Training  Institutes
 by  the  end  of  the  project  period  is  ap- proximately  £2,000.

 The  Training  is  pi proposed
 to  be

 imparted  in  certain  selec  trades  like Process  Control  Instrumentation,  Met-
 rology  and  Inspection,  Tool  Design,  Heat ‘Treatment,  Tool  and  Die-Making,  Indian Standards  and  Bule  Print  Reading, nical  and  Electrical  Maintenance, Morderm  Welding  Techniques,  etc.

 Media  &  Corraspondei Courses  institute.  (vide  para  3.2  page  2  of the  report)

 a.t  The  results  of  a  study  conducted 40  analyse  the  causes  of  failure  of  appren- tices  in  the  All  India  Trade  Test  revealed that  failure  in  the  subject  “Trade  Th rh. of  proper  Instructional  Meterial  and  lack -of  uniformity  in  standards  of  the  Instruc- tional  Material  are  amongst  the  contri-
 Duting  factors  for  this  failure.

 2.2  After  a  study  conducted  by  a  SIDA
 {Swedish  International  Development Authority)  Mission  during  1975  on  a  reg- ‘uest  from  the  Government  of  India,  a  pro- ject  document  was  prepared  for  setting  up

 Media  Correspo! dence  Courses  Institute.  The  Project an of  Instructional  Material  by  experts  in  the field  in  a  centralised  manner  to  ensure of  standards  with  the  id @ion  to  qualicy.

 The  main  production  centre  ia  pro- to  be  located  at  Kanpur.  The
 pad  in  the  Regional  Directorates  of
 Apprenticeship  Training  and  the

 con ‘Trail  titutes  are  pI coped  te utilised  for  pre  ‘ation  and  dissemination
 of  the  materi:

 (SIDA).  International  Labour Organuation  (ILO)  is  to  be the  executing  agency.  The  duration  of  the
 Rrolect

 as  proposed  is
 ;,  years  2  months. ८  project  proposal  has  not  yet  been approved  by  the  Planning  Commission and  hence  the  question  of  implementation docs  not  arise  at  present.

 Be  Skill
 Testing  Certification  and  Gradation Of  industrial  Sk  (vide  para  9.2  page  2

 g-t  At  present  there  is  no  system  of  Oc-

 thew
 ed  Workers,  at  the  national  level,  even Li or  identical  jobs  exist  in  different  indus- tries,  workshops  etc.  A  project  document

 was  repared  for tian  with  ediah al  Development  Authority  (SIDA).  The
 bour  0) is  to  be  the  executing  agency.

 3.2  The  project  envisages  introduction ot  skill  testing,  certification  and  gradation of  Industrial  Skills.  The  piolt  project  is to  be  limited  to  a  few  selected trades  in  the  machine  shop  and  electrical
 eee

 in  the  industries  in  and  around lore  and  Poona.  The  duration  of  the
 Project  =  :  = Pi  is  two  years.  The
 Project by  the  Planning  Commission  and  hence the  question  of  implementation  does  not arise  at  present.

 4  Vocational  Training  for  Women.  (vide Para  4.7  page  2  of  the  report).

 Based  on  the
 pessibility  Study Report  of  the  Swedish  Experts,  details  of

 the  first  phase  of  the  Project  on  Vocational
 Training  Programme  for  Women  were worked  out  in  consultation  with  ILO/ SIDA.  Agreement  for  this  Project  was
 formally  signed  between  Government of  India  and  ILO/SIDA  on  350  March,
 1977  The  total  cost  of  this  phase  of  the
 Project  would  be  Rs.  3°5  crore

 4.2  The  Project  envisages  provision  of
 training  facilities  in  basic  skill,  advance
 skil]  and  instructional  training  in  a  few
 selected  trades  with  high  mployment  po- tential.  Short-term  spect:  courses
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 are  also  proposed  for  upgrading  and
 retraining  in  selected  fields,  based  on  the local  demand  from  industry  or  voluntary -organisations

 4.4  This  phase  of  the  Project  would
 helpin  developing  necessary  infra-structure ‘in  the  form  of  trained  instructon,  training methodology,  curricula  and  training  ma- ‘Aerial  for  new  occupations  suitable  for  wo- men.  It  would  also  conduct  research  studies ‘to  indentify  training  needs  of  women  in urban  and  rural  areas  with  different  econo- mic  and  training  levels.  The  Programme is  expected  to  have  a  significant  impact when  the  trained  Instructors  would  impart training  in  various  fields  to  a  large  number of  women  in  different  States  all  over sthe  Country.

 roe  The  existing  Central  Training  Ins- “titute  for  Women  Instructors,  New  Delhi has  been  upgraded  into  a  National  Voca- tional  Training  Institute  for  Women.  This Institute  was  formally  inaugurated  in  May 977  and  started  its  training  activities  in advance  skill  taining  with  the  introduction of  ad-hoc  courses  in  Secretarial  Practice and  Dress  Making.  It  offers  regular  courses ‘in  Advance  skill  training  in  Dress  Making and  Embroidery  &  Needle  Crafts.  In addition,  it  continues  to  impart  training dn  instructional  skillin  the  trade  of  Cutting &  Tailoring.
 4.5  Two  Regional  Vocational  Traini: Institutes  one  each  at  Bombay  and Bangalore  have  been  set-up  in  August and  October,  t977  respectively.  Basic  skill ses  have  been  introduced  in iz,  Dress  Making,  Secretarial Practice  and  Electronics  in  these  Institutes. Advance  skill  courses  and  instructional taining  are  proposed  to  be  introduced

 during  next  academic  session.
 Publication  of  Research  Study  by National  Labour

 4844.  SHRI  K.  RAMAMURTHY  : ‘Will  the  Minister  of  PARLIAMENTARY AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to state  :
 (a)  Whether  the  National  Labour  Insti- tute  has  published  for  sale  the  research

 study  in  a  successful  public  sector  under-
 taking in  Tamil  Nadu  on  Work  Innovation in  an  Organisation;  and

 {b)  whether  this  research  study  will  be translated  in  Tamil  and  other  regional languages  for  circulation  among  the labour  ?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI RAVINDRA  VARMA):  (a)  The  res earch  study  undertaken  in  the  Bharat Heavy  Electricals  Limited,  Ti has  not  been  published  4०  far.
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 (b)  There  are  no  plans  for  such  trans- Tations  at  present.

 कटना  में  झायोजित  योग  सम्मेलन  में  किया
 जया  मिर्णय

 4845.  थी  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्‍या  स्वास्थ्य
 शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 सरकार  क्‍या  कार्यक्रम  बना  रही  है  ;

 (ख)  पटना  में  क्‍्लायोजित  योग  सम्मे-
 लन  में  क्‍या  निर्णय  किए  गए  हैं  ;  और

 (ग)  देश में  कितने थोग  केन्द्र  हैं  तथा  सर-
 कार  ने  उन्हें  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी
 है?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याज  शंत्रालप
 में  राज्य  संतरी  ष्वी  जगदस्जो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुसन्धान  और
 प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  में  योग  के  विकास  को  प्रोत्सा-
 हन  देने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  भारतीय
 चिकित्सा  पद्धति  झौर  होम्योपैथी  की  केन्द्रीय
 पनुसन्धान  परिषद्‌  निम्नलिखित  केस्  को
 योग  में  क्लीनिकल  अनुसन्धान  के  लिए  प्रनुदान
 देती  रही  है  :--

 Q)  भारतीय  योग  तथा  सम्बद्ध  विज्ञान
 झनुसन्धान  संस्थान,  ब्िुथी  a

 (2)  शिवानन्द  मठ,  गोहाटी  t
 (3)  योगिक  उपचार  एवं  भ्रनुसन्धान

 केन्द्र,  जयपुर  ।
 (4)  पग्रायुविज्ञान  संस्थान,  बनारस

 हिन्दू  विश्वविद्यालय,  वाराणसी  |

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  योजना  में  जब  स्वास्थ्य
 रक्षकों  को  योग  में  प्रशिक्षण  देने  की  भी
 व्यवस्था  है  v  केन्द्रीय  योग  अनुसन्धान
 संस्थान  और  विश्वायतन  योगाश्रम,  नई
 दिल्ली,  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  ने  योग  उप-
 क्रम  (प्रबन्ध  ग्रहण)  भ्रधिनियम,  977
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 के  झन्तर्गत  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  है,
 का  विकास  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  झौर
 होम्योपैथी  की  केन्द्रीय  अनुसन्धान  परिषद्‌  ने
 स्कूल  और  कालेज  स्तर  पर  योग  का
 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  पाठ्यक्रम  भी
 तैयार  किया  है  |  सरकार  इस  मामले  पर
 ध्यान  दे  रही  है  ।

 ख)  ग्र  (ग).  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  गौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  t

 बिललो  के  धर्मार्थ  भ्रस्थतालों  को  वित्तोय
 सहायता

 4846.  शी  दयाराम  शाकषय  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  आर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दिल्ली  में  धर्म  भ्रस्पतालों
 की  संख्या  कितनी  है  तथा  गत  दो  वर्षों  के  दौरात
 उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दो
 गई  है  ;  और

 (ख)  क्‍या  झापात  स्थिति  के  समय  से
 अनेक  अस्पतालों  को  वित्तीय  सहायता  रोक
 दी  गई  है  तथा  इसको  पुनः  चालू  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रासय
 में  राज्य  संत्री  पुनी  जगवम्यी  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी।

 (@)  (i)  जी,  नहीं  a
 (ii)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  मे  भारतोय  मिशनों  के  भवनों  के  लिए
 दिया  जाते  वाला  किराया

 4847.  श्यो  दयाराम  शाबय  :  क्‍या
 बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों
 के  लिए  भारत  सरकार  मे  कितनी  इमारतें
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 किराये  पर  ली  हैं  और  इनके  लिए  प्रति  वर्ष
 कितना  किराया  देना  पड़ता  है;  झौर

 ्)  भारतीय  मिशनों  के  लिए,  सरकार
 ने  कितने  देशों  में  इमारतें  खरीदी  हैं  झौर  उन
 पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (श्री
 एस०  कुष्छू) :  (क]  I-3-977  को  विदेशों
 में  भारतीय  मिशनों/केन्द्रों  के लिए  कुल  मिला-
 कर  839  परिसर  या  इमारतें  किराये  पर
 थीं  उक्त  तारीख  ठक  इनका  वाधिक  किराया
 (5,77,07,612.  00  रुपए  बनता  था  ।

 (ख)  भारत  सरकार  ने  39  देशों  में
 अ्रपने  मिशनों/केन्द्रों  के लिए  इमारतें  खरीद
 ली  हैं/बनवा  ली  हैं  जिन  पर  कुल  मिलाकर
 (5.22,84,  627.  00  रुपए  की  लागत  जाई

 है

 जिवेश  स्थित  भारतोय  सिशनों  में  हिन्दी

 4848.  श्रो  दयाराम  शाक्य  :  क्य  विदेश
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  भिशनों
 प्रें  हिन्दी  के  प्रयोग  का  प्रचार  करने  के  लिए
 क्या  उपाय  किये  गये  हैं  और  इस  कार्य  पर सरकार
 प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  करती  है;
 और

 (ख)  ऐसे  मिशनों  की  संख्या  कितनी
 है,  जिनमें  हिन्दी  के  प्रचार  की  सामग्री  उसी
 देश  में  प्रकाशित  की  जाती  है  शौर  उन  मिशनों
 को  संख्या  कितनी  है,  जहां  भारत  से  प्रचार
 सामग्री  भेजी  जाती  है  ?

 बिदेश  संतालय  में  राज्य  मंत्रो  (भी  एस०
 कुष्छू) :  (क)  विदेश-स्थित  मिशनों  में
 सरकारी  काम  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  प्रोन्‍्साहन
 देने  के.  लिए  हमने  उन्हें  हिन्दी  जानने  वाले
 अधिकारी  तथा  निजी  सहायकों  के  साथ-साथ
 हिन्दी  टाइपराइटर,  पुस्तकें,  समाचारपत्र
 एवं  पत्निकाएं,  लिग्वाफोन  रिकार्ड  तथा  चार्द
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 भी  भेजे  हैं।  मी  तक  इन  मदों.  पर  कुल  खर्च
 की  बजट  में  ग्रलग  से  व्यवस्था  नहीं  हुई  t  किन्तु
 उ  हें  विविध  खर्च  में  शामिल  कर  लिया  गया
 2

 ख)  चूंकि  विदेशों  में  हिन्दी  मुद्रण  की
 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है,  इसलिए  हिन्दी  के
 प्रसार  की  सारी  सामग्री  भारत  से  भेजनी
 पड़ती  है  ।

 Parchase  of  Sponge  Iron  Plant  from West  Germany
 4849.  SHRI  D.  0.  DESAI  :  Will  the Minister  of  STEEL  AND  MINES  be

 pleased  to  state  :

 (a}  whether  Govecnment  have  decided to  buy  a  sponge  iron  plant  from  West
 Germany;

 (b)  if  so,  whether  MECON  docs  not have  the  full  sponge  iron  technical  know- how;
 (c)  Whether  MECON  has  been  retained

 by  several  foreign  countrics  to  prepare feasibility  studies  in  regard  to  sponge jron  plants:  and

 tay  if  so,  the  reasons  for  getting  West German  plant  for  sponge  iron  making  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES

 (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  A  demons- tration  sponge  iron  plant  is  bei set  up  in  Hothagudem  (Andhra  Pradesh) with  the  assistance  of  U.N.D.P. Government  of  India  and  Government  of Andhra  Pradesh  will  both  particip
 ate  in

 this  project.  The  plant will  be  based  on  the
 SLi  technol  of  Lurgi  (West  Ger-
 many)  using  roo,  Solid  Reductant  with whom  a  contract  for  supply  of  equipment has  also  been  entered  into.

 (by,  and  (0).  Though  MECON  have  the
 capacity

 of  providing  consultancy  and detailed  engincerng  services,  for  process
 kmow-how,  foreign  collaboration  is
 required.
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 Telegrams  in  Devanegari
 4850.  SHRI  5.  5.  SOMANI  :  Will  the Minister  of  COMMUNICATIONS  be pleased  to  state  :
 {a)  whether  it  is  a  fact  that  telegrams of  all  the  Indian  languages  can  be  sent  in Devanagari  script;  and
 (h)  ifs,  what  steps  are  proposed  to  be taken  by  the  Directorate  of  Posts  and Telegraphs  to  popularise  sending  of  tele- grams  in  Devanagari  script  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEO SAI)  :  (a)  Yes,  Sir.
 (by,  The  Department  has  already  taken steps  to  popularise  the  use  of  Devanagari script  in  telegrams  through  various  mass communication  media  such  as  advertise- ments  in  newspapers,  posters,  metallic tablets,  etc.

 Extending  Co-operation  by  Dauish Government  for  Child  Care  Services for  Rural  Areas
 485t.  SHRIS.  5.  SOMANI  :  Will  the Minister_of  HEALTH  AND  FAMILY WELFARE  br  pleased  to  state  :
 (a)  Whether  the  Danish  Governm  ent hi  dedi  4  di itsee  the Child  Care  Servicesin  Rural  Arcas  of  India;

 (a)  if  so,  the  details  regarding  the  aid and  programme  in  this  regard  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI- LY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV):  (a)  The  Danish Government  have  expressed  their  willing- ness  to  provide  assistance  for  strengthenin, of  Family  Welfare  and  Maternity  and  Child Health  Services  in  rural  and  semi-urban areas  in  the  country.
 (b)  The  object  of  the  proposed  project drawn  up  by  this  Ministry  for  this  purpase is  to  promote  family  welfare  through  the creation  of  facilities  for  the  integrated delivery  of  health,  nutrition,  Maternity and  Child  Health  and  Family  Welfare  Ser vices  closer  to  the  houses  of  the  people  in rural  areas.  The  project  is  designed  to  cover to  selected  districts  in  5  States.  It  is  pro- posed,  among  other  things.  to  add  an

 operation  theatre  and  a  6  bedded  ward to  Taluka/Sub-divisional  hospitals,  reno- vate  and  provide  additional  equipment  at
 Primary  Health  tres  and  to  provide ditional  sub-cen:  s0  that  cach  sub- DI ae  Thee  bees  been  ited  as Consultan ae  fs

 the  Government  of  Nigeria for  a  one  million  tonne  in  ted  steel
 plant  based  on  sponge  iron  it.

 centre  may  be  able  to  cover  a
 Populanon under

 poli  pt
 The  posal  is  stil

 ideration.  ee



 107  Written  Answers  DECEMBER  22,  977  Written  Answers  : (०: 4

 It  is  expected  that  the  Dam  overn- ment  may  provide  assistance  far  this  project wo  the  tune  of  about  Rs.  30  to  74  crores.
 Fragmentation  of  Estates  to  avoid
 Applicatioa  of  Plantations  Labour  Act

 4852.  SHRIMATI  AHILYA  PB RANGNEKAR  :  Will  the  Ministero! PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND LABOUR  be  pleased  to  state  :
 (a)  Whether  Government  are  aware  that the  fragmentation  of  the  holdings  of  Estates into  smaller  units  is  taking  place  all  over India  in  order  to  avoid  application  of  the Plantation  Labour  Act;
 tb)  if  3०,  the  reaction  of  Government

 thereto;  an
 (c)  the  steps  taken  to  stop  such  deeds  ?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI RAVINDRA  VARMA)  :  (a)  to  (०).  The All  India  Plantation  Workers  Federation has  in  a  representation  to  Government  on

 I2-7I-977  Stated  inter  alia  that  the  Plan- tations  are  being  fragmented  in  order  to avoid  application  of  the  Plantations  Labour Act.  This  aspect  will  be  kept  in  view  while ie Labour  Amendment  Bill  which  is  now  be- fore  the  Rajya  Sabha.

 Installation  for  Telex  Equipment  in
 Bambay

 53  SHRI  P.  RAJAGOPAL NAIDU:  Will  the  Minister  of  CO!
 NICATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Stred  Programme  Con- trolled  Exchange  (Telex)  equipment  was
 procured  and  installed  at  Bombay;  and

 (b)  its  cost  and  capacity?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA- TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAI):  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise  in  view  of  (a)  above,

 S.P.C.  Telex  Exchange  in  New  Delhi
 4854  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAI-

 DU:  Will  the  Minister  of  CO!  INI- CATIONS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  provision  of  SPC  Telcx

 Exchange  was  made  for  New  Delhi  Centre an
 Ob)  if  so,  its  estimated  cost  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA- TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAI):  (a)  A  proposal  for
 installing  S.P.C.  Type  Transit  Telex  ex-
 change  at  Delhi  is  under  consideration.

 (b)  The  estimated  cost  of  the  project. is  about  Rs.  3-7  Crores.
 Sinco-Indien  Relations

 4855.  PROF.P.G.  MAVALANKAR: Will  the  Minister  of  EXTERNAL. AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  be  has  been  recenty  giving public  statements  outside  the  Parliament but  inside  the  country  urging  for  a  steady and  improved  Sino-Indian  relationship;
 (b)  if  so,  broad  details  thereof;
 (९)  whether  Government  have  contem-

 plated  as  well  as  taken  any  concrete  steps in  this  direction  during  the  period March  25,  977  to  December  10)  19775,

 (dy  if  so,  full  facts  thereto?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL. AFFAIRS  (SHRI  5.  KUNDU):  (a) and  (b).  Foreign  Minister  has  stated  that Government  of  India  welcomed  steps towards  normalisation  of  relations  with

 China  on  the  —  of  the
 bid

 Princi- ol and  mutual  benefit.
 (९)  and  @  In  the  period  March  25  to-

 I0,  1977),  Gi  have taken  a  series  of  initiatives  towards  nor- malisations  of  relations  to  mutual  benefit, including  the  renewal  of  trade  and  ship- ping  links  between  India
 and

 China  and
 Pp  rf between  the  two  countries  in  fields  of
 medicine,  agriculture,  sports  ete.  More
 exchanges  on  functional  grounds  to  mutual. benefit  in  future  in  the  fields  of  trade, culture,  science  and  technology  are  en-.
 visaged.
 Inviting  Representation  from Political  Parties

 4856.  PROF.  P.G.  MAVALANKAR: Will  the  Minister  of  PARLIAMENTARY AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased to  state:
 (a)  whether  Government  invite  _re- presentatives  of  some  or  all  political parties  wherever  a  dialogue  on  one  or More  issues  of  constitutional,  political, Legislative  matters  facing  the  Parliament and  the  country  is  arranged
 (b)  if  so,  full  facts  thereof;
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 (c)  whether  one  or  more  independents, unattached  to  any  Political  party,  are  also invited
 (d)  if  so,  full  facts  thereof;
 (९)  if  not,  why  not;  and
 (f)  full  details  of  participants  and  sub- jects  at  such  dialogues  and  meetings  which tovk  place  between  Government  and

 opposition  leaders-in  the/years  ‘1974s  1975+ 976  and  1977?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI RAVINDRA  VARMA)  (a)  to  (f)

 iT  with  the  rep  f  poli- tical  parties/groups  represented  in  Par- Hament  including  some  independent members  ate  held,  as  and  when  required, to  discuss  issues  of  political,  constitutional and  legislative  matters.  There  are  no hard  ard  fast  rules  in  regard  to  invitations. The  yurpese  is  to  exchange  views  with
 parties  A the  dates  of  the  mectings,  sub-
 jects  discussed,  Leaders/Members_  in- vited  and  Leaders/Members  who  atten- ded  the  meetings  during  the  years  974 to  977  (upto  zoth  December,  +1977), is  laid  on  the  Table  of  the  House  [Placed in  Library  See  Ne.  LT-449/77]

 Presa  and  Information  Units  in  Indian Embassies
 4857.  PROF.  P.G.  MAVALANKAR Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AFFA- IRS  be  pleased  to  state
 (a)  whether  all  our  Embassies,  High ge)  a  our  ember abroad  do  possess  separate  Press  and Information  units;
 (9)  हा  so,  full  facts  thereof;
 (c)  whether  Government  pro; pore

 to
 strengthen  and  improve  the  said  units, particularly  in  the  more  important  of  our
 diplomatic  missions  abrora: de  an

 (9)  if  so,  when  and  how?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL AFFAIRS  (SHRI  5.  KUNDU)  :  (a)  and

 (b).  All  our  Diplomatic  Missions  abroad. do  not  Press  and  Infc Units.  A  liat  of  the  countries  where  our Missions  have  full-time  officera  looking after  information  work  is  placed  on  the Table  of  the  House.  In  the  remaining Missions  also,  one  of  the  officers  devotes
 usually  a  good  part  of  his  time  to  press and  information  work.
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 ({c)and  (d).  The  question  of  strengthening. our  publicity  units  abroad  and  improve- mentin  their  performance  is  under  cons- stant  review  of  the  Ministry  of  External Affairs.  The  Ministry  has  app  ointed
 ap  Committee  headed  by  Shri  Chanchal Sarkar  to  look  into  this  matter.  The  report of  the  Committee  is  expected  soon.

 Statement
 Lise  of  the  countries  where  Indian  Mis- sions  have  full-time  units  looking  after Information  work

 Accra  (Ghana)
 Addis  Ababa  (Ethopia)]
 Ankara  (Turkey)
 Baghdad  (Iraq)
 Bangkok  (Thailand)
 Bonn  (Federal  Republic  of  Gersaany))
 Brussels  (Belgium)
 Buenos  Aires  (Argentina)

 g-  Cairo  (Egypt)g ro.  Canberra  (Australia)
 i.  Colombo  (Sri  Lanka)
 ia.  Dacca  (Bangladesh)  a
 TZ.  Dar-es-Salam  (Tanzania)
 14,  Djakarta  (Indonesia)
 t§.  The  Hague  (Netherlands) 16.  Hong  Kong  (Hong  Kong)
 AD  Islamabad  (Pakistan) 18.  Kabul  (Afghanistan)
 ig9.  Kathmandu  (Nepal)
 20.  Kuala  Lumpur  (Malaysia)
 ar.  Kuwait  (Kuwait)
 22.  Khartoum  (Sudan)
 2g.  London  (U.K.)
 24.  Lusaka  (Zambia)

 25.  Moscow  (USSR)
 26.  New  York—PMI  (USA)
 27.  New  York—CGI  (USA)
 a8.  Nairobi  (Kenya)
 29.  Ottawa  (Canada)
 go.  Paris  (France)
 git.  Prague  (Czechoslovakia) J ge.  Peking  (China)
 33.  Port  of  Spain  (Trinidad  &  Tobago}
 Sh  Rome  (Italy)
 35:  Rangoon  (Burma)
 36.  Rabat  (Morocco)
 37.  Seoul  (Republic  of  Korea)
 38.  San  Francisco  (USA)  ~
 39  Singapore  (Singapore)
 40.  Tebran  (Iran)
 4t.  Tokyo  (Japan)

 er
 OUR

 Rs



 E64  Written  Answers
 42.  Thimpu  (Bhutan)
 43.  Vienna  (Austria,
 oo  Washington  (USA)
 455  Warsaw  (Poland)
 46.  Jeddah  (Saudi  Arabia)
 47.  Lagos  (Nigeria)

 सिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  घ्रन्तगंत  दिल्‍ली,  राजहरा,
 नन्दनी  लौह  झयस्क  खानों  में  ठेकेदारों

 प्रया  के  झन्तगंत  काम  कर  रहे  मजदूर

 4858.  श्री  मोहन  सैम्या :.  क्या  संसदोय
 कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्यां  करेंगे
 कि  :

 (क)  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  से  सम्बन्धित
 दिल्‍ली,  राजहरा,  ननन्‍्दनी  आदि  लौह  भ्रयस्क
 खानों  में  ढेकेदारी  प्रथा  के  भ्रन्तर्गत  कितने
 मजदूर  काम  कर  रहे  हैं  ;

 (ख)  क्या  इन  ढेकेदारों  ने  ठेका  श्रम
 (विनियमन  तथा  उन्मूलन)  अधिनियम,
 970  के  उपबन्धों  के  अन्तत  लाइसेंस  ले  रखे

 हैं  तथा  क्या  वें  लाइसेंसों  की  शर्तों  का  पालन
 कर  रहे  थे;  और

 (ग)  इस  ग्रधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रमिक
 किन  सुविधाशओ्रों  के  भ्रधिकारी  हैं  तथा  ठेकेदार
 इनको  क्‍या  सुविधायें  दे  रहे  हैं  ?

 आम  धौर  संसबीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रों  थी  सारंग  साथ):  (क)  से  (ग).
 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  शौर  प्राप्त  होन  के
 बाद  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  द्वारा
 दिया  गया  ठेका

 4859.  जी  मोहन  ेय्या  :  कया  इस्पात
 और  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  इस  समय  हिन्हुस्तात  स्टील  वर्क्स  कन्स्ट्रकशन
 लिमिटेड  में  कार्यंचत  ठेकेदारों  का  ब्यौरा  क्या
 है  भ्रौर  प्रत्येक  ठेश्ै्वर  को  किस-किस  काभ  के
 लिए  कितने-कितने  मूल्य  के  ठेके  दिए  गए
 हैं?
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 इस्पात  झोर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 भी  करिया  मुच्हा)  :  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  भौर  सभा-पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  ।

 Complaints  for  charging  of Tetephone  Bills in  M  politan  Cities

 4860.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA: Will  the  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state;

 (a)  the  number  of  complaints  for  over- charging  of  bills  for  the  telephones  in  all the  Metropolitan  cities  of  the  country, separately  in  the  last  4  years;

 (b)  in  how  many  cases  these  complaints were  found  genuine;

 (०)  whether  Government  are  aware that  in  many  cases  cither  the  telephone bills  were  not  sent  at  all  or  the  amount  of telephone  bill  was  much  less;

 (d)  if  so,  the  details  thereof  in  the  last
 3  years;  and

 (८)  what  specific  steps  Government  have taken  in  the  last  6  months  to  avoid  over-
 charging,  under-charging  and  for  nor
 sending  the  bills  properly?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  ‘COMMUNICA- TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAI)  :  (a)  The  number of complaints  for  overcharging  of  bills  for
 telephones  in  the  metropolitan  cities  of the  country  for  the  last3  years  are  as follows:—

 1974-75,  1975-76  1976-77

 Bombay  78,82t  19,426  3००७5

 Calcutta  2747  6,677  (21,085,
 Madras  $720  5428  6,755
 New  Delhi  7170  8,970  11,550
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 (b)  The  number  of  complaints  found
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 genuine  is  as  follows:

 1974-75  1975-76  1976-77

 Bembay
 Caleutia
 Madrus,
 New  Deshi

 786  75349  ir8
 595  432  346r
 259  965  580

 1,220,  1,980  T,920

 fc)  to  (e).  Billing  is  computerised  in  all the  Metropolitan  telephone  districts.  A list.  of  the  telephone  numbers  for  which bills  are  not  prepared  by  the  computer for  want  of  master  data,  is  produced  by the  computer.  This  list  is  examined  and bills  are  issucd  manually  thereafter  where- ver  due.  A  watch  is  kept  on  the  displosal of  these  non-issue  lists.  A  few  instances do  arise  where  delay  occurs  in  feedin; master  data  due  tolate  receipt  of  completes Advice  notes  and  the  subscribers  remain unbilled.  However  in  Delhi  Telepbone District  there  is  a  general  delay  of  about two  months  in  the  issue  of  bills  due  to
 non-availability  of  computer  time.  Con- tract  has  now  been  awarded  to  an  other
 computer  agency  on  30-I!-977  to  ensure
 timely  issucof  bills.  Ason  (1612-1977,  items
 pending  for  issue  of  bills  were  8201  in
 respect  el

 ils
 due  to  be  issued  upto 35-3°4977-4

 Billing  iscomputerised  and  hence  human ‘Tors  are  avoided.
 Fortnightly  meter  readings  are  taken.

 फाइलेरिया  रोग  का  निदान/नियंत्रण

 486i.  ot  धर्मेसिह  भाई  पटेल  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याथ  मंत्री  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  फाइलेरिया  रोग  पर  नियंत्रण
 करने  के  लिए  कोई  झौषधि  प्रथवा  इंजेक्शन
 का  पता  खगाया  गया  है  ;

 ख)  इस  पग्रौषधि  झचवा  इंजेक्शन  का
 नाम  क्या  है;

 (ग)  ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जिनमें
 फाइलेरिया  रोग  का  प्रभाव  विशेष  रूप  से
 अधिक  है  ;  झौर

 (घ)  फाइलेरिया  रोग  के  उन्मूलन  के
 कार्य  क्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 से  राज्य  मंत्री  (थी  जगदस्जो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  और  (ख).  यद्यपि  फाइलेरिया  पर
 काबू  पाने  के  लिए  भारत  में  और  भ्रन्य  स्थानों
 पर  झनेक  नई  ओषधियों  से  परीक्षण  किए  जा
 रहें  हैं  तथापि  झमरीका  में  १947  में  द्वितीय
 विश्व  युद्ध  के  बाद  खोज  की  गई  डाइफिलका-
 बमिजाइन  ही  एक  दवा  हू  जिसे  इस  संक्रमण
 को  कम  करने  श्र  इस  रोग  के  प्रसार  का
 नियंत्रण  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा
 है।

 (ग)  झान्घ  प्रदेश,  विहार,  केरल,
 उड़ीसा,  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  में  अनेक
 व्यक्तियों  को  यह  रोग  है  या  उनमें  इस  रोग  के
 कीटाणु  हैं

 (घ)  इस  देश  में  उपलब्ध  जानकारी
 एवं  तकनीक  से  तथा  व्याप्त  परिस्थितियों
 में  इस  रोग  का  उन्मूलन  करना  तो  सम्भव
 नहीं  है,  परन्तु  इसके  नियंत्रण  के  लिए
 राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  955
 से  चलाया  जा  रहा  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के
 भ्रष्तगत  इस  रोग  को  फैलाने  वाले  मच्छर
 पैदा  न  हों,  इसके  लिए  लावनाशी  उपाय
 बरते  जाते  हैं  तथा  जिन  व्यक्तियों  के
 शरीर  में  इस  रोग  के  कीटाणु  होते  हैं,
 उनका  पता  लगाकर  उनका  उपचार  किया
 जाता  है  ।  प्रयोग  के  रूप  में  इस  कार्यक्रम
 को भास्घ्र  प्रदेश,  गुजरात  झौर  उत्तर
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 प्रदेश  के  चुनिंदा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी
 चलाया  गया  है  |  फाइलेरिया  नियंत्रण  का
 स्थायी  उपाय  तो  पर्याप्त  और  कारगर  जल
 निकास  में  निहित  है,  किन्तु  इसके  लिए
 विपुल  धनराशि  की  प्रावश्यकता  है  जिन
 शहरी  क्षेत्रों  मे ंफोइलेरिया  फैला  हुआ  है,
 उनमें  जल  निकास  कार्य  को  प्राथमिकता
 दी  जाती  है  ।

 सांगरोलस  नगर  (जूनागढ़  )  को  पोरबंदर,  वेरावल,
 बम्बई,  सावनगर  झौर  राजकोट  से  सीधो

 टेलोफोन  लाइन  से  जोड़ा  जाना

 4862.  मी  ध्मंसिह  भाई  पटल  ॥
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  गुजरात  राज्य  जूनागढ़  जिले  में
 मांगरोल  नगर  को  पोरबन्दर,  बेरावल,
 बम्बई,  भावनगर  भौर  राजकोट  से  सीधी
 टेलीफोन  लाइन  से  कब  तक  जोड़ा  जाएगा  |

 (ख)  क्‍या  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया
 है  और  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  भौर
 यदि  नहीं,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  भर

 (ग)  अब  तक  गांगरोल  शहर  को  सीधी
 टेलीफोन  लाइन  द्वारा  किन-किन  नगरों  से
 जोड़  दिया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (शनी
 नरहरि  प्रसाद  सुखबेव  साथ)  :(क)  मांगरोल
 झौर  राजकोट  के  बीच  सीधा  ट्रंक  सकिट  पहले
 से  ही  मोजूद  है  |  बतेमान  यातायात  के  श्राघार
 पर  मांगरोल  से  पोरवन्दर,  बेरावल,  बम्बई
 शौर  भावनगर  के  लिए  सीधा  ट्रंक  सकिट  देते
 का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  होता  है  ।

 (सत्र)  मांगरोल  और  केशोड  के  बीच  एक
 8  चैनल  प्रणाली  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 &  ताकि  भ्रतिरिक्‍त  झौर  भागामी  मांगें  पूरी
 की  आ  सकें
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 (ग)  मांगरोल  शहर  से  जूनागढ़,  केशोढ,
 राजकोट,  माधवपुर  श्रौर  शील  के  लिए  सीध
 सकिट  पहले  ही  उपलब्ध  हैं  av

 पोस्टल  सौलस  कोझ्मापरेरिटव  यूनियं  झौर
 डाक  तथा  तार  विभाग  के  जोच  करार

 4863.  शनी  मवाब  सिंह  चोहान  :  कया
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  भलोगढ़  पोस्टल  सील्स  को-
 प्रापरेटिव  यूनियन  झोर  विभाग  ने  गत  य्
 के  भ्रन्त  में  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  भौर
 यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 श्रौर

 (ख)  यह  कोश्नापरेटिव  यूनियन  कब  से
 मोहरें  बनाने  का  काम  कर  रही  है  और  क्या
 सरकार  ने  जांच  करने  के  बाद  इसके  दक्ष
 कर्मियों  की  मजूरी  निर्धारित  को  है  और  यदि
 नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  पें  राज्य  मंत्रो  (श्नी  नरहरि
 प्रसाद  सुखवेव  साथ)  :  (क)  जी,
 नहीं  t

 (ख)  श्रलीगढ़  की डाक  सील  औद्योगिक
 सहकारी  समिति  लिमिटेड  की  स्थापना  वर्ष
 953  में  हुई  थी  |  यह्‌  समिति  तभी  से  डाक

 सीलों  का  निर्माण  कर  रही  है  |  कुशल  श्रमिकों
 की  मजूरी  तय  करने  का  मसला  समिति  शौर
 उसके  सदस्यों  के  बीच  का  एक  मसला  है  ।

 गोस्थामी  तुलसोशास  जो  को  स्मृति  में  डाक
 टिकट

 4864.  शनी  सबाव  सिह  चौहान :.  क्या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 _(क)  कया  गोस्वामी  तुलसीदास  की
 स्मृति  में  दो बार  डाक  टिकट  जारी  किए  गए
 थे;
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 (@)  यदि  हां,  तो  क्‍या  दोनों  बार
 फिलाटेलिक  कमेटी  ने  उसकी  स्वीकृति
 दी  श्री  और  यदि  हां,  तो  किस  आधार  पर  ;

 (ग)  फिलाटैलिक  कम्रेटी  के  सदस्यों  के
 नाम  क्‍या  हें  शौर  क्‍या  ऐसी  डाक-टिकट  जारी
 करने  के  बारे  में  कोई  मानदंड  अपनाए  गए
 हु;

 (घ)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  शौर  क्या  उन  मानदंडों  के  अनुसार
 महापुरुषों  की  शत्ताव्दियां  मनाने  के  प्रवसर  पर
 उनकी  स्मृति  में  दो  बार  डाक-टिकट  जारी
 करने  को  अनुमति  नहीं  है;  और

 (=)  यदि  हां,  तो  गत  दो  महोनों  में
 इस  संबंध  में  किन-किन  के  तथा  कितने  आवेदन
 पत्र  इस  आधार  पर  खारिज  किए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ी
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साय)  :  (क)  जी  नहीं  V
 गोस्वामी  तुलसीदास  पर  केवल  एक  बार
 I-0-52  को  o  झाने  मूल्य  का  डाक-

 टिकट  जारी  किया  गया  था  a

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 (ग)  झौर  (घ).  पिछली  फिलेंटली
 सलाहकार  समिति  का  कार्यकाल  समाप्त
 हो  चुका  है  ।  नई  समिति  का  गठन  किया  जा
 रहा  है  ।

 नीति-निर्देशक  सिद्धांतों  की एक  प्रतिलिपि
 संलग्न  है।  इनके  अनुसार  कुल  24/25
 डाक  टिकटों  में  से  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  पर  निकाले
 जाने  वाल  स्मारक  डाक-टिकट  6  से  अधिक
 नहीं  होने  चाहिएं  1

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 विवरण

 विशेष  स्मारक  डाक-टिकट  जारो  करने  के  लिए
 निर्धारित  नोति-निर्देशक  सिद्धांत
 l  प्रसामान्य  परिस्थितियों  को

 छोड़कर,  स्मारक  डाक-टिकट  जारी
 करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  भागमतौर
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 पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया
 जाएगा  ;  जब  तक  उसके  संबंध  में
 विभाग  को  is  watt  पहले  सूचना
 न  दे  दी  जाय

 किसी  व्यक्ति  के  सम्मान  में  सामान्यत:
 स्मारक  डाक-टिकट  तब  तक  जारी
 नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  उसको
 L0Gat  जयंती  या  बरसी  का  झवसर

 न  हो  1  कसी  व्यक्ति  की  पहली
 या  10वीं  बरसी  पर  भी  स्मारक
 डाक-टिकट  जारी  किया  जा  सकता  है
 किसी  भी  घटना  के  उपलक्ष्य  में
 स्मारक  डाक-टिकट  सामान्य  रूप
 से  तब  तक  जारी  नहीं  किया  जाएगा,
 जब  तक  कि  उसकी  पग्रर्धशताब्दी
 या  शताब्दी  का  भ्रवसर  न  हो  ।
 अंतर्राष्ट्रीय  महत्व  की  घटनाओं
 पर  हो  विशेष  डाक-टिकट  जारी
 करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  किया
 जाय  ।  अन्य  घटनाश्रों  को  स्मृति
 में  केवल  विशेष  कैंसिलेशन  जारी
 किए  जाये  ।
 किसी  वर्ष  में  जारी  किए  जाने  वाले
 डाक-टिकटों  में  से  (24/25  डाक-
 ठिकटों  से  श्रधिक  नहीं)  प्रसिद्ध
 व्यक्तियों  पर  जारी  किए  जाने  वाले
 स्मारक  डाक-टिकटों  की  संख्या
 6  से  अधिक  नहीं  होनो  चाहिए  v

 साहित्य  प्रकादमी  की  राय  ले  लैने
 के  बाद  ही  साहित्यकारों  पर  डाक-
 टिकट  जारी  किए  जाने  के  प्रस्तावों
 पर  विचार  किया  जाए  ।
 प्रत्येक  डाक-टिकट  जारी  करने  की
 योजना  पर,  सामान्यतया,  जारी
 करने  की  तारीख  से  कम  से  कम
 एक  वर्ष  पहले  कार्रवाई  शुरू  कर
 दी  जाए  और  डाक-टिकट  की
 डिजाइन  बताने  तथा  उसके  भुद्रण
 के  लिए  भारतीय  सुरक्षा  प्रेस  को
 पूरे  छह  महीने  का  पमय  दिया  जाय  |
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 Charges  against  Director,  Central
 Research  Insti  for  Ayurveda, Patiale

 4865.  DR.  BALDEV_  PRAKASH:
 Will  “the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  his  Ministry  have  received
 any  complaints  against  Director,  Central
 Research  Institute  for  Ayurveda,  Patiala,
 regarding  corruption,  misappropriation of  funds,  illegalitics  and  multifarious
 irregularities  and  abuse  of  power  and  if
 so,  what  action  has  been  taken  by  Gavern-
 ment  so  far  against  the  said  officer  and  if
 not,  the  reasons  for  delay;

 (b)  whether  any  enquiry  has  been  _or-
 dered  or  conducted  against  the  said  officer
 by  Government  and  ifso,  what  isthe  result of  the  enquiry  report  and  the  action  pro-
 posed  in  it  by  the  enquiry  officer

 (e)  whether  the  said  officer  was  taken from  Punjab  Cadre.  and  if  so,  whether the  post  was  advertised  and  the  qualifi- cations  prescribed:  and
 (d)  the  qualifications  of  the  said  officer?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAM- BI  PRASAD  YADAV):  (a)  and  (०).  Yes. An  on-th--spot  preliminary  enquiry  has been  conducted  by  an  officer  of  the  Mi-

 nistry  of  Health  and  Family  Welfare. A  note  on  a  secret  enquiry  on  the  com-
 plaint  has  also  been  furnished  by  the C.B.I.  separately.  These  reports  are  under consideration.  Ord-re  of  revesion  of  Shri Sharma  were  issued  on  oth  De- cember,  977  and  he  has  since  bern  relieved of  his  charge.

 (c)  Yes.  Initially  a  post  of  Project Officer  was  allowed  for  the  Central  Re- search  Institute  (Ayurveda)  Patiala  by the  Central  Council  for  Research  in  Indian Medicine  and  Homocopathy.  Mean- while  the  Executive  Committee  of  the Council  also  sanctioned  a  post  of  Di- rector  in  the  pre-revised  acale  of  Re
 ‘tI00—400  at  its  meeting  held  on  24th November,  970  and  recruitment  rules for  this  post  were  also  app  roved.  How-
 -ever,  the  appointment  Director  for

 Central  Research  Institute  (Ayurveda), Patiala  was  not  taken  up  as  the  appoint- tment  of  Shri  Keerti  Sharma  as  Project Officer  for  this  Institute  had  meanwhile been  approved  by  the  Vice-President  of the  Council.

 Th  of  Project  Officer  was
 advertisnd  4  Genteal  Gewncil  for  Be
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 search  in  Indian  Medicine  and  Homoeo-
 pathy  had  at  that  time  not  framed  recruit ment  rules  for  the  post  of  Project  Officer, tral  Research  Institute  (Ayurveda). Patiala,  against  which  Shri  Keerti  Sharma was  appointed,  on  deputation  basis,  with the  concurrence  of  the  Government  of
 Punjab,  with  effect  from  the  26th  February, tg7)  His  appointment  was  also  ap- proved  by  the  Executive  Co-nmittee  of  the Council  at_  its  meeting  held  on  3-7-t97'. A  proposal  for  setting  up  of  three  more Centra)  Research  Institutes  for  Ayurveda in  the  various  regions  alongwith  the staffing  pattern  which  inter-alia  included post  of  a  Director  in  cach  Institute,  was
 approved  in  the  scale  of  Rs.  rt00—~r400 by  the  Exccutive  Committee  at  its  meeting held  on  24-I-t970.  However,  the  scale of  pay  of  post  of  Director  was  upgraded fram  Rs.  4:00—400  to  Rs.  7300—-I600 by  the  Executive  Commitlee  at  its
 special  meeting  held  on  ith  February 1g7t  Accordingly,  the  post  of  Project Officer,  Central  Research  Institute  for Ayurveda,  Patiala,  was  converted  into  that of  Director.  However,  Shri  Keerti  Sharma continued  as  Project  Officer  on  deputation, on  the  same  terms  as  before.  The recruitment  rules  for  the  post  of  Director, Central  Research  Ingtitute  (Ayurveda) were  subsequently  moditied  by  the  Exe- cutive  Committee  at  its  meeting  held  on 5-3-1973  The  posts  of  Director,  Central Research  Institute  (Ayurveda),  Patiala and  the  Central  Research  —  Institut’ (Ayurveda)  Choruthuruthy  were  advertised on  an  all  India  basis  in  March,  1973, Even  though  the  recommendations  of  the Selection  Committee  were  approved  by the  Executive  Committee  at  its  mecting held  on  the  goth  March,  1974,  yet  these could  not  be  implemented  due  to  certain objections  raised  by  a  Member  of  the
 Governing  Body  of  the  Central  Coudcil  of tn  Indian  an

 thy.  This  matter  was  reconsidered  at the  rath  meeting  of  the  Executive  Com- mittee  of  the  Council,  held  on  rgth  Octo-
 ber,  974

 and  the  President  of  the  Council to  meet  the  selected’  candidates but  no  such
 meeting

 took  place.  As  no
 appoinunent  was  done  for  the  post  of
 nna

 Central  Research  Institute
 yurveda),  Patiala,  the  deputation  period Shri  हल्ला  Sharma  es  extended further  upto  the  6th  February,  1976, with  the  approval  of  the  Executive  Com. mittee.  Later,  it  was  decided  to  depute Shri  Keerti  Sharma  to  the  of  Di- rector,  National  Institute  o! (Ayurveda, Jaipur,  with  effect  from  the  7th  February, 976  where  he  served  for  about  6  mont On  reversion  from  the  post  of  Director, National  Institute  of  Ayurveda,  Jaipur, Shri  Keerti  Sharma  was  appointed rector,  Central  Institute

 (Ayurveda),  Patiala  in  the  scale  of  Rs.
 3§00--2800  on  fresh  deputation  basis  for 2  period  of  2  yoar  with  effect  from  25th
 August,  1976,  sppointment



 I2r  Written  Answers

 waa  made  with  the  concurrence  of  the Government  of  Punjab.  Steps  are  being taken  to  advertise  ihe  post  of  Director. again.
 (d)  On  the  basis  of  the  information furnished  by  Shri  Keerti  Sharma,  he  pos- sesses  the  following  qualifications: —
 Ayurvedacharya  (Degree  in  Ayurveda) from  Board  of  Examination,  Ayurvedic Department.  PEPSU  Government, Patiala,

 »  Honours  in  Sanskrit  (Shastri)  from Punjabi  University.
 3.  MLA.  (Hindi)  from  Punjab  University.

 Teles  Facilities  for  Export  of  Mica from  Giridih  (Bihar)
 4866.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA: Will  the  Minister  of  COMMUNICA- TIONS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Giridih  (Bihar)  is  famous for  mica  trade  in  the  world  and  foreign exchange  to  the  tune  of  about  Rs.  go crores  is  earned  from  mica  exports  to  the various  countries  cf  the  world:
 (b)  whether  in  the  absence  of  telex

 facilities,  the  headquarter  of  Export Trade  of  the  Mica  Trade  Corporation  of India  has  to  incur  unnecessary  expenditure on  the  telex  facility  which  is  available in  Patna,  200  miles  away  from  the  mica area:
 (c)  whether  44  mica  exporters  of  Giridih and  the  Mica  ‘Trade  Corporation  of India  have  applied  for  the  provision  of telex  facility  in  Giridih  and  many  traders have  expressed  their  desire  to  take  telex lines  connections:
 (d}  if  so,  whether  Government  propose to  pravide  telex  facility  in  Giridih  for  the

 development  of  mica  trade  and  coal mine  industries  there;  and
 {e)  if  so.  by  what  time?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA- TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAI)  (a)  to  fe}. Girdih  is  a  well-known  mica  trading
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 A  telex  exchange  is  working  at  Dhanbad, situated  about  50  Kms.  from  Giridih. Any  intending  subscriber  at  Giridih  de- sirous  of  obtaining  connection  urgently, can  be  provided  such  connection  from  this telex  as  a  long  distance  connection.

 Friendly  relations  with  S.E.  Asian Countries
 4867.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Ministry  of  External Affairs  have  drawn  up  any  socio-cultural plan  for  strengthening  friendship  with

 Governments  and  peoples  of  the  S.E.  Asian countries;
 (b)  if  so,  the  facts  thereabout;
 (९)  whether  any  cultural  exchanges have  becn  made  with  these  countries during  ‘19775,
 (५)  whether  programme  for  exchange of  teachers,  students,  scholars,  artists and  men  of  culture  between  India  and  the S.E.  Asian  countries  have  been  drawn  up;

 (९)  if  so,  the  facts  thereabout;
 (f)  whether  India  will  see  up  new  cen- tres  of  culture  and  atrengthen  the  existing cultural  institution  in  these  countries;  and
 [डी  if  so,  the  facts  thereabout?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU).  (a)  and (b).  The  Government  propose  to  sigr cultural  agreements  with  all  countries in  5.8.  Asia  with  which  we  do  not  have such  agreements  at  present  and  to  follow

 up  all  such  cultural  agreements  with  bi- laterally  agreed  time-bound  cultural  ex-
 change  programmes.  Moreover.  the  re- cent  Conference  of  Heads  of  Indian  Mis- sions  in  South-East  and  East  Asia  in August  977  made  a  number  of  useful recommendations  to  the  Government  for
 promoting  cultural  relations.  These  re- commendations  have  gencrally  been centre  and  ial  foreign  hi

 is  earned  through  mica  export.
 42  parties  including  Mica  Trade  Cor- poration  of  India  have  recently  applied for  telex  connections  at  Giridih.  A

 project  for  installation  of  a  20-line  telex exchange  at  Giridih  is  under  examination. It  is  hoped  that  a  new  telex  exchange  can

 d  and  some  of  them  are  already under  implementation.  |  The  Goverr- ment  have  alsa  appointed  an  Evaluation Committee  under  Shri  Ashoke  Mehta  to Evaluate  the  performance  of  the  Indian Council  for  Cultural  Relations  and  to
 suggest  guidelines  for  its  future  activities The  Government  hope  that  the  Cauncit shall  become  a  more  active  instrumert  for

 be  ioned  in  1979)  and provided  to  all  these  parties.  ig  cultural  relations  with  South
 Bast  Asia.
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 (c)  Wes,  Sir.  These  exchanges  have covered  visits  by  writers,  scholars,  jourpa- lists  and  artists,  holding  of  art  exhibitions
 and presentation of  books  and  objects  of
 art,’  as  well  as  deputation  of  Indian demicians  to  foreign

 (a)  and  (©.  Detailed  programme  is under  preparation  by  the  ICCR  and  in the  Department  of  Culture,  wherever feasible.
 “R(f)  and  (s  Yes,  Sir.  As  for  establish- ment  of  Indian  cultural  centres  in  South- East  Asia,  tie  Government  would  like  to set  up  such  centres,  wherever  practicable.. The  Goverament  would  also  give  due consideration  to  anv  request  from  cultural institutions  in  the  region  for  projects  which would  strengthen  cultural  contacts  with India.
 Qi  ef  Calci  A’  tT Nitrate  supplied  to  Orisan  and  Andhra

 4868.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 plased  to  state:

 (a)  the  total  quantity  of  Galcium  At- monium  Nitrate  supplied  to  Orissa  and Andhra  Pradesh  during  last  three  vears from  the  Rourkela  Fertiliser  Plant;
 “3(b)  what  are  the  basis  of  allocation  of such  quantities  to  the  different  States; an

 fe)  whether  the  profitability  in  mar-
 keting  in  the  nearest  zone  to  the  Plant has  been  taken  into  consideration  or  not?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN FHE  MINISTRY  OF  STEEL  AND MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA)  :  (a) The  quantity  of  Calcium  Ammonium Nitrate  (CAN)  supplied  to  the  States  of Orissa  and  Andhra  Pradesh  from  the Rourkela  Fertilizer  Plant  during  the  years 1974-75,  to  1976-77,  is  indica’  below:—
 Quantities  supplied (In  tonnes)
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 Orisa  =  Andhra Praddsh

 ४974-75  61,090  65,569
 1975-76  60,379,  r60,562
 197677  .  69,469  “121,095,

 (b)  and  (टी,  The  allocation  of  GAN to  the  different  States  is  made  hy  Go- vernment  after  taking  into  account  agro- nomic  requirements,  supply  plan  given
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 by  the  manufacturers  and  the  past  pattern of  distribution,  In  the  supply  plan, the  consideration  of  profitability  in  mar-
 keting  in  the  nearest  zone  is  also  aimed  at, subject  to  development  of  a  diversified market  in  different  States  to  meet  changing marketing  conditions,

 डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  डाक्‍्टरी  जांच  कराये
 बिना  पालितसों  देना

 4869.  श्वी  हरगोचिन्द  वर्मा  :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  तथा
 तार  गिभाग  डाक्टरो  जांच  कराये  बिना  डाक
 जीवन  बोसा  पालिसियां  दे  रहा  है  ;  जौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  कब  से  तथा  कितनी
 राशि  तक  की  पालिसी  दी  जातो  है  ?

 खार  संत्रालव  में  राज्य  मंत्री  ी
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेश  साथ):(क)  जो  हां  t

 (ख)  बिना  डाक्टरी  जांच  के  डाक  जीवन
 बीमा  योजना  i-6-972  से  चालू  को
 गई  थी  t  इस  योजना  के  पश्रंतर्गत  ब्रीमा  की
 झधिकतम  सीमा  4000  रुपये  है  ।

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  राष्ट्र  एथ्ोसिएशन
 (एशियन)  को  सनिक  गठओड़  में  बदलना

 4870.  ओ  हरगोजिन्ध  जर्मा  :  क्या
 बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  राष्ट्र
 एसोसियशन  को  सैनिक  गठजोड़  में  बदला  जा
 रहा  है  ;  शर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शनी  एल०
 कच्छ) :.  (क)  सरकार  के  पास  इस  आशय
 की  कोई  जानकारी  नहीं  है  t

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 डाक  खोबन  बीस  पालिसो  पर  ऋण  देगा

 4877.  थ्री  हरगोजिन्द  वर्मा  :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (क)  कया  डाक  जीवन  बीमा  पालिसी
 पर  पूर्व  ऋण  बकाया  रहने  पर  भी  पुनः  ऋ"०
 दे  दिया  जाता  है  ;  श्रौर

 ख)  यदि  हां,  तो  वर्ष  i976-77
 में  इस  प्रकार  कितना  ऋण  दिया  गया  ?

 संचार  संब्रासव  में  राज्य  मंत्री  (मो
 जलरहरि  प्रसाव  सुखदेव  साय):  (क)  जी  हां।

 ख)  बब  ‘1976-77  के  दोरान
 कुल  80,09,633  रुपये  का  ऋण  दिया
 गया  था  |  दूसरा  ऋण  मंजूर  करते  समय
 पिछले  ऋण  कौ  रकम  श्र  उस  पर  देय
 पाज  का  समायोजन  कर  दिया  जाता  है
 और  केवल  शुद्ध  रकम  का  भुगतान  किया
 जाता  है  |  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 दूसरी  बार  दिए  गए  ऋण  के  ांकड़े  झलग  से
 नहों  रद्े  जति  ।
 Geological  Survey  of  Sidhi  Distt.  of MP.

 72.  SHRI  SURYA  NARAIN SINGH:  Will  the  Minister  of  STEEL  AND MINES  be  pleased  to  state:
 {a)  whether  Geological  Survey  of  India is
 carry

 ing  out  survey  in  Sidbi  District of  M.  7  for  exploring  the  possibility  of mineral  in  the  area  for  the  last  10°  years;
 (b)  il  so,  whether  any  success  has  been achieved  so  far;  an

 (c)  if  not,  what  is  the  use  for  wasting money  for  the  work?
 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES

 (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  The  assessment  of  coal  deposits  in the  part  of  the  Singrauli  coal  field  in  M.P. has  indicated  a  large  reserve  of  about
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 4350  million  tonnes  of  coal  in  Sidbi districtof  M.P.  Investigation  for  copper
 in  1973-74  and  is  still  in

 peers
 as  pre-

 missy  results  warrant  further  explora- lon
 (c)  Question  does  not  arise,

 Financial  assistance  to  Bhutan
 4873.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAI- DU:  Will  the  Minister  of  EXTERNAL AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  gave  financial assistance  for  Five  Year  Plan  of  Bhutan
 (b)  ifso,  the  assistance  given;  and
 (९)  the  purposes  for  which  the  assistance ‘was  given
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL

 ed  (SHRI  5.  KUNDU):  {a)  Yes,

 (०)  The  total  assistance  envisaged  by the  Government  of  India  for  Bhutan’s Fourth  Five  year  Plan  (976—  1981)  which is  nowin  its  second  year  of  implemen- tadon,  is  in  the  region  of  approximately Rs.  70  crores

 (c)  In  keeping  with  the  traditional  and
 specially  close  Links  of  friendship  between India  and  Sovereign  Independent  Bhutan, the  financial  assistance  from  the  Govern- ment  of  India  has  contributed  to  the
 building  up  of  infrastructure  in  Bhutan luding  the  fields  of  i  animal

 forestry and  amaliindustrics.  Apart  from  Govt. of  India’s  assistance  towards  Bhutan’s Five  Year  Development  Plans,  Govt.  of India  have  undertaken  to  build  a  cement lant  on  turn-key  basis  and  a  hydro- electric  power  plant  for  the  mutual  bene- fit  of  India  and  Bhutan.

 water  में  विशेष  टेलोफोन  सेवा  पर  किया  गया
 लर

 4874.  सुभाव  झाहुजा :.  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  के  पुत्र
 श्री  संजय  गांधी  के  चुनाव  क्षेत्र  अमेठी  सुलतानपुर
 में  विशेष  टेलीफोन  सेवाओं  का  जाल  बिछा
 दिया  गया  था  ;
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 (a)  यदि  हां,  तो  संचार  मंत्रालय
 में  उस  अधिकारी  का  नाम  क्या  है  जिसके
 आदेश  पर  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई
 थीं  और  उसके  खिलाफ  कोई  कानूनी  कार्यवाही
 की  गई  झौर  यदि  हां,  तो  कब  और  यदि  नहीं
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हूँ  ;

 (ग)  क्‍या  अमेठी  निर्वाचन  क्षेत्र  से
 बातचीत  करने  के  लिए  श्री  संजय  गांधी
 को  हाट  लाइनें  प्रदान  की  गई  थीं  ग्रोर  यदि
 हां,  तो  किस  झाधार  पर  को  गई  थीं  झोर
 अन्य  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  ऐसी  सुविधा  प्रदान  न
 किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हें  और  उसके
 परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  को  कितनी
 श्राथिक  हानि  उठानो  पड़ी  ;  और

 (घ)  क्‍या  इस  मंत्रालय  के  भ्रधिकारी
 8 शौर  3 मार्च.  के  बीच  दिल्ली  से  रायबरेली

 और  भमेठो  जाते  रहे  थे  और  यदि  हां,  तो
 इसके  कया  कारण  हैं  शौर  उन  अधिकारियों
 के  नाम  क्या  हूँ  ?

 संजार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (शो  नर-
 हरि  प्रसाद  सुखबेव  साथ  f  (क)  चुनाव  के  कारण
 अतिरिक्त  ट्रंक  यातायात  का  निफ्टारा  करने
 के  लिए  श्रमेठी  में  केवल  एक  ट्रंक  बोर्ड  और
 दिल्ली  व  सुल्तानपुर  के  बीच  एक  ट्रंक  सकिट
 की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 (ख)  संचार  की  यह  व्यवस्था  सकल
 श्रघ्यक्ष  ने  जन्हें  सौंप  गए  भ्रधिकारों  और
 डाक-तार  महानिदेशक  के  तारीख  3-2-77
 बेपरिपत्र  सं०  5  में  दिए  गए  दिशा-निर्देशों

 का  प्रयोग  करते  हुए  को  थी  ।

 (ग)  ऐसो  कोई  हाट  लाइन  नहीं  दी
 गई  थी।

 (घ)  8  श्रौर  i3  मार्च,  i977  के
 बीच  मंत्रालय  के  किसी  भी  पभ्धिकारी  ने  इन
 दोनों  स्थायों  का  झ्ौपचारिक  रूप  से  दौरा
 नहीं  किया  था  ।
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 T.B.  eymptoms  ta  school  ह children  of  Madras
 4875.  SHRI  M.  RAM  GOPAL REDDY:  Will  the  Minister  of  HEALTH AND  FAMILY  WELFARE  be  pleased  to state:

 (a)  whether  T.  B.  symptoms  have been  noticed  in  a  large  number  of  the school  going  children  and  even  amongst children  from  affluent  familiesin  the  Mad- ras  schools;  and
 (b)  if  so,  the  measures  taken  to  protect the  children  from  this  disease?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEAL’ FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAGDAM- BE  PRASAD  YADAV):  (a)  and  (b)  The information  is  being  collected  from  the Government  of  Tami!  Nadu  and  wilt  be laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Publication  of  list  of  Medicines  for Reimbursement
 4876.  SHRI  HARI  VISHNU  KAMA- TH:  Will  the  Minister  of  HEALTH  AND- FAMILY  WELFARE  be  pleased  to State:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the  list of  approved  Ayurvedic,  Unani  and  Si- ddha  Pharmacies  published  by  Govern: ment  for  the  purpose  of  reimbursement of  the  cost  of  medicines  for  Central  Go- vernment  employee,  the  name  of  Shri: Aurobindo  Asharam  Ayurvedic  Pharmacy does  not  find  a  place  ;
 dy  if's0,  whether  Government  propose to  rectify  the  omissin;  and

 (c}  if  not,  the  reason  therefor  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  _IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG- DAMBI  PRASAD  YADAV)  :  (a)  Yes.
 (b)  No.
 {c)  Under  the  existing  procedure,  the armacics  in  Indian  Systems  of  Medi- cine  and  Homocopathy  (including  Ayur- veda,  Unani  and  Siddha)  are  approved on  the  recommendation  of  the  State/ Union  Territory  Governm:  nts.  The Union  T-rritory  of  Pondicherry  has  not

 ny  proposal  for  the  inclusion  of  the Shri  Aurebindo  Asharam  Ayur- vedic  Pharmacy  in  the  approved  list If  that  Govt.  sends  the  proposal,  the  same will  be  considered.
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 aie  स्थीस्थ्य॑  सेथा  योजना  झर
 अस्थतालों  में  कास  कर  रहे  डुंसरों  की

 पदोन्नति

 4877.  श्री  दयाराम  शाक्य :.  क्‍या
 स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  7  नवम्बर
 977  के  प्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  762  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना
 और  अस्पतालों  में  काम  कर  रहे  फार्मेसिस्टों
 की  संख्या  कितनी  है,  जिनकी  योग्यता  हाई
 स्कूल  से  कम  है  झौर  जिन्होंने  प्रनुभव  के  प्राधार
 पर  अपना  पंजीकरण  कराया  है  ;

 ख)  उन  ड्ेसरों  को  फार्मासिस्टों  के
 पदों  पर  पदोन्नति  करने  के  लिए  सरकार  क्या
 कार्यवाही  कर  रही  है,  जो  मैट्रिकुलेट  हैं  और
 जिनकी  सेवा  r0  वर्ष  से  अधिक  हो  गई  है  ;
 और

 (ग)  क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना
 के  होम्योपेथिक  झौषधालयों  में  काम  करने
 वाले  फार्मासिष्टों  की  नियुक्ति  केवल  अनुभव
 के  आधार  पर  होती  है,  न  कि  डिप्लोमा  के
 आधार  पर  झौर  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण
 3? हैं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (भी  जगदस्वी  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजता,  दिल्ली

 और  सफदरजंग  अस्पताल  नई  दिल्‍ली  में  काम
 करने  वाले  ऐसे  फार्मासिस्टों  की  संख्या  क्रमशः
 29  शौर  तीन  है  जितकी  योग्यता  हाई  स्कूल

 से  कम  है  झौर  जिन्होंने  श्रनुभव  के  आधार  पर
 अपना  रजिस्ट्रेशन  करवा  लिया  है  1  विलिगडन
 अ्रस्वताल,  नई  दिल्‍ली  में  ऐसा  कोई  फार्मासिस्ट
 नहीं  है  t

 (ख)  ट्रेसरों को  फार्मासिस्टों  के  पदों
 पर  पदोझत  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 0g2—LS
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 नहीं  है  क्‍योंकि  फार्मासिस्टों  के  लिए  निर्धारित
 भर्ती  नियमों  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 (ग)  होम्योपंथिक  फार्मासिंस्टों  की
 नियुक्ति  उनके  अनुभव  के  आ्राधार  पर  की
 जाती  है  क्‍योंकि  उनके  लिए  कोई  मान्यता-
 प्राप्त  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  नहीं  है  t

 Shortage  of  beds  in  the  Hospitals  of
 Delhi}

 4878.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA: Will  the  Minister  of  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  be  pleased  to  state:
 (a)  is  Government  aware  of  the  fact that  there  is  an  acute  shortage  of  beds in  hospitals  in  Delhi;
 (b)  is  it  also  a  fact  that  there  is  no co-ordination  between  the  haspitals  run by  the  Central  Government.  Delhi  Ad- and  Municipal  Gorporati andj
 (८)  if  yes,  the  steps  taken  by  the  Go vernment  to  have  proper  co-ordination  and. to  provide  more  beds  for  the  patients?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  _JAGDAM- BI  PRASAD  YADAV):  (a)  The  avail-

 ability  of  beds  in  the  hospitals  in  Delhi is  three  per  thousand  population,  as
 against  one  hed  for  four  thousand  papu- lation  for  the  country  as  a  whole.

 (b)  and  (oe  No,  Sir.  A  Hospital Board  has  been  constituted  under  the
 Chairmanship  of  Lieutenant  Governor, Delhi  to  coordinate  heaith  and  medical care  services  in  the  capital.

 पहाड़ी  तथा  बलि  क्षेत्रों  में  डाश  का  बांटा  जाना

 4879.  शी  रासानन्व  तिकारों  :  क्‍या
 संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उन्हें  पता  हैं  कि  हिमाचल
 प्रदेश  के  पहाड़ी  और  बर्फलि  क्षत्रों  में  झाखा
 डाकघरों  में  गेर-विभागीय  पोस्टमास्टरों  को
 सांव-गांव  भौर  घर-घर  पैदल  जाकर  स्वयं
 डाक  बांटनी  पड़तो  है  ;
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 (8)  क्या  ऐसे  स्थानों  पर  शाखा  डाकघरों
 के  पोस्टमास्टरों  की  सहायता  के  लिए  सरकार
 का  विचार  पूर्णकालिक  कर्मचारी  अथवा
 डाकिया  नियुक्त  करने  का  है  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  संबंध  में  किए
 गए  निर्णय  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं;  ौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संखार  मंत्रालय  में  राज्य  मंजो  (भी
 नरहरि  मरतार  सुखदेव  साथ):(क)  विभागेतर
 शाखा  पोस्टमास्टरों  को,  गांवों  में,  जिनमें
 पहाड़ी  और  बर्फीले  इलाके  भी  शामिल
 हैं,  डाक  वितरण  का  काम  केवल  ऐसे  मामलों
 में  सौंपा  जाता  है  जिनमें  कार्यभार  के  झाघार
 पर  अलग  से  वितरण  एजेंटों/ग्रामोण  पोस्ट्मनों
 का  ग्रौचित्य  नहीं  सिद्ध  होता  1  पहाड़ी  और
 बरफीलि  इलाकों  में,  समान्यतः  डाक-वितरण
 संबंधी  काम  बहुत  कम  रहता  है  ।

 ख)  सामाम्यतौर  पर  वितरण  एजेंटों
 के  श्लग  से  पद  ऐसे  सभी  डाक  घरों  के  लिए
 मंजूर  कर  दिए  जाते  है  जहां  कार्यभार  के  भ्राधार
 पर  इन  पदों  का  झौचित्य  सिद्ध  होता  है  ।॥

 (ग)  और  (घ).  उपर्युक्त  तथ्यों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Indian  Red  Cross  Society
 4880.  SHRI  UGRASEN:  Will  the  Minister of  HEALTH  AND  FAMILY  WELFARE be  pleased  to  refer  to  the  reply  given to  Short  Notice  question  No.  5  on
 24-6-t977  regarding  disappearance  of
 eight  blank

 cheqy
 ues  in  1975,  and  subse

 quently  a  sum  of  about  Rs.  52,000  found, withdrawn  from  the  Red  Croas  Society, New  Delh’s  account  with  the  State  Bank of  India  and  state:

 fa)  was  any  action  taken  against  persons responsible  for  safety  of  cheque  books;
 (d)  whether  in  a  raid  by  Delhi  Excise

 Department,  large  quantity  of  liquor  was found  in  June,  t977,  at  the  Red  Cross
 Society,  New  ‘Delhi's  premises  without
 licences;  if  so,  full  report  about  the  same;
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 e)  whether  there  is  age  limit  for  re- tirement  in  Red  Cross  Society  and  what inthe  age  of  the  present  Secretary  General;
 (d)  why  Lok  Sabha  polling  day  fe. 760  March,  1977.  in  Delhi  was  not declared  a  holiday  in  Red  Cross  Society, New  Delhi;  and
 {c)  who  opened  the  newly  constructed marble  Red  Cross  building  and  what  the tablet  reads?
 THE  MINISTER  OF  STATE  INTHE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA- MILY  WELFARE  {SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV):  (a)  The  case  is under  investigation  by  the  Police.  How- ever,  the  bankers  have  provisionally Paidito  the  Society  asum  of  Rs.  50.00 withdrawn  from  the  Society's  account

 under  forged  signaturesin  February/March, 1975+
 (b)  There  has  been  no  raid  whatsoe.cr

 by  the  Delhi  Excise  Department  at  the Red  Cross  Society’s  premises.
 fc)  Yes.  Ordinarily,  the  age  of  retrie- ment  of  the  regular  employees  of  the Society  is  60  years  but  the  Society  may, in  specia)  circumstances,  continue  or  em-

 ploy  a  person  beyond  that  age.  The
 age  of  the  present  Seeretary-General  of the  Society  is  68  years.

 (d)  The  office  of  the  National  Head-
 quarters  was  closed  on  the  Lok  Sabha
 polling  day  i.e.  March  16,  2977  and some  workers  who  were  engaged  on  ur-
 gent  work  were  also  asked  to  take  time off  to  cast  their  votes.

 fe),  The  then  acting  President  of  India who  is  also  the  President  of  the  Indian Red  Cross  Society  opened  the  newly constructed  headquarters  building  of  the
 Society  on  as 1977-

 The  tablet  bears  the  wards  “Opened
 by  Shri  B.  D.  Jatti,  President  of  India, on  पकी,  June,  31977".

 Low  pay  ह  extra  Departmental Post  Masters
 488.  SHRI  PADMACHARAN SAMANTASINHERA:  Will  the  Minister OF  COMMUNICATIONS  be  pleased  to state:
 (a)  whether  Government  are  aware that  the  Extra-Departmental  Post  Masters

 working  in  remote  rural  areas  draw  the lowest  pay,  when  Government  have  de- cided  the  minimum  salary  policy;
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 (b}  what  is  the  total  number  of  em-
 ployees  working  in  the  extra  Departmental Post  Offices;

 fe),  whether  Government  are  sympathe- tic  to  raise  their  pay;  an
 (0)  ह  so,  what  will  be  their  payzand when  they  are  to  get  it?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA- TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD SUKHDEO  SAI):  fa)  Considering  the fact  that  the  Branch  Posimasters  work Yor  only  limited  hours  a  day  the  allowance

 pavable  to  them  is  not  considered  inadc-
 quate.

 (b)  As  on  B1B77  the  total  number  of ‘Extra  Departmental  agents  was  (222495.
 fc)  and  (a).  The  wage  structure  of  the Branch  Postmasters  is  under  review.

 Cost  of  Production  of  a  pair  of Rail  Wheel
 B82.  SHRI  IStUKHENDRA  SINGH: wil  ithe  Minister  of  STEEL  AND  MINES be  pleased  to  state:

 (a)  the  cost  of  production  of  one  pair vof  vail  wheels  with  axle  and  at  what price  they  are  sold  to  the  Railways;  and
 (b)  the  cost  of  production  of  जाल  ton  of steel  in  the  various  steel  plants  and  at

 what  price  it  is  being  exported?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA).  (a) and  a  T  ‘ost  of  production  of  different categories  of  ster!  varies  from  plant  to  plant depending  on  several  factors  like  product mix,  capital  cost  etc.  Similarly,  the export  prices  for  different  categories  of steel  are  subject  to  fluctuations  depending con  International  market  conditions.  Rail- ways  are  being  supplied  a  pair  cof  rail wheels  with  axle  at  a  price  of  Rs.  4308 (exclusive  of  excise  duty  and  JPC  ceas).

 अलोगह  पोस्टल  सोल्स  संगठन  का  कार्यालय
 4883.  श्री  नवाब  सिह.  चौहान:  क्या

 आचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  झ्लीगढ़
 पोस्टल  सील्स  कोश्मापरेटिव  सोसायटी/संगठन
 के  श्रमिकों  के  कार्य  करने  का  स्थान  न  हवादार
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 है  झौर  न  ही  वहां  रोशनी  झोर  पंखों  की  पर्याप्त
 व्यवस्था  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं
 तथा  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  समस्याओं
 को  तुरन्त  हल  करने  का  है  तथा  श्रम  कल्याण
 सम्बन्धी  श्न्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  है
 और  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (ओ
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  सोसाइटी
 के  श्रमिकों  के  लिए  जो  शेंड  बनाए  गए  है,  उनमें
 यबपि  पंखों  और  बत्तियों  के  प्वाइंट  नहीं
 लगे  हैं,  फिर  भी  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  वे
 हवादार  नहीं  हैं  या  उनमें  रोशनी  श्पर्याप्त  है  t

 (@)  यह  सोसाइटी  एक  स्वतंत्र  सहकारी
 संस्था  है  बौर  यह  डाक-तार  विभाग  के  नियंत्रण
 में  भ्राने  वाली  एक  इकाई  नहीं  है  1  इसलिए,
 अपने  कर्मचारियों  के  कल्याण  के  बारे  में
 ध्यान  देना  सोसाइटी  का  काम  है  |

 Setting  up  of  an  Export  oriented  Almmi. ‘Hom  Plant  in  MP.

 4884.  SHRI  SURYA  NARAIN SINGH:  Will  the  Minister  of  STEEL AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Russian  experts  have  sub- mitted  a  report  to  government  for  setting up  an  export  oriented  aluminium  plant in  Madhya  Pradesh;
 (b)  if  so,  the  details  therein;  and

 (९)  the  reaction  of  Government  thereto?
 THE  MINISTER  GF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a) to  (९).  A  feasibility  report  was  got  pre- pared  by  a  Soviet  agency  for  setting  up an  export-oriented  alumina  plant  based on  Mainpat  bauxite  deposits.  The  feasi- bility  report  concluded  that  the  exploita~ tion  of  these  deposits  would  not  be  eco- nomical  for  export  of  alumina.  It  was, therefore,  not  possible  to  proceed  further in  the  matter,
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 Threatening  Letter  to  Indian  High Commission.
 4885.  SHRI  MADHAVRAO_  SCIN- DIA  :  Will  the  Minister  of  EXTERNAL AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  country’s High  Commission  in  London  have  been threatened  for  assassination  in  case  a  person who  is  being  tried  in  Srinagar  on  charges of  Bank  robbery  and  murder,  is  not  re- leased  immediately ;
 (b)  ifso,  his  reaction  in  the  matter;  and
 (c)  the  steps  Proposed

 to  be  taken  for the  security  of  the  High  Commission?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS (SHRI  5.  KUNDU)  :
 (a)  An  anonymous  message  recorded in  a  cassct  tape  was  received  by  our  High Commissioner  in  London  on  8th  November, 3977  threatening  his  life  if  a  person  who was  convicted  in  1968  in  Jammu  and Kashmir  for  armed  dacoity  and  murder was  not  released  immediately.  This

 person  had  managed  to  escape  from  jail  on
 B/g  December,  968  and  was  rearrested  in
 Junc,  976  when  he,  alongwith  two  other
 Persons,  attacked  a  Bank  io  Jammu  and Kashmir  and  murdered  the  Bank  Manager.

 (b)  The  case  is  being  dealt  with  under the  process  of  Law.
 (c)  Basically,  the  provision  of  security for  personnel  and  property  of  Embassies, High  Commissions,  Consulates,  etc.,  is  the

 responsibility  of  the  host  Governments. For  our  part,  we  have  advised  all  our  Mis- sions  to  observe  and  intensify  all  depart- mental  security  measures  and  to  keep  in vlose  liaison  with  the  local  foreign  offices and  security  agencies.  In  selected  Mis-
 sions,  home-based  security  staff  have  been
 posted.

 In  the  present  case,  the  matterhas  been
 brought  to  the  notice  of  the  U.K.  Govern- ment  for  ensuring  adequate  protective arrangements.
 Construction  and  completion  of  Pro-
 jects  in  5.  E.  Asin,  West  Asia  and Africa.

 4886.  SHRI  GANANATH  PRADHAN; Will  the  Minister  of  EXTERNAL AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 (a)  what  are  the  projects  which  have been  completed  and  are  being  constructed by  Indian  firms  in  the  private,  public and  joint  sectors  in  S.E.  Asia,  West  Asia and  Africa  and  money  involved  in  these

 projects;  ३०३
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 (b)  how  many  persons  are  employed  im these  projects?
 THE™INISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS: (SHRI  5.  KUNDU);
 (a)  and  {be  Indian  firms  are  participat- ing  in  a  large  number  of  projects  in  South.

 East  Asis,  West  Asia  and  Africa.  The inf  liected  and. the  House q  is  being will  be  placed  on  the  table  of as  soon  as  possible.

 ape  inP  &T  Dep
 4887.  SHRI  SHYAM  SUNDER GUPTA  ;  Will  the  Minister  of  COMMU- NICATIONS  be  pleased  to  state:
 (a)  the  number  of  officers,  former  Secre- tary,  Ministry  of  Communications  superse- ded  first  as  Joint  Secretary  then  Addi-

 tional  Secretary  and  thenSecretary;
 (bp  the  post  in  the  pay  and  date  on which  he  joined  in  Pos:s  and  Telegraphs Department;
 (९)  the  date  on  which  he  was  promoted. to  the  Telegraph  Engineering  Service  and his  academic  professional  i  ions
 icy  the  number  of  times  he  was  sent  to forcign  countries  with  their  names  for training  or  for  some  other  assignment  while working  in  the  Director  General.  Posts and  Tek  Ministry  of  C  ica- tions;  and
 (+)  the  utility/benefit  which  the  Depari- ment  got  from  such  foreign  tours/visits?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS.

 Sr
 NARHARI  PRASAD  SUKHDEO AD:

 (a)  Appointments  to  senior  posts  of  the level  of  Joint  Secretary  and  above  in  the Government  of  India  are  filled  on  the basis  of  selection  on  merit  from  amongst officers  belonging  to  diffe  Tganii Group  ‘A’  Services  keeping  in  view  the requirements  of  each  job  and  the  qualifica~ tions  and  experience  of  persons  within  the field  of  choice.  These  appointments  are made  on  tenure  deputation  from  various Services.  Officers  of  diverse  Services have  no  common  seniority,  and  as  such  the
 question  of  supersession  would  not  arise  in such  appointments.

 (०)  Shri  S.  M.  Agarwal  joined  as  Engi-
 neering  Supervisor  in  Posts  and  Tele-
 graphs  Department  on  g-rt-394:  in  the
 pay  scale  of  Rs,  8o-5-20-40-240.
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 {c)  He  was  appointed  as  Assistant  Divi- sional  Engi  el  hs)  (Probati  ) on  Tg tot 4  on  the  results  of  the  compe- titive  examination  conducted  by  the  then Federal  Public  Service  Commission  in November,  1945.  His  academic/profes- sional  Jificati  are  B.  Sc./Grad Institute  ०  Electrical  Engineers(London).
 (9)  and  (e).  A  statement  is  Jaid  on  the

 Table  of  the  Lok  Sabha.
 [Placed  in  Library(See  No.  17°1450)/77)

 All  complaint»  of  corruption  and
 pi  ae  of  powers  against  CPFC.
 4888.  SHRI  DENEN  BHATTACHA- RYA  :  Will  the  Minister  of  Par!

 Affairs  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  many  complaints,  including lint  by  Menbert  of  Part were  made  against  the  present  Central Provident  Fund  Commissioner  alleging corruption,  misuse  of  powers  etc;
 (b)  if  30,  whether  instead  of  indepen- dently  investigating  those  complaints  as

 vequired  by  Government's  instructions,the same  were  referred  to  the  C.P.F.C.;  and
 (c}  whether  in  the  interest  of  clean  ad- ministration,  Government  would  refer those  complaints  to  the  C.B.I.  for  proper and  independent  investigation?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  LABOUR  AND  PAR- LIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.  RAM KIRPAL  SINHA):  (a)  Some  complaints have  been  received.
 (b)  Factual  position  was  ascertained from  the  Office  of  the  Central  Provident Fund  Commissioner.  The  matter  was

 subsequently  examined  in  the  Ministry after  scrutinising  the  relevantfiles  called for  from  the  Office  of  the  Commissioner and  a  report  was  submitied  to  the  Shab  Co- mmission.  Simultaneously,  the  matter  haa ‘been  referred  to  an  independent  authority for  advice.
 (०)  The  question  of  referring  these

 complaints  to  the  C.B.I.  will  be  considered at  the  appropriate  time.  if  such  reference is  considered  necessary.
 Anand  Margis  meeting  abroad

 889.  SHRI  PRASANNBHAI  MEHTA: DR.  HENRY  AUSTIN  : SHRI  SHANKERSINHJI VAGHELA: SHRI  ANANT  DAVE  :
 ‘Will  the  Minister  of  Extexanl  Affairs De  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  attention  of  Government has  been  drawn  to  thi  press  repert  “Marg meet  abread  to  reviow  straizgy’;
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 (b)  if  so,  whether  they  have  decided  to hold  the  meeting  in  London;
 (c)  whether  the  Government  of  India have  requested  the  U.K.  Government not  to  allow  the  conference;  and
 (a)  if  80,  the  reaction  of  that  Govern- nt?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS (SHRIS.  KUNDU)  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  The  Government  have  no  information on  the  venue  of  the  meting.
 (८)  and  (d).  Do  not  arise,

 Arrest  of  Bangladesh  Citizens.
 4890.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased te  state:

 fa)  whether  many  Bangladesh  citizens have  been  arrested  during  ‘19775,
 (b)  ifso,  their  number:

 [९]  how  many  of  them  have  been  tried and  imprisoned,  pushed  back  to  Bangla- desh  and  are  still  in  Indian  prison;
 (d)  whether  raany  Bang  ladesh  minori- ties  have  helplessly  crossed  into  India  and are  staying  here  for  several  years:
 (९)  whether  they  are  living  as  Stateless persons  in  India;
 (f)  whether  it  has  created  extremely difficult  situation  for  earning  their  livelihood ‘icul  ding  education  of ind their  sons  and  daughters;  and
 {g)  if  so,  will  the  Government  grant them  citizenship  right  without  delay?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS (SHRI  5.  KUNDU):(a)  to  te).  Informa- tion  on  it  is  being  collected  which wilt  be  laid  on  the  Table  of  the  House. H  no  Bangladeshi  nationals  have been  pushed  back;  those  who  are  found crossing  over*to  or  staying  in  Indiaillegally are  asked  to  go  back.
 a)  to  (gs).  These  points  were  covered  to the  extent  possible  in  the  Statement  made in  Lok  Sabha  by  the  Minister  of  State  in the  Ministry  of  External  Affairs  on  rst ber,  1977.
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 ait  धोरेशा  ब्रहमचारों  को  विशेष  टलोफोन
 सेवा  प्रदान  करना

 4891.  शनी  सुभाष  झाहूजा  :  क्‍या  संचार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  श्री  घीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  को
 दिल्‍ली  टेलीफोन्स  के  भूतपूर्व  महाप्रबन्धक
 द्वारा  विशेष  टेलीफोन  सेवा  शौर  भ्रनियमित
 टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  गये  थे  ;  और

 (ख)  क्या  श्री  धीरेन्द्र  ब्रहाचारी  को
 टेलीफोन  बिलों  में  विशेष  छूट  दी  गई
 थी  :  और  यदि  हां,  तो  उससे  मंत्रालय  को  कितन-
 हानि  हुई  तथा  यह  विशेष  छूट  दिये  जाने  के
 क्या  कारण  थे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  घ्नो
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  दिल्ली
 टलीफोन्स  के  पूर्ववर्ती  महाप्रबन्धक  ने  श्री  धोरेन्द्
 ब्रह्मचारी  को  झनियमित  टेलीफोन  कनेक्शन
 नहीं  दिये  थे

 (ख)  अधिक  कालें  मीटर  होने  के  संबंध
 में  श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  को  कोई  छूट  नहीं
 दी  गई  थी  ।

 युवक  कांग्रेस  को  अनियमित  कनेक्शन  दिया
 जाना

 4892.  श्यो  सुभाष  भाहूगा :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दिल्‍ली  टेलोफोन्स  के  भूतपूर्व
 जनरल  मैनेजर  द्वारा  युवक  कांग्रेस  को  कितने
 अनियमित  कनेक्शन  दिये  गये  थे  ;

 (ख)  क्‍या  ये  कनेक्शन  नियमों  के
 अनुसार  दिये  जा  सकते  थे  श्रौर  यदि  नहीं,  तो
 ये  कनेक्शन  दिये  जाने  के  कारण  क्या  थ  ;

 (ग)  क्या  उलके  बिलों  के  भुगतान
 किया  गया  था  बौर  यदि  नहीं,  तो  क्या  इस
 संबंध  में  कोई  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है  ;
 और
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 (8)  इस  प्रकार  के  अनियमित  कनेक्शन
 देने  के  जिम्मेदार  व्यक्ति  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  राज्य  को  10.3
 नरहरि  घ्रसाव  सुखवेज  साथ)  :(क)  दिल्ली
 टेलीफोन्स  नई  दिल्ली  के  रिकाई  के  अनुसार
 पूववर्ती  महाप्रबंधक,  टेलीफोन,  नई  दिल्ली
 ने  यूप  कांग्रेस  के  नाम  भ्रनियमित  टेलीफोन
 कनेक्शन  नहीं  दिये  थे  तथापि,  यदि  किसी
 खास  मामले  को  जानकारी  दी  जाये  तो  उसकी
 जांच  कराई  जा  सकती  है  ।

 (ख)  से  (घ).  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  +

 Study  of  Impact  of  Minimum  Wages on  Farm  Products.

 4893.  SHRID.D.DESAI:  Willthe Minister  of  Partiamentary  Affairs  and Labour  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  any  study  has  heen  made to  find  out  the  impact  of  fixing  minimum wages  on  the  economics  of  farm  products;
 (b)  if  so.  whether  farmers  are  suffering

 losses  in  periods  of  falling  prices  due  ६० minimum  wages  fixed  3९  a  time  of  higher consumer  prices,  remaining  the  same;  and
 (c)  ifthe  answer  to  (a)  is  in  the  negative, the  reasons  for  not  undertaking  such studies  ?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN- TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRE RAVINDRA  VARMA)  :  (a)  No  Sir,
 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  well-accepted  Brinch  le  of  mini- mum  wages  is  that  statutorily  fixed  mini- mum  wages  are  considered  socially  desira- able  and  necessary  irrespective  of  the  pro- fitability  and  the  paying  capacity  of  the

 employer.

 Medical  Facilities  to  M.Ps.
 4894.  धारा  AJITSINH  DABHI: Will  the  Minister  of  and

 Family  Welfare  be  pleased  to  state:

 cme  are (a)  whether  medical  facilities  under  the Central  Government  Health  Sch
 being  given  to  Ex-Members  of  Parliament
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 residin, cin  Delhi,  New  Delbi,  Bombay,
 Allahal  Mecrut,  Nagpur,  Kanpur, Calcutta,  Madras,  Bangalore  and  Hydera- bad  only  whereas  the  Ex-Members  of  Par- liament  not  residing  in  these  cities  arqaot given  these  Medical  facilities

 ros  whether  parents  of  Members  of Parliament  are  given  the  medical  atten- dance/treatment  available  to  Members  of Parliament  and  Members  to  their  families
 only  if  they  reside  in  the  above-mentioned
 cities;

 (c)  whether  the  type  of  facilities”avail- able  ina  hospital  to  Members  of  Parliament and  their  family  Members  has  to  conform to  the  scale  prescribed  by  the  hospital  con- cermed  for  Class  I  Officers:  and
 (d)  if  so,  the  status  of  the  Members  of Parliament  equal  to  Class1  Officcr  in  regard to  availability  of  these  medical  facilities?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI PRASAD  YADAV)
 (a)  The  medical  facilities  under  the Central  Government  Health  Scheme  are

 being  given  to  the  Ex-Members  of  Parlia- ment  residing  in  the  cities  covered  under the  Central  Government  Health  Scheme. The  Central  Government  Health  Scheme is  at  present  functioning  in  the  cities  of Dethi,  Bombay,  Allahabad,  Meerut,  Nag- pur,  Kanpur,  Calcutta,  Madras,  Bangalore, Hyderabad  and  Patna,
 (b)  The  medical  facilities  under  the  Cen- tral  Government  Health  Scheme  are  avail- able  to  parents  of  Member:  of  Parliament if  they  are  mainly  dependent  upon  and  are

 residing  with  them  at  Delhi/New  Dethi. Parents  of  the  Members  of  Parliament  who are  beneficiaries  of  the  Central  Govern- ment  Health  Scheme  and  who  may  be  visit-
 ing  other  cities  where  the  Scheme  is  operat- ing  and  stay  in  the  areas  covered  by  the Scheme  are  entitled  for  free  medical  treat- ment  under  the  said  Scheme  on  the  basis  of the  authorisation  to  be  given  by  the  appro- priate  authority.

 (c)  and  (d).  The  Members  of  Parlia- ment  are  treated  on  par  with  Group  A
 (Class  I)  Officers  of  the  Central  Govern- ment  in  the  matter  of  availability  of  medical facilities,

 ta:  15  bre.
 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST

 CHAIRMAN,  eS  PORT

 MR.  SPEAKER:  Now  papers  to  be aidonthe  Table.  Shri  Rarnala.
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 SHRI  SAUGATA  ROY  :  Sir,  what about  my  adjournment  motion?
 MR.  SPEAKER  :  I  will  allow  you  to raise  it  under....
 SHRISAUGATAROY  (Barrackpore) Sir,  I  have  talked  to  the  Minister  and he  har

 agreed  to  meet  my  point.
 MR.  SPEAKER  :  He  can§  Ido  not know.
 SHRI  SAUGATA  ROY  :  Itis_a  very serious  matter..  (interruptions)
 MR.  SPEAKER  :  The  Minister  wanes to  make  a  statement.  Would  you  allow him  re
 PROP,  P.  6.  MAVALANKAR  (Gan- dhinagar)  :  Is  he  laying  a  paper  oa  the Table?
 MR.  SPEAKER  :  No,  he  wants  to make  a  statement  about  sugarcane. Many  Members  are  interested  in  it.
 SHRIJYOTIRMOY  BOSU  (Diamond Harbour)  :  Sir,  according  to  your  Direc- tion  No.  2,  a  member  wanting  to  raise  a

 question  involving  breach  of  privilege  has
 precedence  over  the  Minister's  statement.
 Sir,  I  have  given  notice  of  a  motion  of  pri- vilege  against  the  Chairman  of  the  Calcutta Port  Trust.  He  gave  evidence  before  the Public  Accounts  Committee...

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayinkil): Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  {inter-uptions* Have  you  allowed  him  to  raise  the  privilege
 moun  under  rule  222?  Are  you  allowing win.

 MR.  SPEAKER’:  Mr.  Bosu,  vou  are
 raising  this  question  again  and  again.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  He  wants to  move  these  motions  against  the  officers...
 SHRI  TYOTIRMOY  BOSU  :  I  know

 he is  shielding  the b:  includi the  Chairman  of  the  Calcutta  Port  Trust.
 (interruptions)  Sir,  if  you  do  not  allow  it  to ¢  raised  now,  you  willhave  to  face  it  in the  next  sesaion.

 MR.  SPEAKER  :  Allright,  Mr.  Bosu. T  have  never  been  afraid  in  my  life.  It  is too  late.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  Sir,  I want  to  point  out
 MR.  SPEAKER  :  I  have  heard  you. I  have  told  you  that  I  am  not  allowing the  privilege  motion.  If  you  have  any other  matter,  you  can  raise  it
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Do  you Mean  to  say.that  a  small  employee,  class  3 employee.
 MR.  SPEAKER  :  I  have  beard  you.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Listen to  me,
 MR.SPEAKER  :  I  have  listened  ४० you  half  a  dozen  times.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  A Class  II]  employee  comes  and  reveals things  before  one  of  your  Commitsees,  and for  doing  that  he  is...
 MR.  SPEAKER  ;  Please  don't  record.
 SOME  HON.  MEMBERS:¢«

 MSHRIC.  K.  GHANDRAPPAN  §  (Ca- mnanore):  Ona  pointoforder.  The  Pub- lic  Accounts  Committee  has  certain  pri- vileges  to  take  evidence.
 MR.  SPEAKER  :  Do  you  kaow  the facts?
 SHRI  C.  K.CHANDRAPPAN  :  Iam raising  a  point  of  order.  If  an  ordinary employee  bas  been  asked  to  give  evidence before  a  Committee,  it  is  the  duty  of  the House,  becaue  the  Committee  is  acting  on behalf of  the  Houne,  to  give  him  protection, if  a  bureaucrat  is  going  to  victimise  that employee.  From  what  he  has  said,  as  I understood  him,  the  Chairman  of  the  Ca)- cutta  Port  Trust  is  going  to  victimise  this employee  for  giving  evidence  before  the Public  Accounts  Committee.  If  the  case is  like  that,  it  is  the  responsibility  of  the House  to  fook  into  the  matter  and  protect the  employee.  You  cannot  just  shut  him out.  You  give  an  assurance  that  you  will  look into  the  matter.  I  am  not  going  into  the merits  of  the  case.  I]  am

 raising  an
 issue. Because  the  Public  Accounts  mittee is  acting  on  bel  of  this  House,  is  a Conmnittce  appointed  by  this  House,  if

 FE  for  giving  id before  that  Commitice..
 MR.  SPEAKER  :  Your  point  of  order has  many  ts,
 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE

 (Jadavpur):  cme The  question  is  whether  he
 not,  It  is  very  for  Abe  barssuera  t  to say  that  he  is  not  taking  action  against him  for  this.  Under  the  garb  of  some fictitious  charge,  he  can  dismissed, whon  the  real  object  is  to  penalise  him  for giving  evidence.  Therefore,  kindty  do  not
 go  by  the  language  of  the  charge  given  to
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 him.  It  ह  very  easy  to  suppress  it.  There- fore,  it  is  essential  that  the  Privileges  Com- mittee  should  go  into  the  matter.  Other- wise,  do  you  expect  that  anybody  in  this country  will  co-operate  with  any  Cammi- ttee  of  the  House?  This  is  a  question

 of  the  very  functioning  of  this  House.  Let the  Privileges  Committee  decide  whether there  was  a  real  intention  which  has  been
 camouflaged  by  the  notice.  This  matter cannot  be  decided  like  this.

 SHRIVAYALARERAVI:  On  a  point of  order.  An  attempt  at  victimisation  by the  Chairman  of  the  Calcutta  Port  Trust against  an  employee  is  being  ater Before  taking  a  decision,  you  have  to  Gnd out  whether  the  concemed  em,
 ployee

 had made  an  appeal  to  the  same  ites to  look  into  this  matter,  requesting  the Protection  of  the  Committee.  Before  it comes  to  this  House,  the  PAC  must  look into  it,
 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA

 ‘Begusarai)  :  Sir,  the  House  would  like to  be  enlightened  by  you  in  this  matter. Here  is  a  serious  allegation  made  by  an hon.  Member.  He  makes  out  a  case  of breach  of  privilege.  Prima  farie,  it  seems that  it  would  amount  to  a  breach  of  pri- vilege  if  certain  investigations  confirm  his
 allegation.  So,  the  duty  of  the  House
 clearly  to  my  mind  is  to  go  into  this  matter and  to  ask  the  Chair  to  investigate  this matter  because  the  Committee  of  the  House is  the:/House  itwelf.  There  is  no  difference between  the  Committee  of  the  House  and the  House  itself.  Therefore,  if  any  witness has  tendered,  an  evidence  which  has ultimately  led  to  his  pe  then  the House  will  have  to  protect  that  witness. We  wonld  like  to  be  assured  by  you  that
 you  will  Jook  into  the  matter,  investigate into  it  and  then  come  before  the  House with  your  finding.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  What ‘vas  the  observation  of  the  Committee? U  quote:
 “Thank  you  very  much.  Your  assis- tance  has  been  very  useful  to  the  Commi- tee.
 Now,  you  apprehend  some  attack  on

 you.  You  say,  you  require  some  pro- tection.  I  am  quite  sure  that  the  Com- mittee  is  unanimous  inthis  regard  that such  persons  should  be  protected  by  the arms  of  law.  Secondly,  br  tendering  evi- dence  before  the  Committee,  nobody  can be  penalised  wy
 victimised  under  any circyumptances.by.  any

 plain ity
 -becausc this ia  8  OComnitier.  ofthe  highest.  forum in  democracy.”

 “*Not  recorded.
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 What  is  the  letter  that  he  bas  received? ry  quote  that  also:
 “You  have  submitted  a  number  of

 di  ining  all  rela-
 ting  to  various  department/sections  and
 personnel  of  Calcutta  Port  Trust.  The
 allegations  made  ‘‘are  purported  to  be based  on  official  documents  and  records” I  have  been  directed  by  the  Chairman to  obtain  explanation  frem  you  as  to how  you  procured  such  records  and  docu- ments  and  in  case  such  records  and  do- cuments  or  information  pertaining  there- to  were  obtained  through  other  Calcutta Port  Trust  employees,  you  are  required to  furnish  the  namesand  designation  of such  employees.”

 ‘What  more  do  you  want?  I  feel  that  the matter  he  referred  to  the  judicial  commit- tee  of  this  House,  namcly,  the  Privileges Committee.  It  is  an  all-party  Committee,
 So,  there  is  no  cause  for  complaint.  I move  that  the  matter  be  referred  to  the
 Privileges  Committee.  Sir,  you  get  the sense  of  the  House  (Interruptions)

 SHRI  RAM  JETHMALANI  (Bombay North  West):  Sir,  in  the  Public  Gallery, we  have  got  a  lot  of  school  children.  In
 the  interest  of  their  education,  they  should be  sent  away  fram  the  Public  Gallery  before ‘we  carry  on  our  deliberations.

 MR.  SPEAKER:  No,  no.  They  are
 entitled  to  know  what  we  are  doing.
 (Interruptions).

 aft  गोरी  बंकर  राय  (गाजोप्र):  भ्रध्यक्ष
 महोदय,  हमारे  मित्र  यहां  नये  जाये  हैं।
 उन्हें  दूसरी  जगह  की  ट्रेनिंग  हैं,  इस  लिए
 वह  कभी  कभी  चैंक  उठते  हैं  1

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  On  a
 point  of  order.  Mr.  Jethmalani,  my esteemed  friend,  made  some  observations, T  want  to  go  on  record  to  say  that  the
 practice  here  has  been  that  a  Member  of
 the  House  shall  not  take  any  notice  of
 anybody  in  the  Gallery.  That  is  the
 practice.  Therefore,  he  need_  not  refer
 to  persons  in  the  Gallery.  That  is  not
 done.  We  are  not  supposed  to  take  any notice  of  whosoever  may  be  sitting  in
 the  Gallery.  (Jaterruptions).

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA
 {Tamluk)  :  Sir,  I  want  to  say  some-
 thing.  Please  give  me  a  chance.

 कली  गौरीशंकर  राम  :  ऐसा  है  कि  वह
 'एक'  मये  खाक्मी  हैं,  भापको  नोठिस-महीं मेना
 आहिए।  (व्ययधान)
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 मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  कमेटी
 में  बयान  देने  के  लिए  कोई  श्रादमी  ग्राब्सट्रक्ट
 किया  जाता  है  या  विक्टिसाज  किया  जाता
 है  तो  वह  ब्रीच  झाफ  प्रिविलेज  का  केस  हैं  ।
 जो  बयान  दिया  है  माननीय  सदस्य
 ज्योतिमय  बासु  ने  उससे  यह  पता  लगता  है
 कि  उन  से  कहा  गया  है  कि  श्राप ने  कमेटी  को
 इन्फार्मेशन  पास  झान  किया  है  तो  यह  मामला
 एफ  जांच  का  भप्रवश्य  बनता  है  ।  हाउस  की
 एक  कमेटी  को  या  प्रिविलेज  कमेटी  को  इसकी
 _एन्क्वायरी  करनी  चाहिए  ताकि  यह  मालूम
 हो  जाए  कि  कोई  झादमी  इस  बाते  के  लिए
 पैनलाइज  हुआ  है  था  नहीं  ।  जितने  ब्रीच
 झाफ  प्रिविलेज्ञेज्  होते  हैं  उन  में  सब  से
 सीरियस  ब्रीच  झाफ  श्रिविलेज  होता  है
 विक्टिमाइजेंशन  फार  दि  सविस  घाफ  दि
 कमेटी  ऐंड  झाब्सट्रक्शन  इन  दि  सर्विस  झाफ
 दि  कमेटी  |  तो  यह  सब  से  सीरियस  किस्म
 का  ब्रीच  श्राफ  फिविलेज  है  ।  तो  कमेटी  इसी  को
 एन्क्वायरी  करे  भौर  एन्क्वायरी  के  बाद
 अगर  जिम्मेदारी  साबित  हो  जाए  तो  उसको
 सजा  दी  जाए  ।  लेकिन  प्राइमाफेंसो  यह  केस
 एन्क्वायरी  के  लिए  बनता  है,  इसलिए  इस  को
 प्रिविलेज  कमेटी  के  सामने  मज  दिया  जाय  t

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA  : I  have  been  trying  my  best  to  impress upon  you  something.  Please  listen  to me,  Sir.  This  is  also  a  question  of privilege  for  a  Member.  What  Mr. Jyotirmoy  Bosu  alleged,  I  am  also  alleging in  che  same  manner.  I  sent  notices  of
 privilge  motions  twice,  but  you  rejected them.  In  support  of  what  Mr.  Jyotirmoy Bosu  has  said  today,  I:want  too  say  that it  is  clear,  from  the  letter  which  he  read out  just  now,  that  this  notice  Which  was given  to  Mr.  Haripada  Ghosh  was  given to  him  on  the  r7th  December,  4970.  He came  before  the  Public  Accounts  Com- mittee  on  the  15th  March,  ‘1975.  Some unscrupulous  officers  took  advantage  of the  Emergency  and  he  waa  suspended. That  poor  man  is  now  in  the  streets. You  will  be  astonished  to  know  that  he
 has  nothing

 to  feed  hie  family  of  seven members.  He  has  a  very  brilliant  son, but  he  had  to  give  up  his  studies.  He is  now  a  wage-carner  ;  he  is  carning wages by  manual  labour  and  thereby  he is  maintaining  the  whole  family.  You should  take  some  notice  of  it.  In  this
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 way  the  bureaucracy,  the  unscrupulous officers  must  not  de  atlowed  to  do  anything; they  should  be  restrained  I  can  tel  i
 you  sir,  that  Shri  Haripada  Ghosh  is
 going  to  be  repented  soon;  this  retrench- ment  order  has  been  signed  by  FA  & CAO  and  it  has  been  kept  by  the  Chair- man  of  the  Calcutta  Port  Trust  in  this desk.  Assoan  as  this  House  rises  on  23rd on  the  a4th  that  notice  will  be  served ‘to  Mc.  Haripada  Ghosh.  That  employee who  came  before  the  Public  Accounts Committee  to  help  the  Committee  is  thus
 being  punished.  I  can  say  with  all  assu- rances  that  the  Calcutta  Port  Trust  atuho- rities  are  very  corrupt.  I  have  written  to the  Minister  and  to  the  Secretary  several letters  in  this  respect  during  the  last  four months.  But  nothing  has  been  done.

 SHRI  CHITTA  BASU@§(Barasat) Mr.  Speaker,  Sir,  Shri  Haripada  Ghosh
 appeared  before  the  Public  Accounts  Com mitiee  on  the  45th  March,  1975+  He  wa ued  a  charge-sheet  on  :2th  July,  7975 and  again  on  2st  July,  1975.  Ultimately, a  letter  was  written  to  him  on  :7th  Decem-
 ber,  1976,  that  be  should  disclose  the names  of  those  persons  from  whom  he  got the  information  and  placed  it  before  the Public  Accounts  Committec,

 The  Public  Accounts  Committee  is  a surveillance
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 take  a  serious  view  of  it—immediately  I called  or  a  report  from  the  Chairman  of the  Public  Accounts  Committee  whether it  is  a  case  of  victimisation  or  it  is  someth-

 ing  outside  the  victimization.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Not

 necessary.
 MR.  SPEAKER  :  Please  hea,  me pow.  I  have  heard  you  ;  you  have  a  duty to  hear  me  now.

 that  is  appointed,.  It  is  because  of  that that  I  with  held  my  consent.  Now,  that  the House  is  so  muh  agitated  about  it,  I  shall revise  my  opinion.
 SHRI  GC.  M.  STEPHEN  (Idukki)  : Mr  Sqeaker,  Sir,  I  want  ¢  make  onesub- mission.  When  you  referred  this  to  the

 Chairman  ofthe  Public  Accounts  Commit- tee,  [haveno  opinion  eitherway.  The  fact of  the  matter  was  that  this  employee  sent in  a  petition  to  the  former  Chairman  of  the Public  Accounts  Committee,Shri  H.  N. Mukherjce.  He  made  a  record  on  that  after This  |  Mr.  Ghosh ¢  relevant  evidence before  the  Public  Accounts  Committee and  he  did  so  and  mentioned  about  the
 functioning  of  the  Port  Trust.  For  this, he  has  been  victimised.  Thisdoes  amount to  breach  of  privilege  and  needs  to  be referred  to  the  Committee  of  Privileges.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI (Ananinag)  :  Sir,  Shri  Jyotirmoy  Basu has  raised  a  very  important  point,  but  the
 only  trouble  is  that  he  does  not  take  the entire  House  into  confidence,  because  he
 presents  the  matter  in  such  a  way,  it scems,  that  he  is  quarrelling  with  the whole  House.

 The  point  is  that  there  are  various  Com- mitees  which  have  been  appointed  by you  and  as  Shri  Shyamanandan  Mishra
 pointed  out  those  are  the  Commitices of  the  House  and  people  giving  evidence before  such  Committees  should  not  be victimised,  This  is,  therefore,  a  fit  case to  be  sent  to  the  privileges  Committee.

 MR.  SPEAKER  :  In  view  of  the
 strong  views  of  the  House,  I  shall  revise
 my  opinion,  but  I  am  duty-bound  to  tell
 you  why  I  withheld  my  consent.  When
 Shri  Jyotirmoy  Bosu  sent  noe  a  notice  about this—I  always  think  that  the  privilege is  a  quasi-criminal  matter  and  one  must

 going  through  ic  that  this  Committee  has nothing  todo  withit  :thisdoes  notamount to  any  violation  of  any  privilege  or  any undertaking  given.  He  did  that  after  going through  all  the  facts.  Subsequently,  you sentit  to  me  and  I  quoted  that  Chaicman’s observations.  Hefore  the  Speaker  sent  these Papers  to  me,  this  employee  sent  the
 pepe:

 to  this  Committee  also.  [saw  that 2  wasgiven  a  transfer  order  from  one  section tion  (०  another.  He  disobeyed  the  transfer orders.  Oa  the  basis  of  violation  of  that transfer  order,  some  action  was  taken.  This is  a  very  distant  thing  from  whatis  happen ing.  Therefore,  before  the  privileg  matter came  up,  objectively,  |  made  a  casualrecord before  I  releived  any  intimation  from  you saying  that  this  bas  nothing  to  do  with  the
 given  by  the  Commi  and, therefore,  there  isnathing  that  the  Commit- tee  has  got  to  pursue,  When  you  sent  it  to me,  I  gave  this  oundmaterial  and it  back  to  you.  [  have  got  very Laie  views  about  it,  but  as  this  is a  matter  which  I  dealt  with,  I  do  not  want to  make  any  representtation  before  this House.

 There  is  another  point  and  that  is, you  willhave  to  consider  what  it  does amount  to.
 If  all  the  facts  atated  are  correct,  it

 to  tempt  of  a  Commi
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 And  there  is  a  prccedure,  if  it  amount  to contempt  of  a  Committee,  and  that  is  that the  Committe  will  consider  and  the Chairman  of  the  Committee,  as  per  the opinion  of  the  Committee,  will  make  a submission  to  you.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  No, no.
 SHRI  com  M.  STEPHEN  :  This  ]  am

 saying  not  as  the  Chairman  of  the  Com- mittec,  but  as  a  Member  of  this  House. You  may  kindly  take  this  aspect  into consideration.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  The House  is  supreme.
 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  That  is  all

 right.  What  the  procedure  must  be... .  .  .
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Ona

 point  of  order,  Sir.
 MR.  SPEAKFR  :  You  have  a  duty  to hear  others  al  o.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  I  can- not  be  misled  like  this.
 Under  Rule  (222...  (dnterruptions)  I  am on  a  point  of  order,  Sir.
 SHRI  C.  MM.  STEPHEN  :  I  am  already on  a  point  of  order.
 lam  not  pleading  for  anybody.  I  am only  putting  this  question  before  you, not  as  Chairman  of  the  —  Public

 Accounts  Committee  but  as  a  Member of  this  Honse  which  is  keen  that
 precedents  laid  down  must  be  healthy precedents.  Supposing  somebody  comes before  my  commiutee  or  the  committee  on
 Lokpal  and  supposing  he  has  committed  a
 contempt  there  and  that  committee  is seized  of  that  and  if  the  Chairman  writes to  you,  then  vou  can  take  it  as  a  matter  of
 privilege.  This  is  the  procedure.  Be- fore  you  finally  sav  as  to  what  should  be
 done,  what  the  procedure  must  be  is  a matter  you  may  kindly  consider  so  that
 healthy  precedents  are  laid  down.

 I  have  nothing  against  sending  this
 matter  to  anybody.  I  am  not  at  all
 taking  any  position  cither  way.  Now  that
 you  have  mentioned  that  the  matter  was
 sent  to  the  Chairman  of  the  Public  Ac-
 counts  Committee,  I  am  giving  to  the
 House  the  background  of  the  matter without  expressing  an  opinion  as  to whether  a  privilege  is  involved  or  not.
 As  a  member  of  the  House  again  and  not
 as  a  Chairman  of  the  Public  Accounts
 Committee,  I  am  submitting  that  healthy
 precedents  should  be  Iaid  down.  If  the
 allegation  is  that  a  privilege  of  a  committee has  been  violated,  then  the  matter  must
 initially  go  before  that  committee  and  you
 may  consider  this.....

 PAUSA  4  899  (SAKA)  Re.  Disc.  on  Prices  I50- of  sugarcane  &  प्रभा
 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND FAMILY  WELFARE  (SHRI  RAJ NARAIN)  :  No,  no..  (Interruptions)  It

 is  a  question  of  privilege.  You  pleare @ive  your  ruling.
 MR.  SPEAKER  :  I  am  allowing  it..

 (Interruptions)
 Taking  into  consideration  the  strong views  expressed  in  the  House,  .I  am  revising my  opinion  and  I  am  sending  it  to  the

 Privileges  Committee,
 SHRI  RAJ  NARAIN  :  What  about  my Privilege  motion  ?

 _MR.  SPEAKER  :  _  It  is  under  con-
 sideration.  I  have  called  for  an  explana- tion,

 Mr.  Barnala.
 SHRI  RAJ  NARAIN  Privilege

 matters  should  come  first.  Then,  Sir,  this House  is  going  to  adjourn  tomorrow.
 MR.  SPEAKER  :  Privilege  questions will  not  lapse.
 SHRI  RAJ  NARAIN:  Then,  what  is the  meaning  of  ‘earliest  opportunity’  ?
 MR.  SPEAKER  :  ‘Earliest’  means  an early  as  possible.
 Mr.  Barmala.

 1  4३  hrs.
 RE.  DISCUSSION  ON  PRICES  OF SUGAR  CANE  AND  GUR
 st  सुरेन  विक्रम  (शाहजहांपुर)  :

 भध्यक्ष  जी,  मेरी  बात  सुन  लीजिये  ।  मैं
 चाहूंगा  कि  कुषि  मंत्री  जी,  जो  अभी  बोलने
 के  लिए  बड़े  हो  रहे  हैं,  चीनी  भर  गुड़  की
 जो  दुर्दशा  हो  रही  है,  उसके  बारे  में  हम  सब
 लोगों  को  पूरी  जानकारी  दें  श्रौर  यह  बताएं
 कि  वे  इस  संबंध  में  क्या  कर  रहे  हैं  t

 को  मनी  राम  बागड़ी  (मथुरा)  =
 भ्रध्यक्ष  जी,  यह  लोक  सभा  है  भोर  भारत  के
 किसानों  का  जब  दिल  हिलता  हो,  तो  लोक
 सभा  को  भी  हिलना  चाहिए।  यह  लोक  सभा
 &  झोर  यहां  पर  मुयल  दरबार  जैसे  कायदे
 कानून  नहीं  चलेंगे  ।  गुड़  भोर  गन्ने  के सवाल
 को  ले  कर,  मैं  गांवों  में  होकर  भाया  हूं,  किसान
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 [att  मनो  राम  बागर्ड,]
 'त्राहि  त्राहि  कर  रहे  हैं  झौर  मांग  कर  रहे  हैं
 कि  हमें  बचाझो  |  उन  किसानों  की  ही  बदौलत
 आज  यह  इंकलाब  आया  हैं  और  जनता
 पार्टी  की  सरकार  बनी  है  ।  प्रगर  किसान
 हिलता  हो  भौर  लोक  सभा  न  हिलती.  हो
 और  लोक  सभा  से  उसके  लिए  आवाज  न  उठे,
 तो  यह  कान  खोल  कर  सुन  लें  कि  किसानों
 का  आन्दोलन  झ्लापको  वहीं  उठा  कर  फेंक
 देगा  जहां  से  झ्राप  भाए.  हैं  |  झाज  जो  गुड़
 झोर  शक्कर  की  हालत  है,  उस  को  आपको
 सुनना  पड़ेगा  ।  यह  हिन्दुस्तान  के  किसानों
 की  बात  है  ।  कायदे  कानून  की  बात  को
 सभ्य  लोभ,  ज्यादा  पढ़े  लिखे  लोग  बहुत
 ज्यादा  देर  तक  लोक  सभा  में  चत्ता  सकते  हैं
 लेकिन  दीन,  दुखी  शौर  दरिद्र  लोगों  की
 झावाज  को  ठीक  तरह  से  नहीं  रखा  जाता  ।
 उनकी  श्रावाज  को  शी  यहां  पर  रखना
 होगा  t

 अध्यक्ष  महोदय,  हम  कितानों  के  प्रतिनिधि
 हैं  भौर  हमें  उनकी  बात  यहां  रखने  का  पूरा
 अधिकार  है  |  इसके  लिए  बेशक  हमें  पभ्पनी
 पार्टी  से  निकलना  पड़े,  लेकिन  हम  श्रपने
 इस  अधिकार  को  नहीं  छोड़  सकते  ।  श्राप
 हमारी  बात  सुनिये  (व्यक्धान )

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT SINGH  BARNALA)  :  Hon.  Members
 are  very  much  agitated  on  this  issue  and  I
 share  their  feelings.  I  am  an  agriculturist myselfand  I  do  share  their  feclingson  this
 issue.  They  need  information  regarding
 sugarcane  and  gur  prices  and  khandsari
 also.  A  detailed  statement  will  be  made
 by  metomorrow  on  all  these  aspects.
 (wert)

 डा०  शक्सी  नारायण  बडिय.  (मंदसोर)  :
 हम  इस  प्रश्न  पर  पूरी  बहस  चाहते  हैं  ।
 (स्यणथान )

 ी.  हरिकेश  बहडुर  (योयबपुर)
 मैं  मंत्री  बहोयद  श्रे  विवेदन  ककगा  कि  वे
 इस  प्रश्न  भर  पूर:-वढ़ठव्य  दें  ।  [शादबान)

 DECEMBER  22,  ‘1977  of  sugarcane  &  gur  I§2
 SHRI  PRAJAGOPAL  NAIDU  (Chittoor): Let  us  have  information  on  levy  sugar  also. We  —  want  information  with  regard  to

 levy  sugar.  It  is  connected  with  that.
 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur! There  was  a  statement  made  by  the  hon. Minister  of  State  for  Agriculture  on  the

 previous  occasion.  We  had  a  Half-an- hour  discussion  on  the  fixation  of  sugar- cane  price.  On  that  occasion  Mr.  Bhanu
 Pratap  Singh  could  not  answer  several
 questions.  Several  questions  were  raised
 by  the  other  side  also.  The  entire  House wanted  more  information.  The  entire House  demanded  a  proper  price  being  fixed for  sugarcane.  I  would  like  to  submit to  you  that  we  should  have  a  full  discussion on  this  issue  tomorrow.  Is  the  Minister
 agreeable  to  have  a  discussion  on  this  ¢o- morrow  ?  What  is  his  reply  ?

 MR.  SPEAKER  :  I  do  not  know.
 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  draw  through you,  the  attention  of  the  hon,  Minister  and

 request  him  to  make  a  statement  in  this
 regard.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA: I  do  not  know  whether  you  have  the  time for  this  tomorrow  or  not.  I  do  not  know what  the  business  of  the  House  will  be tomorrow.
 MR.  SPEAKER  :  To-morrow  there will  not  be  any  time  for  discussion.
 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  Sir.  this  is  & most  important  subject.  You  will  kindly draw  the  attention  of  the  Minister on  this  and  let  him  say  what  he  wants  to

 say  on  this.
 MR.  SPEAKER  :  He  has  promised to  make  a  statement  on  this.

 sh  wa  शेश्षर  सिंह  (वाराणसी)
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कम  से  कम  झाधे
 दिन  के  लिए  इस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  t
 सरकार  द्वारा  गे  के  निर्घारित  दाम  भी
 आज  मिल  मालिक  सिसानों  को  नहीं  दे  रहे
 हैं।  गुड़  का  निर्यात  भी  रोक  दिया  गया  है  *
 किसानों  पर  दोहरी  मार  पड़  रही  है  t

 et  away  (देवरिया)  :  जब  कोई
 जरूरी  बहस  ष्ा  जाती  हैं  तो  इंग्लैंड  में  हाउस
 आफ  कामंस  पौर  भमरीका  में  हाउस  भ्राफ
 रिज्ेबेटेटिग्ल  रात  बारह  बजे  तक  बैठते
 हैं  ।  यहां  पर  भी  हम  रात  बारह  बजे  तक
 बैठें ।
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 at  मगो  रास  आशगड़ों  :  कल  बीस  लाख
 किसान  हिन्दुस्तान  से  यहां  एकत्र  हो  रहे  हैं  ।
 मैं  प्राथना  करता  हूं  कि  जब  वह  रली  खत्म
 हो  जाए  उसके  बाद  श्राप  इसके  लिए  समय
 रखें  ताकि  हम  भो  उसमें  भाग  ले  सके  |

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA  :  I have  no  ubjection  toa  discussion  taking place.  Time  can  bt  given,
 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:

 (Ufuberia)  Lo  ‘Vhere  are  three  ways  to
 satisfy  the  Members  on  this  issuc—one  is
 that  the  Government  should  find  time  for two  hours  tomorrow  for  a  discussion  on  the
 statement  to  be  made  by  the  hon.  Minister. I  do  not  think  that  there  is  anything coming  in  the  way  of  such  a  discussing being  permitted  tomorrow,  After  all  the
 business  of  the  House  is  tr:  ed

 PAUSA  I,  898  (SAKA)  Papers  Laid  ‘1S4:

 इस  पर  चर्चा  हो  यह  श्रावश्यक  है  क्योंकि  यह
 किसानों  का  मसला  है  झौर  स्वाभाविक  है  कि
 मान  लय  सदस्य  इस  पर  चर्चा  करना  चाहें
 हम  लंच  शावर  में  भी  अपना  काम  जारी
 रख  सकते  हैं  ।  झ्राखिर  में  एक  घंटा  और
 भी  बैठ  कर  कुछ  समय  निकाल  सकते  हैं
 ओर  इस  पर  बह  स  कर  सकते  हैं  ।  ग्रगर
 माननीय  सदस्यों  को  एतराज्ञ  न  हो  तो  वे
 मेरे  इस  सुझाव  को  स्वोकार  कर  सकते  हैं  |
 यह  हमारा  सुझाव  है  t

 oni.  ‘Thaewollaites  Beeeeene on  sugar  industry  and  when  such  discussion takes  place  Ministers  are  expected  to  ceme prepared  with  policy  statements  and  other
 we  can  discuss  this  problem.  Secondly, if  the  Government  is  not  prepared  to  do
 that  and  the  hon.  Ministcr  is  engaged otherwise,  than  the  Government  should  be
 prepared  to  extend  the  House  for  one  day only  for  the  discussion  of  this  subject.

 The  third  course  that  can  be  adopted is  that  the  Business  Advisory  Committee should  sit  this  afternoon  and  streamline the  discuesion  to  be  taken  up  tomorrow. We  can  take  out  certain  things  from  the
 Agencia  and  include  this  subject  for  a  dis-
 cussion  tomorrow.  These  are  the  three courses  open  to  the  House  and  one  of  them
 can  be  adopted.

 SHRI  PURNA_  SINHA  (Terpur) Mr.  Speaker,  Sir,  time  capsule  has
 been  unearthed  and  it  has  already  been
 ripped  open  and  contents  have  been  found
 out  and  inventories  have  been  prepared. Certain  items  were  shown  to  the  press. Can  the  press  know  much  before  Parlia-
 ment  can  know  it  ?  It  was  Parliament
 which  got  it  unearthed  and  it  must  have  the
 first  chance  to  know  the  contents.  Are
 you  going  to  ask  the  Minister  to  disclose
 the  contents  of  the  time  capsule  to  Parlia-
 ment  before  the  House  adjourns.  We
 want  a  categorical  statement  tomorrow.

 MR.  SPEAKER  :  The  Minister  is  not
 here.  The  Minister  for  Parliamentary Affairs  wants  to  say  something.

 श्रम  तथा  संसदोय  कार्य  संतालय  मे
 राज्य  मंत्री  थ्यो  लारंग  साय)  :  माननी  य
 सदस्य  इस  मुद्दे  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।
 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  कहना  है  कि  इस
 पर  चर्चा  के  लिए  आगे  समय  बढ़ा  दिया  जाए।

 as  so  that  Members  do  not have  raise  the  matters  again.  The  hon. Minister  Bhanu  Pratap  Singh  did  not come  prepared  with  a  policy  statement, So  I  request  the  Ministers  through you  that  in  fucure  when  they  come  for  dis- cussion  they  should  come  prepared  with facts  and  figures  and  policy  statements,

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 {Delhi  Sadar!  :  ¥  want  to  move  a  formal motion  that  the  sitting  tcmarrcw  be extended  by  two  hours  for  this  discussion.

 1256  bre.
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 AcccUNT  SOP  ANIMAL  WELFARE  Poarp, Mapras  FOR  1975-76,  REVIEW  AKD Axnuat  Report  oF  KeraLa  Acro- Inpustrres  Corporation  Lrp.  por 975°76;  Axxuat  Reports  (Hiwnn),  or Orissa  Aoro-Ixnpustrizs  Corrcraticn For  1968-69  ANDI969-70  &  STATEMENTS.
 THE  MINISTER  OF  AGRICUL- TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI SURJIT  SINGH  BARNALA)  :  I  beg  to

 lay  on  the  Table  :—

 ay  A  capy  of  the  Certified  Accounts (Hindi  and  English  versions)  of  the  Animal Welfare  Board,  Madras,  for  the  year  ‘IGTS- 76  and  the  Audit  Report  thereon,  under the  sub-rule  (4)  of  Rule,  24  of  the  Animal Welfare  Board  (Administration)  Rules.
 i962.  {Placed  in  library.  See  No.  LT-
 1426/77)
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 (a)  A  copy  each  of  the  following  papers under  sub-section  Q)  of  section  Gig  of the  Companies  Act,  7956  :--

 (a)  (i)  Review  (Hindi  and  English versions)  by  the  Government  on  the  work-
 ing  of  the  Kerala  Agro-Industries  Corpora- tion  Limited,  Trivandrum,  for  the  year 1975-76

 (ii)  Annual  Report  of  the  Kerala  Agro- Industries  Corporation  Limited.  Tri- vandrum,  for  the  year  1975-76  alongwith the  Audited  Accounts  and  the  comments of  the  Comptroller  and  Auditor  Generali
 thercon.  [Placed  in  library.  [See  No. LT  42777.

 (b)  Annual  Report  (Hindi®  version?  of
 the  Orissa  Agro-Industries  Corporation Limited,  Cuttack,  for  the  year  1968-69
 alongwith  the  Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller  and  Auditor
 General  therton.

 {c)  Annual  Report  (Hindi*  version  )
 of  the  Orissa  Agro-Industries  Corporation
 Limited,  Cuttack  for  the  year  ‘1989-70
 along  with  the  Audited  Accounts  and  the comments  of  the  Comptroller  and  Auditor
 General  th:  reon.  [Placed  in  library.  See

 “No.  LT-7428}77)-

 3)  A  statemcnt  (Hindi  and  English versions)  explaining  ‘reason  for  not  laying
 simultancously  the  Hindi  version  of  the
 Report  mentioned  at  alan  (ii)  above.

 (4)  Two  statements  (Hindi  and  English versions)  showing  reasons  for  delay  inlaying
 the  reports  mentioned  at  {2)(a),  (b)  and
 (c)  above.  [Placed  in  library.  See  No.
 SLT  1g28/77).

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar)  :  I  want  to  make  and observation  with  regard  to  the  papers  laid
 on  the  Table  of  the  House  ;  J  have  sought
 your  permission  to  raise  this  matter  with
 particular  reference  to  items  a  7  and  8  in
 today's  list  of  business,  Papers.  state-
 ménts,  reportsetc.  are  being  laid  by  various
 ‘Ministers  and  I  have  purposely  not  sought
 your  permission  so  far  to  raise  certain
 objections,  But  now  that  we  are  coming to  the  close  of  the  present  seasion,  I  thought व  shall  invite  the  attention  of  the  House
 to  som=  important  matters,  You  will  be
 pleased  to  recall  that  a  number of  impor- tant  statements,  reports,  reviews  etc.
 covering  the  activities  of  the  government
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 and  public  corporations  far  which  the
 Government  of  India  are  res-
 ponsible  through  various  Ministries  are being  laid  before  the  House.  This  practice
 though  followed  strictly  and  technically in  eficct  and  in  spirit  the  purpose  is  lost if  they  are  laid  as  late  as  4  or  6  years  alter they  were  supposed  to  have  been  laid.
 For  exampie,  the  Minister  of  Agriculture is  laying  on  the  Table  of  the  House  today the  Hindi  version  of  the  annual  report  of the  Orissa  Agro-Industries  Corporation for  the  year  1968-69  I  know  that,  fortu-
 nately,  there  is  a  committee  for  papers laid  on  the  table  of  the  House  which  will look  into  all  these  cases  and  I  am  just  now not  on  that  question.  My  point  is  that  if Ministers  bring  before  the  House  reports of  activities  years  later,  they  just  go  in  a routine  way  ;  the  matter  is  referred  to  the Committee  and  it  makes  a  report.  But the  purpose  of  keeping  vigilance  and  the
 right  of  interrogating  the  government  are
 being  denicd  to  us,  Therefore,  my  request to  you  is  this.  You  will  see  a  footnote which  says  that  the  English  versions  of  the
 reports  for  968-69,  and  969-70  टार.  laid

 ortthe  Table  of  the  House  on  28th  October,
 1976,  and  the  mere  translation  into  Hindi
 had  taken  one  year  and  two  months.
 This  is  something  unpardonable:  even  if
 reasons  are  given  they  are  unjustifiable, How  can  the  goverament  take  14  months
 for  mece  Hindi  translation  of  a  report which  was  laid  already  late  by  six  years?

 Now  they  take  r4  months  more  to  lay the  Hindi  translation,  You  can  see  how
 this  very  serious  procedure  laid  down  over
 a  period  of  years  has  been  ridiculed  and
 made  fun  of  by  the  laying  of  delayed  re-

 parts,  ndly,  the  reasons the  delay  are  also  being  laid  on  the  Table
 by  the  Minister  today.  He  lays  the  report and  simultaneously  aya  the  reasons  for
 delay.  So,  tomorrow  I  cannot  raise  the matter.  If  I  knew  the  reasons  for  thé
 delay  at  least  acouple  of  hours  in  advance, if  then  there  is  a  serious  lapse.  I  can  invite the  attention  of  the  House  to  it  with  your permission,  When  both  are  laid  simul-
 tancously,  nothing  can  be  done.  If  you ageee,  therefore,  I  suggest  that  che  state. ment  giving  reasons  for  dealy  in  laying either  the  Hindi  version  or  the  original, English  version  ought  to  be  circulated  to all  members  of  Parliament  at  7-30  or  8 in  the  morning  along  with  the  list  of  busi-
 ness,  so  that  we  may  study  those  reasons, If  the  delay  is  ordinary  and  technical, we  will  not  waste  the  time  of  the  House
 by  eaising  it  here.  But  if  it  is  a_  serious matter  involving  accountability  of  a  high order,  we  will  come  to  you  before  to
 o'clock,  take  your  permission  and  raise it  in  the  House.

 *  Tne  Eaglish  versions  of  the  reports  were  aid  on  the  table  on  the  28th  October,  1976.
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 3°  00  hrs,
 MR,  SPEAKER  :  I  will  look  into  the matter.
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi adar)  :  eing  the  Chairman  of  the

 Committee,  I  want  to  make  a  submission.

 मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  माननीय  सदस्य
 ले  कहा  हूँ,  बह  बहुत  गंभोर  बात  है  ।  हमारी
 कमेटी  के  सामने  कई-क्ई  साल  के  बाद  रिपोर्ट
 आती  हैं  और  उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि
 जो  कुछ  सदन  या  सदस्य  देख  सकते  हैं  कि  उसने
 क्या  गड़बड़  है,  क्या  ठोक  है,  बह  नहीं  देख  पाते,
 उसका  उद्देश्य  खत्म  हो  जाता  है  ।

 कई  प्राइवेट  या  गवर्नेमेंट  की  ऐसी
 इंस्टीट्यूशन्स  हैं  जिनमें  स्टेट  या  सेंटर  का
 रुपया  लगा  है,  उनकी  7,  8  साल  के  बाद
 रिपोर्ट  आतो  हैं  कोई  हाउस  को  ऐसी
 कमेटी  नहीं  है  जो  उनकी  एक्टिविटीज़  को
 वाच  करे  |  कई  बार  देर  में  रिपोर्ट  लाने
 का  उद्देश्य  यह  भी  होता  है  कि  7,  8  साल  के
 बाद  लाझो  ताकि  जो  गड़बड़ो  हों,  जसको
 कोई  देख  हां  सके 1!

 हमारी  कमेटी  इतना  ही  देखतो  है  कि
 रिपोर्ट  ठीक  समय  पर  झाई  है  या  नहों  a
 झगर  नहीं  ोई  तो  कह  देते  हैं  कि  गलती
 हो  गई,  नहीं  झाई ।  इससे  ज्यादा  कुछ  नहीं
 हो  सकता  हैं

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  कमेटी  के  परव्यू
 को  थोड़ा  बढ़ाना  चाहिए  ताकि  यह  कमेटी,
 कहां  पर  ग्रड़बड़  है,  कहां  ठीक  है,  कहां  ठीक
 नहीं  है,  जैसे  हाउस  की  दूसरी  कमेटीज
 देखती  हैं,  यह  कमेटी  भ्री  जांच  कर  सके
 और  सदन  के  सामने  रख  सके  कि  इसमें  क्‍या
 गड़बड़  है  t  भाषकी  खूचना  के  लिए  मैं
 यह  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  ।

 इप्ताा  SURJIT  SINGH  BARNALA There  are  two  types  of  reports  being  laid
 today.  One  is  in  item  ata),  “Review
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 (Hindi  &  English  versions)  by  Government on  the  working  of  the  Kerala  Agro Industries  Corporation  for  the  year 1975-76".  There  is  not  much  delay  in  that. But  my  hon.  friend  is  referring  to  item  2(b)— “Annual  Report  (Hindi  version)  of  Orissa
 Agro  Industries  Corporation  Limited, Cuttack,  for  the  year  1968-49".  But  he has  not  read  out  what  follo  hy  viz.,  ‘‘along with  the  audited  accounts  and  the  com- ments  of  the  Comptroller  and  Auditor General  thereon’’,

 All  that  has  taken  time,  and  that  has been  explained.
 MR.  SPEAKER  :  The  delay  of  nearly 9  years  is  too  much.
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  The Minister  should  not  be  allowed  to  explain these  reasons.  It  is  for  the  Committce  to see  why  delay  has  taken  place.
 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA  : It  was  only  mentioned  that  it  was  a  report, “along  with  the  Audited  Accounts  and  the

 comments  of  the  Comptroller  and  Auditor General  thereon,”
 MR.  SPEAKER  :  Even  then  g  years" delay  is  something  unpardonable.  But  of

 course,  you  are  not  responsible.  Some-
 body  else  may  be  responsible,  At  least in  future,  these  reports  should  be  placed on  the  Table  of  the  House  as  carly  as,
 possible.  The  Auditor  General  must have  asked  for  the  report  earlier.

 We  will  look  into  the  matter  and  see  how we  can  expedite  things.  If  you  ¢an  give it  in  writing,  we  can  see  how  it  can  be
 stream-lined.

 AnxuaL  Report  GP  Natt  oxaL  Propecriviry Couxcin  ror  1976-77
 थम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  संत्री  धनी  सारंग  साथ)  :  अध्यक्ष
 महोदय,  मैं  श्री  जाज  फ़र्तान्डीज्  की  ओर  से
 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌,  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 ‘1976-77  के  वाधिक  प्रतिवेदन  (हिन्दी

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण)  को  एक
 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  t
 [Placed  in  library.  See  No.  LT 1429-77)

 Review  anv  ANNUAL  Report  cF Biarar  Avuminum  Co.  Ltp.,  FOR
 1976-77,

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK)  : T  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  each  of
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 the  following  papers  (Hindi  and  English versions)  under  sub-section  (a)  of  section
 Gig  of  the  Companies  Act,  7950  m_

 GQ)  Review  by  the  Government  on  the
 working  of  the  Bharat  Aluminium  Co. Limited  New  Delhi,  for  the  year  976-77.

 (2)  Annual  Report  of  the  Bharat  Alu- minium  Company  Limited.  New  Delhi. for  the  year  1976-77,  along  with  the  Audited Accounts  and  the  comments  of  the  Comp- troller  and  Auditor  General  thereon.
 (Placed  in  library.  See  No.  LT-2490/77}

 Auorr  REport  ox  accounts  or  CenTrat Boarp  For  PREVENTION  AND  CONTROL OF  WaTER  PoLLuTiIon  7oR
 1976-77

 निर्माण  और  “arate  तथा  ह...  और
 संग्रलय  में  राज्य  मंतो  (भो  रास

 किकर)  :  मैं  जल  [प्रदूषण  निवारण  तथा
 नियंत्रण)  अधिनियम,  .974  की  धारा
 40  को  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  जल

 प्रदूषण  निवारण  तथा  नियलेण  सम्बन्धी
 केन्द्रीय  बोर्ड  के  वर्ष  97677  के
 लेखे  सम्बन्धी  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन
 (हिन्दी  तथा  झंग्रेजी  संस्करण)  की
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं।

 [Plrced  in  dibran.  SeeNoLTor43)  सा
 ANNUAL  Assessment  Report  Re.  Hrxor FOR  1973-74  and  V9747E

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS (SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL)  :  I
 beg  w  Jay  on  the  Table  a  copy  of  the Annual  Assesement  Report  {Hindi  and
 English  versions!  on  the  programme  and  its
 imph  for  lerating  the spread  and  development  of  Hindi  and  its progressive  use  for  various  official  purposes of  the  Union  for  the  years  1979-74  and tO%4-75:

 Sto  पो०  alto  सावलंकर  (गांधीनगर)  :
 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आइटम  7  के  वारे  में
 कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  जानबूझ  कर
 हिन्दी  में  बोल  रहा  हूं  ।  श्रभो  श्री  मंडल  ने
 भारत  सटकार  के  विभिन्न  मंत्रालथों  मं  संघ-
 भाग  के  नाते  हिन्दी  के  उपयोग  में  गति
 लाने  के  लिये  बनाये  गये  कार्यक्रम  और  उसकी
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 समीक्षा  की  रिपोर्ट  को  सदन  के  टेक्‍्ल  पर
 रखा  है  t  भाष  देखेंगे  कि  i973-74  ओर
 1974-75,  की  रिपोर्टों  को  क्‍श्राज  सदन  के

 सामने  रखा  जा  रहा  है,  जबकि  1977  का
 साल  खत्म  होने  जा  रहा  हैं  ।  उन  बचों  के
 दौरान  हिन्दी  के  उपयोग  में  कितना  विस्तार
 हुआ  भौर  इस  सम्बस्ध  में  कया  दिक्कतें  पेश  झाई,
 जब  इस  बारे  में  रिपोर्ट  झाज  हमारे  सामने
 शझा  रहो  है,  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि  हम
 हिन्दी  का  उपयोग  बढ़ाने  के  सिलसिलें  में
 उतने  गंभीर  नहीं  हैं  , जितना  कि  हमें  संविधान
 के  प्रावधान  भ्रीर  संसद्‌  के  निर्णय  के  अनुसार
 होना  चाहिए  t  जब  हमे  कहते  है ंकि  संघ-भाषा
 के  रूप  में  अंग्रेजी  के  साथ-साथ  हिन्दी  का
 उपयोग,  श्रौर  उसकी  प्रतिष्ठा,  बढ़नी  चाहिए,
 तो  हर  एक  मिनिस्ट्री  को  पूरे  याभीयों  के
 साथ  उसके  उपयोग  को  बढ़ाना  चाहिए  शौर
 इसके  लिए  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  लेकिन
 जब  इस  विषय  को  रिपोर्ट  ही  दो  ढाई  साल
 के  बाद  हमारे  सामने  रखी  जातो  है,  तो
 इससे  ऐसा  लगता  हैं  कि  दिल्ली  में  भाश्त
 सरकार  के  बहुत  से  भ्रंधिकारी  ऐसे  हैं,  जिन्हें
 अंग्रेजो  के  साथ  इतनी  मुहब्बत  है  कि  वे
 हिन्दी  के  संबंध  में  संविधान  के  प्रावधात
 शौर  इस  संसद  द्वारा  की  गई  प्रतिज्ञा  को
 पूरा  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  झाप
 प्रधान  मंत्रीजी  श्रौर  सरकार  कौ--हम
 मानते  हैं  कि  जनता  पार्टी  की  सरकार  हिन्दी
 के  उपयोग  को  बड़ाने  के  लिए  उत्सुक  है--
 इस  बारे  में  कुछ  कहें  t

 MR.  SPEAKER  :  Mr.  Mavlankar,  you can  only  raise  it.  This  is  not  an  occasion to  make  speeches.
 Statements  Re.  ACTION  TAKEN  BY GOVERNMEBT  ON  VARIOUS  ASSURANCES GIVEN  RY  MINiTERS

 श्रम  तथा  संसवीय  कार्य  भंत्रालय  सें
 राज्य  मंग्री  (थी  लार्रत  साये)  :  अध्यक्ष
 महोदय,  मैं  खोक  सभा  के  विभिन्न  सन्नो  के
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 दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न
 आएयासनों,  बचतों  तथा  की  गयी
 प्रतिज्ञाप्रों  पर  सरकार  द्वारा  को  गयी  कार्यवाही
 दर्शाने  वाला  निम्नलिखित  विबटण  (हिन्दी
 तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण)  सभा  पटल  पर  इनता
 हं  हे

 Q)  विवरण  संख्या  o-  पाँच  लोक
 सोलहँवां सते,  .976  /  सभा

 (2)  विवरण  संख्या ]
 4--परहला  सत्र,  |
 977

 (3)  विवरण  संख्या  5-  |
 दूसत  सत्र,  977  ९.  छठी

 लोक  सभा
 (4)  विबरण  संख्या  b>

 दूसरा  सत्र,  1977  |
 (5)  विवरण  संख्या  i-

 | तीसादा  सज,  977

 [Placed  in  Library  See  No  LT-2433'77]
 Report  or  DesHpanne  Cosnassion ne.  Deatu  or  Justice  D.  S.  Lamea, PREVENTION  OF  Foop  ADULTERATION
 (srt  Ampr.)  Ruies.  1977  AND  Report or  THE  Commettee  on  Druc,  ABuse an  INDIA

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 मैं  राज्य  संत्रो  भो  जगदम्यो  प्रसाद  यादव)  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  फ्ट्ल  पर  रखता
 हुँं--+

 (१)  जांच  आयोग  अधिनियम,
 952  की  धारा  3  की
 उनवश  (4)  के  प्रन्तर्गत
 पंजाब  तथा  हप्याणा  उच्च
 न्यायालय  के  न्यायाधीश
 डी०  एस०  बा  की
 मृत्यू  सम्बन्धी  तथ्यों
 तथा  परिस्थितियों  की  जांच
 करने  के  लि  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  गठित  देशपांडे
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 आयोग  के  प्रतिवेदन
 (हिन्दी*  संस्करण)  की

 एक  प्रति  ।
 [Placed  in  Librarry.  See  No.  LT-t434/77]

 (2)  खाद्य  अपमिअ्रण  निव,रुण
 अधिनियम,  954  की
 धाश  23  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तर्गत  खाद्य  अपमिश्रण
 निवारण  (पांचक  संशोघर)
 नियम,  i977  (हिन्दी  तथा
 अंग्रेजी  संस्बं-रण )  को
 एक  प्रति,  जो  दिनांक  5
 दिसलम्बट,  3977  के  भारत
 के  शजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०  सां०  नि०
 732  (5)  में  प्रकाशित
 हुए  थे।

 (Placed  in  Library.  See  No.  LT-2435:77]

 (3)  भारत  में  झौषछियों  के
 दुरुपयोग  सम्बन्धी  समिति
 के  प्रतिवेदन  (हिन्दी**
 संस्करण)  की  एक  प्रति ।

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2  436/77]

 3°  ७7  bers.
 COMMITTEE  ON  PAPFRS  LAID ON  THE  TABLE

 Minrres
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi Sadar):  ]  beg  to  lay  on  the  Table  Minutes of  the  sittings  of  the  Committee  on  Papers Laid  on  the  Table  held  on  grst  August, 4th  October  and  2०0  December,  '977.

 3  68  brs.
 MESSAGES  FROM  RAJYA  SARHA
 SECRETARY  :  Sir,  I  have  to  report the  following  messages  received  from

 The  English  version  of  the  Report  was  laid  on  the  Table  on  the  :4th  November,  977-
 eeThe  English  version  of  the  Report  was  laid  on  the  Table  on  the  5th  Decc  ler,  1977)
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 363  P.A.C.  Reports
 the  Secretary  General  §  of  Rajya Sabba

 (i)  “In  accordance  with  the  pro- visions  of  sub-rule  (6)  of  rule 386  of  the  Rules  of  Procedure and  Conduct  of  Business  in the  Rajya  Sabha,  I  am  directed to  return  herewith  the  Appre- priadon  (No.  4)  Bill,  i977, which  was  by  the  Lok Sabha  at  its  sitting  held  om the  44th  December,  7977.  and transmitted  to  the  Rajya  Sabha for  its  cccommendations  and to  state  that  this  House  bas  ne recommendations  to  make  te the  Lok  Sabha  in  regard  te
 the  said  Bill.”

 (ii)  “In  aceordance  with  the  pro- visions  of  rule  ॥7  of  the  Rules of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha, I  am  directed  to  enclose  a  copy of  the  Children  (Amendment) Bill,  1977)  which  bas  been
 by  the  Rajya  Sabha  at  it
 sitting  held  on  the  igth  Decems-
 ber,  1977-""

 CHILDREN  (AMENDMENT)  BILL
 As  pasazp  By  Rajya  SasHa

 SECRETARY  :  Sir,  I  Iay  on  the Table  of  the  House  the  Children  (Amend- ment)  Bill,  1977),  as  passed  by  Rajya Sabhe.

 agro  hrs.
 COMMITTI£8  ON  PAPERS  LAID ON  THE  TABLE

 Seconn  Rerorr
 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi Sadar)  :  I  beg  to  present  the  56९07:

 Report  of  the  Committee  on  Papers Laid  on  the  Table.

 ag  an  brs.
 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 np,  ISTH,  2IST,  24TH,  FIST.  39RD, अ हिशा,  gisr,  42ND,  47TH,  AND  50TH Reports
 SHRI  C.  M.  STEPHHEN  (Idukki) व  beg  to

 prevent
 the  following  Reports of  the  Public  Accounts  ninittee ॥)  Second  Report  on  paragraphs ©)  9  and  r0  of  the  Report  of  the
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 थी

 (3)

 (को

 (5)

 (6)

 {  दि
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 Comptroller  and  Auditor  General of  India  for  the  year  ‘1974-75 Union  Government  (Defenee  Ser-
 vices).
 Eighteenth  Report  on  Supple- mentary  Report

 of  the
 Comp

 tro~ Mer  Gene  of India  for  the  year  79°77: Union  Government  (Civil!  ee
 ting  to  Road  Development  in Fourth  Plan.
 Twenty-first  Report  ‘agraph gt  of  the  Report  of  the. troller  and  Auditor  General  of India  for  the  ycar  578 ०75 Union  Government  il) relating  to  Resettlement  of Ex-Servicemen  near  Scijoss.
 Twenty-fourth  Report  on  Para-
 graphs  relating  to  Railway  Ex-
 pendiwre  included  in  the  R: of  the  Comptroller  and  Au General  of  India  for  the  year
 Radia,  Union  Government
 (Railway).
 Thirty-first  Report  on  Action

 b:  ment  on  the recommendations  of  the mittee  contained  in  their  Two H  and  Fourth  Report (Fifth  Lok  cane)  relating  to ol
 Exchange.
 Thirty-third  Report  on  para- graph  33  of  the  Report  of  the
 Comptroller  and  Auditor  General of  India  for  the  year  97475 Union  Government  (Civil) relating  to  Haldia  Dock  Project.
 Thirty-sixth  Report  on  Action Taken  by  Government  on  the recommendations  of  the  Commi- ttee  contained  in  their  Hundred and  Fiftv-cighth  Report  (Fifth Lok  Sabha)  relating  to  Irregular Release  of  Woollen  Garments under  a  misdeclaration  as  Rags.
 Forty-first  Report  on  Action Taken  by  Government  on  the recommendations  of  the  Com- mittee  contained  in  their  Hundred
 and  hty-first,  Report  (Fifth
 Lok  Sah  ha)  relating  to  Emer-
 gency  Agricultural  Production
 Programme.
 Forty-second  Reporton  Action Taken  by  Government  on  the recommendations  of  the  Com- mittee  contained  in  their  Two Hundred  and  Tenth  Report
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 Assurances  Report
 (Fifth  Lok  Sabha)  on  Naval
 Dockyard  Expansion  Scheme—
 Ministry  of  Defence.

 (10)  Forty-seventh  Report  on  Action Taken  by  Government  on_the recommendations  of  the  Com- mittee  contained  in  their  Two Hundred  and  Ninth  R
 (Fifth  Lok  Sabha)  relating  to
 Export  of  Leather.

 (at)  Fiftieth  Report  on  Action  Taken
 by  Government  on  the  recom: of  the  Cor contained  in  their  Hun  and
 Seventy-third  Report  (Fifth  Lok Sabha)  relating  to  Directorate
 of  Advertising  and  Visual  Publi-
 city.

 33°  उच  here.
 COMMITTEE  ON  PRIVATE MEMBERS’  BILLS  AND  RESO- LUTIONS

 Tenxra  Rarort

 की  चखोंब  प्रसाद  वर्मा  घारा)  :
 I  beg  to  present  the  Tenth  Report  of the  Committee  on  Private  Members Bilis  and  Resolutions.

 COMMITTER  ON  SUBORDINATE LEGISLATION
 Fovrtn  Report

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE (Jadavpur)  :  I  beg  to  present  the  Fourth
 Report  of  the  Committee  on  Subordinate
 Legislation.

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT ASSURANCES

 Finet  Report
 HRI  YAGYA  DUTT  SHARMA

 (Gurdaspur)  :  I  beg  to  present  the  First
 Report  of  the  Committee  on  Government
 Assurances.
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 4g"  35  brs.
 *PUBLIC  SECTOR  IRON  AND

 STE!  COMPANIES  (RESTRUCT- URING)  AND  MISCELLANEOUS PROVISIONS  BILL
 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK)  : I  beg  ‘to  move  for  leave  to  introduce  a Bill  to  provide  for  restructuring  of  the iron  and  steel  companics  in  the  public sector  so  as  to  secure  better  management and  greater  efficiency  in  their  working and  for  matters  connected  therewith or  incidental  thereto.

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :
 “That  leave  be  granted  to  introduce a  Bill  to  provide  for  restructuring of  the  iron  and  steel  companies in  the  public  scctor  so  as  to secure  better  management  and

 @reater  cfSciency  in  their  working and  for  matters  connected  there- with  or  incidental  thereto.”
 SHRI  0.  M.  STEPHEN  (Idukki)  : Sir,  I  oppose  the  introduction  of  this Bill  on  two  grounds,  one  technical  and the  other  substantial.  Coming  to  that technical  aspect,  while  going  through the  Bill  I  find  there  are  certain  provisions which  provide  for  delegation  of  power, eg.  power  to  alter  the  conditions  of service  of  employees,  power  to  form association  of  companies,  power  to remove  difficulties,  power  to  alter  the share  structure  of  the  companies  by notification.  These,  according  to  me, are  delegatory  powers  but  I  find  there  is no  memorandum  attached  to  the  Bill. which  gives  details  of  the  powers  of 0  TPO in  the  Bill,  which  is  one  of  the  mandatory provisions,
 Then.  this  Bill  provides  for  taking  over of  certain  companies  ;  it  is  not  exactly taking  over,  but  companies  which  are

 today  under  the  management  of  SAIL will  become  independent  companies, directly  under  the  control  of  the  Ministry. But  there  is  no  financial  memorandum. Ido  not  know.  I  would  like  to  get  some
 light  on  this  point.  Is  it  the  contention of  the  Minister  that  when  these  com-
 panies,  which  were  being  managed  by SAIL  so  far,  will  be  taken  over  by  the
 Ministry,  there  will  be  no  additional
 expenditure,  no  additiomal  staff.  nothing of  that  sort  ?  Apparently,  it  will  involve an  additional  expenditure,  in  which  case
 there  should  be  a  financial  memorandum,

 @7y.liuhsd  in  Gazette  of  India  Betraocdiaary  Pare  IE  Section  2  dated  (RO12997-
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 {Shri  C.  M.  Stephen]
 or  they  should  say  that  there  is  no  financial
 expenditure.  Neither  of  these  memoran-
 randa  is  appended  (०  this  Bill.  Therefore, the  Bill  as  presented  to  the  House  is
 defective  on  the  technical  ground  I  am
 pointing  out,  which  of  course  can  be
 ractified  with  your  permission.  He  can
 subsequently  do  it.  Y  am  pointing  it  out
 so  that  the  Minister  may  look  into  it.

 Then  I  come  to  the  substantial  ground. Iwant  to  draw  the  attention  of  the
 Members  on  both  sides,  irrespective  of
 party  affiliation,  that  this  Bill  represents a  mjor  deviation  from  a  vital  policy in  an  extremely  vital  area  of  national
 interest.  Steel  production  is  an  arca  of
 vital  interest  for  us.  We  know  the  past
 history  upto  1962.  Although  we  had  the
 steel  plants  at  Durgapur,  Bhilai  and
 Rourkela,  production  remained  stagnant around  4  million  tonnes.  A  committee
 was  appointed,  it  went  into  the  struct-
 uring  of  it,  it  produced  certain  proposals and  those  proposals  resulted  in  the  for-
 mation  of  SAIL.  The  idea  was  that
 these  companies  together  and  the  com-
 panies  dealing  with  the  inputs,  namely,
 designing,  construction,  coal  supply,
 they  will  all  come  under  SAIL  ३०  that
 there  can  be  coordination.  The  manufact-
 uring  concerns  need  not  go  ta  the  Ministry or  other  people,  they  have  nothing  to
 worry  about,  the  supp  ly  of  the  inputs will  be  the  concern  of  SAIL.  That  sor
 of  arrangement  was  brought  about.  The
 result  was  that  in  1973-74  production went  up  by  79  per  cent.  In  197  75  it
 went  up  further  and  in  97577  still  further.
 As  against  the  973  figure,  today  our
 production  has  almost  doubled  as  a
 result  of  this  streamlining.

 There  is  one  element  in  this  Bill  which
 is  welcome  and  another  element  which
 is  absolute!  el  The  wel
 element  is  chat  the  different  steel  plants which  are  autonomous  unity  now  under
 separate  managements  are  to  be  brought under  a  single  management  so  that
 sufficient  coordination  takes  places.  This
 is  welcome.

 the  other  hand,  a  very  dangerous
 thing  is  now  being  done.  The  %  ADCL MEKON,  the  refractory,  HSIL—all  these
 companies  which  are  today  under  SAIL, looked  after  by  SAIL,  are  now  being  taken
 apart  and  put  directly  under  the  Ministry.
 According  to  me  this  is  a  very  mischie-
 vous  move  which  will  be  disastrous  in
 the  mateer  of  the  totality  of  our  production. We  will  go  into  the  exact  reason  for  this
 at  the  consideration  stage.

 We  are  todayi  n  a  position  of  com-
 pzting  with  +  ernational  concerns.
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 MR.  SPEAKER:  Will  that  not  be more  relevant  at  the  time  of  considering the  Bill  ?

 SHRI  com  M.  STEPHEN  :  We  were
 importing  Rs.  400  crorea  worth  of  atecl.
 The  postion  has  been  reversed.  We are  importing  Rs.  50  crored*of  fine  steel
 today  and  exporting  steel  to  the  extent of  Rs.  hee  onus

 s  is  because  of  the atreamlining.  But  the  reverse  is  goi to  be  applied  now.  If  thes  areas  are going  to  be  put  directly  under  the  bure- aucratic  machinery,  corruption  will  be
 rampant,  things  will  become  difficult,
 co-ordination  will  collapse,  our  compe- tition  overseas  with  the  Germans  and the  Japanese  in  particular  will  become
 easily  affected,  and  we  will  be  pushed back.  This  will  be  the  result.

 For  example,  this  is  very  widely  known that  in  the  NMDC  there  is  an  area known  as  Babubegan  which  was  investi-
 gated  for  iron  are—everywhere,  when
 you  take  over,  investigation  takes  place— for  which  about  Rs.  ६  crores,  I  understand, was  spent  by  NMDC.  Now  it  is  reported
 widely,  and  deputations  are  coming, that  thia  particular  thing  is  sought  to be  handed  over  to  Chowgule.  Many stories  are  afloat.  Hf  this  story  is  correct and  Chowgules  get  this,  they  will  be  geuing
 the  "advantage

 of  Rs.  3  crores  which  was
 spent  for  the  purpose  of  prospecting. So,  it  is  a  move  against  the  public  sector,
 against  a  very  vital  area,  where  we  will
 be,  wiped  out  in  the  international  field.
 So;  I  would  like  ta  know  what  the  policy the  Government  is,

 I  find  dismemberment  of  SAIL,  dis- memberment  of  CSIR,  dismemberment
 of  char  and  di:  berm«  in
 the  matter  of  recruitment  by  the  nationa-
 lived  banks.  Everywhere  dismemberment in  taking  place  to  the  point  of-slisinteg- ration.  This  is  a  major  adverse  reversal of  a  national  policy  which  will  affect our  self-mufficiency,  which  will  make  us
 subordinate  to  international  cartels,  a
 major  reversal  of  a  policy  which  has
 proved  to  be  beneficial.  I,  therefore,
 oppase  the  introduction  of  this  Bill.

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK)  :  Sir, I  do  not  wish  to  have  a  lengthy  discussion.
 That  will  come  at  the  consideration
 stage.  But  for  the  benefit  of  the  hon.
 Memder  who  has  raised  certain  objections, let  me  first  inform  him  that  there  ia  ‘no
 need  for  a  financial  statement  becaus
 there  would  be  no  expenditure  involved
 from  the  Consolidated  Fund  of  India.

 Secondly,  with  the  steel  companies or  steel  factories  construction  in  over
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 two  years  coming  to  an  end,  the  Hindu- stan  Steel  works  Construction  Ltd.  would undertake  several  other  works  not  connec- ted  with  steel.  In  fact,  they  are  already
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 The  hon.  Member  has  agreed  to  the
 major  thing  and  that  is  the  integration of  the  steel  plants.  The  holding  company idea  was  started  by  my  predecessor,  Mr. K  angal engaged  in  more  work  not with  steel  than  with  steel.  in  steel  Plants like  Bokaro  and  Bhilai.  Very  soon,  they will  have  to  wind  up  from  there.  We are  looking  for  foreign  partners  for  them to  take  work  in  third  countries.  Therefore, the  purpose  of  putting  that  company as  an  appendage  or  a  part  of  the  steel

 plants  will  not  be  beneficialto  the  cone truction  company  which  employs  a  large number  of  people  and  which  has  to  find
 work  both  inside  India  and  outside India.

 SHRI  com  M.  STEPHEN  :  And  help the  Dastur  &  Co.
 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chicayinki!): Wny  encourage  the  Dastur  &  Co.?
 SHRI  BIJU  PATNAIK  :  I  am  talking of  construction  works.  The  Dastur  & Co.  is  not  a  construction  company.
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  is  a

 desinging  company.
 SHRI  BIJU  PATNAIK  :  The  HSCL is  a  contracting  company;  it  is  construc- tion  company.
 Then,  the  MECON  are  a  design  and construction  company.  This  company  is also  taking  work  in  international  market, like,  in  Nigeria  and  other  countries. Ie  is  taking  a  large  number  of  work  for

 stevl  plants.  All  over  the  world,  the
 designing  companies,  the  design  consul- tants,  are  separated  from  the  producing companies.  They  have  then  a  great  viabi-
 lity.  It  is  s0  all  the  world  over.  They are  supposed  to  be  an  independent auhtority,  like  a  judicial  authority.  They take  a  designing  contract  and  they  do it.  If  they  are  a  part  of  the  producing company,  then  it  will  have  an  adverse effect.  If  the  steel  plants  do  not  come
 up  rapidly,  then  MECON  will  have
 hardly  any  work  in  India.  Therefore, they  have  got  to  look  forward  to  works outside  India.  I  am  happy  to  say  that I  will  be  able  to  give  them  a  lot  of  work in  the  third  countries.  It  is  for  this  reason that  MECON  has  been  made  an  indepen- dent  authority.

 Similarly,  about  refractories,  first  they were  captive  refractories.  Now,  they  are
 expanding  in  a  large  way.  The  largest plant  will  be  at  Bhilai  iteclf.  But  a  separate company  outside  the  SAIL  is  thought of  because  it  is  to  sell  a  large  part  of its  products  outside  steel  group  itelf.

 ग हा  only  taking it  up  to  a  final  stage  of  making  one  com-
 pany.  It  is  not  a  part  of  the  Ministry. [९  will  be  a  separate  company.  Instead ofa  holding  company,  it  will  be  an  owning company  with  full’  authority  to  deal with  the  production  of  steel.

 The  NMDC,  the  major  supplier  of iron  ore  to  the  steel  plant,  is  being  sepa- rated  from  there  to  make  it  a  captive mine  of  the  steel  plant.  It  will  come  under SAIL.  So,  the  hon.  Member  need  not have  any  fear  that  this  company  is  being taken  away  by  some  bureaucrat  or  an administrative  Ministry.  The  NMDC  was
 only  dealing  with  iron  ore  mine. The  Government  has  decided  to  give them  other  non-ferrous  areas,  like,  alu- minium,  chrome,  tin,  manganese  and whatever  other  things  come  in  other non-ferrous  areas  also.  They  have  got also  to  develop  a  consultation  service because  we  get  demand  from  various
 developi  to  send  rt service  from  here  for  mine  planning, ae  is  called,  in  which  we  have  a  certain amount  of  weakness.  We  have  to  build that  up  =

 These  are  the  various  considerations. It  will  only  increase  the  efficiency  of  the entire  thing.  I  would  request  the  hon. Member  not  to  raise  his  objection  to  the introduction  of  this  Bill.
 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  The  point was  making  was  this:  here  was  a

 particular  ek  tried  in  the  course  of three  years  and  found  to  be  absolutely beneficial  in  this  result.....
 MR.  SPEAKER  :  You  can  raise  it

 during  the  debate.
 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  Why  then did  you  find  it  ncecessary  to  have  a different  set-up  ?  I  would  aso  like  to be  enlightened...  (nterruptions).
 MR.  SPEAKER:  Not  now.  There  isa

 atage  for  it,  later,  when  you  can  raise  it.
 The  question  is  :

 “That  leave  be  granted  to  introduce a  Bill  to  provide  for  reatructuring of  the  iron  and  steel  companies in  the  public  sector  so  as  to secure  better  man:  ent  and
 greater  efficiency  in their  working and  for  matters  connected  therein or  incidental  thereto.”
 The  motion  was  edapied,



 १३  Cs  Bills  Introduced
 SHRI  BYU  PATNAIK  :  Sir,  I  intro- duce  #  the  Bill.

 जड़'  25  brs,
 RE:  QUESTION  OF  PREVILEGE

 sit  कंदर  साल  गृप्त  (दिल्ली  सदर)  :
 अ्रध्यक्ष  महोदय,  थें  आपका  ध्यान  रूल  223
 को  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जो  मैंने  श्रीमतो
 इंदिरा  गांधी  के  खिलाफ  प्रिविलेज  मोशने
 दिया  है,  उसके  बारे  में  मेरा  कहना  यह  है
 कि  उन्होंने  इस  हाउस  को  मिसलोड  किया
 है---  -एमजेंसी  की  अश्रूवल  लेने  के  लिए  जो
 तथ्य  उन्होंने  बताये  थें  कि  प्राइस  राइज  है,
 ला  एण्ड  भ्राइंर  को  प्रावलम  है  ।

 MR.  SPEAKER  :  You  yourself  told

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  I have  given  every  detail  to  you.
 MR.  SPEAKER  :  Merely  your  giving is  not  mfficient.  I  have  to  look  into  it.

 ३३  96  hrs.
 ELECTION  LAWS  (AMENDMENT)

 BILL**
 THE  MINISTER  OF

 Law,
 USTICE AND  COMPANY  AFFA  (SHRI SHANTI  BHUSHAN)  :  Sir,  I  beg  to move  for  leave  to  introduce  a  Bill  further to  amend  the  Representation  of  the  People Act,  r95t  and  the  Indian  Penal  Code.

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  introduce a  Bilt  further  to  amend  the

 Representation  of  the  People Act,  1951,  and  the  Indian  Penal Code.” The  motion  was  adopted.
 SHRI  SHANTI  BHUSHAN :  Sir,  I introduce  the  Bill.
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 29°08  brs,

 {Mn.  Depury-Speaner  in  the  Chair)
 08  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Matters

 under  Rule  577.  Mr.  Ram  Gopal  Reddy, He  ia  not  here...
 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH- NAN  (Coimbatore):  Sir,  I  want  to make  a  submision.

 घोमति  मृणाल  गोर  (बम्बई  उत्तर)  :
 अध्यक्ष  महोदय,  मैंने  भी  रूल  3778
 अधीन  मंत्री  महोदय  को  ब्यान  दोने  को  लिए
 एक  नोटिस  दिया  था  जिसका  जवाब  मंत्री
 महोदय  देना  चाहते  है  V

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Ifthe  Mi- nister  wants  to  reply,  he  can  inform  the- Speaker  and  reply  tomorrow.

 श्रोमतो  मृथाल  गोरे  :  मैंने  स्पीकर  साहव
 को  इंफार्म  किया  था  कि  झ्ाप  मंत्री  महोदय
 को  रिप्लाई  देने  के  लिए  कहें  ।  यह  मैंने
 i4  तारीख  को  कहा  था  ।  जिसके  लिए

 मिनिस्टर  साहब  ने  भी  झौर  स्पीकर  साहब  ने
 झो  एग्रीकिया  है  t

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Under rule  377,  if  the  Minister  wants  to  reply,
 Sake

 ocedure  ia,  he  can  inform  the 5  er  and  then  reply.  Unfortupately, he  has  not  informed  the  Speaker.  If  he wana  to  reply,  he  can  inform  the  Speaker and  reply  tomorrow,  if  he  wants.

 स्वास्म्य  पौर  परिबार  कल्याण  मंत्री
 नी  शक्ष  नारायण)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 अगर  किसी  स्तर  पर  माननीय  सदस्या  ने
 किसी  चीज़  के  बारे  में  कोई  जवाब  मांगा  है
 तो  मैं  जवाब  देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  मैं  तो
 सदा  जवाब  देने  के  लिए  तैयार  रहता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  नहीं,  377  में
 इस  तरह  से  नहीं  किया  जाता  है  |

 od  dati  of  the  Presi luced  with  the
 **Published  in  Gazette  of  India  Extraordinary  Part  Il,  Section  2  dated  (BB 12-77.
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 st  राज  तारायण  :  में  समझ  गया
 भापकी  बात  को,  लेकिन  मैं  कहना  चाहनता  हूं
 कि  मैं  किसी  बात  को  सदन  से  छिपाना  नहीं
 चाहता  हूं  '  हमें  याद  नहीं  है  ।

 MR.DEPUTY  SPEAKER:  The  Mini- ster  can  reply  tomorrow.  We  will  send him  the  extract  of  what  the  hon.  Member said  the  other  day.
 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH- NAN  :  Sir,  I.want  to  make  a  submission. The  time  allotted  for  the  Resolution  about the  recommendations  of  the  Railway Convention  Committee  is  only  one  hour.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  When  we take  up  that  Resolution,  you  can  make that  submission.

 (i)  Farure  To  rNorEasE  THE  PRICE or  SucaR  CANE

 et  रामधघारी  शास्त्रों  (पदरोना)
 हमारे  देश  में  करीब  देस  करोड़  लोग  गन्ने
 की  खेती  पर  निर्भर  करते  हैं।  हमार  देश
 में  253  चीनो  मिलें  हैं  5  छोटी  छोटी
 खंडसारी  की  इकाइ्यां  सात  हजार  से  ग्रधिक
 हैं  ।  इने  इकाइयों  में  लागभग  बारह
 लाख  लोग  छोटे  बड़े  मिल  कर  काम  करते
 हैं  ।  केवल  पन्द्रह  प्रतिश्गषत  लोगों  के  लिए
 इस  सरकार  ने  सस्ती  चीनी  की  व्यवस्था
 कर  रखी  है  |  हम  उम्मीद  करते  थे  कि
 हमारी  सरकार  चीनी  नियंत्रण  मुक्त  कर
 देगी,  चीनी  फ्री  होगी  ।  लेकिन  केवल  पन्दरह
 प्रतिशत  लोगों  की  खातिर  सरकार  ने  एक
 नकली  कंट्रोल  कायम  कर  रखा  है  और  85
 प्रतिशत  लोग  सस्ती  चीनी  से  वंचित  हैं  ।
 उनको  चीनी  पाने  के  लिए  खुले  बाजार  में
 चौनी  खरीदनी  पड़ती  है  ।  उनको  सस्ते
 दामों  पर  चीनी  नहीं  मिलती  है  !  पन्द्रह
 प्रतिशत  लोग  दो  रुपए  पह  वैचे  किलो
 चीनी  पाते  हैं  श्र  शेष  85  प्रतिशत  लोग
 साढ़े  चार  से  लेकर  पांच  रुपएं  तक  के  भाव
 पर  पाते  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  तथा  खाद्य  मंत्री
 का  भी  बयान  भाया  था  कि  यह  कंट्रोल
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 हट  जाएगा  लेकिन  वह  नहीं  हटी  भौर
 पूरानी  व्यवस्था  चलो  भा  रही  है  ।

 इसके  झलावा  जो  सबसे  बड़ा  किसान
 विरोधी  काम  सरकार  ने  किया  है  वह
 यह  है  कि  चीनी.  पर  लगी  हुई  एक्साइज
 ड्यूटी  में  साढ़े  सतरह  प्रतिशत  की  छूट  दे
 दी  है  और  यह  85  करोड़  की  राशि  बन
 बनाती  है  |  85  करोड़  की  छूट  255  मिल
 मालिकों  को  दी  गई  है।  लेकिन  सात
 हजार  खंहसारी  यूनिटें  जो  हैं  जिसमें  छोटे
 लोग  लगे  हुये  हैं  उनको  यह  छूट  नहीं  दी
 गई  है  t  जनता  पार्टों  की  पालिसी  है  कि
 छोटे  छोटे  आदमियों  को  प्रोत्साहित  किया
 जाएगा  t  लेकिन  उनको  एक्साइज  ड्यूटी  में
 कोई  छूट  नहों  दी  गई  है  ।  उन  पर
 एक्साइजे  ड्यूटी  में  निरन्तर  वृद्धि  ही  को  ;
 जाती  रही  है  |  महारा  की  बात  मैं
 आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर
 974  में  i:80  रुपए  यह  थी  ।  मई  में

 इसको  बढ़ा  कर  2360  कर  दिया  गया
 यानी  डगुना  कर  दिया  |  मार्च,  975
 में  उसको  बढ़ा  कर  5900  रुपया  कर  दिया
 गया  ।  इस  प्रकार  से  सीधे-मीधे  एक्साइज
 ड्यूटी  को  पांच  गुनाकर  दिया  गया  है।
 इस  साल  सरकार  ने  85  करोड़  की  छूट  मिल
 मालिकों  को  एक्साइज  ड्यूटी  में  दी  है
 उन्होंने  गन्ने  के  दाम  को  नहीं  बढ़ाया  है  ।
 साथ  ही  खंडसारी  के  जो  छोटे  छोटे  उद्योग-
 पति  हैं  उनको  कोई  छूट  नहीं  दी  गई  उस  पर
 श्ाज  भी  पांच  गुना  एक्साइज  ड्यूटी  लेंगी.
 हुई  है  t

 ‘1948~49  #  स्वर्गीय  रफी  अहमद
 किदवई  ने  खाद्य  मंत्री  के  रूप  में  गन्ने  के
 दाम  तय  करने  के  लिए  एक  फार्मूला
 निकाला  था  जो  किदवई  फार्मूला  नाम  से
 बड़ा  मशट्र  हुआ  था  ।  उस  सिद्धान्त  के
 अनुसार  948-4  प्रें  दो  रुपए  मने  गन्ना
 बिका  था  शौर  32  रुपये  मन  चीनो  ।
 एक  सिद्धान्त  तय  हो  गया  था  ।  लेकिन
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 {  रामधघारी  शास्त्री]
 झाज  गन्‍ने  के  दाम  में  कमी  भाई  है  t
 चोनों  के  दाम  में  किसान  का  हिस्सा  जहां
 62  प्रतिशत  होता  था  वह  झ्ाज  घट  कर
 45  प्रतिशत  रह  गया  है  ।

 सरकार  का  कहना  है  कि  चीनी  मिल
 मालिकों  को  घाटा  हो  रहा  है,  चीनी  मिलें
 घाटे  में  जा  रही  हैं  |  रिज  बैंक  के  ‘Qe
 wa  पर  भाघारित  जो  रिपोर्ट  है  उनको
 जो  शुद्ध  लाभ  बकिंग.  कंपिटल  पर  हुभा  है
 वह  1970-71,  में  ०.2  प्रतिशत  हुभा  है,
 1971-72,  में  7.5  प्रतिशत  हमा  है,
 ‘1972-73,  में  5.7  प्रतिशत  हुभा  है,
 ‘1973-74  में  i0.8  प्रतिशत  ह्भा  है

 और  i974-75  में  9.3  प्रतिशत
 का  चुद्ट  लाभ  हुआ  है  |  उसके  बाद  ही
 यह  कहा  जाता  है  कि  वें  घाटे  में  चल  रहो
 हैं  और  इस  झाधघार  पर  उनको  एक्साइज
 ड्यूटी  में  छूट  दे  दी  गई  है

 यह  कहा  जाता  है  कि  किसान  को
 गधे  के  दाम  अश्रधिक  देने  को  इसलिए  गुंजा-
 इश  नहीं  कि  मौजूदा  स्थिति  में  अगर  दाम
 बड़ा  दिए  गए  तो  किसान  अधिक  गन्ना
 बोना.  शुरू  कर  देंगे,  उत्पादन  गम्नें  का
 बढ़  जाएगा  ।  मौजूदा  हालत  यह  है  कि
 पानी,  बिजलों,  खाद,  मजदूरों  के  दाम  यो-
 गुने  बढ़  गये  हैं  पिछले  चार  बरस  में  ।इस
 आधार  पर  किसान  के  गन्ने  के  दाम  कम
 से  कप  पन्दरह.  रुपए  क्विटल  होने  चाहिबे  ।
 यह  हमारी  मुख्य  भांग  है।  चोनी  मिल
 मालिकों  को  1940  से  लगातार  सबसिडी
 दी  जा  रही  है  |  क्या  वजह  है  कि  किसानों
 के  हितों  की  रक्षा  करने  से  सरकार  कत-
 राती  है  और  उन  के  गसने  के  दाम  बढ़ाना
 नहीं  चाहती  ?

 चौदह  ता०  को  कृषि  राज्य  मंत्री  ने
 इस  पर  हुई  बहस  में  स्वीकार  किया  था
 कि  झगर  चीनी  को  मुक्त  कर  दिया  जाए
 झौर  सरकार  इस  ढंग  से  रिलीज  करे  जिससे
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 3  to  किलो  चोनी  बिके  तो  कोई  वजह
 नहीं  है  कि  किसानों  को  गन्ने  का  दाम  i5
 to  न  दिया  जा  सके  ।  यह  राज्य  कृषि
 मंत्री  ने  स्वीकार  किया  है  ।  इसलिए
 जब  कृषि  राज्य  मंत्री  ने  इस  बात  को
 स्वीकार  किया  है  शोर  गन्ने  क॑  दाम  में
 कमी  ग्रासी  हुई  है,  किसान  को  नुकसान  हो
 रहा  है  तो  मैं  तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं।
 पहली  तो  यह  कि  सरकार  जिस  प्ननुपात  में
 चीनी  मिलों  को  एक्साइज  इयूटी  में  छूट
 देती  है  उसी  प्नुपात  में  छोटी  छोटो  खड-
 सारी  इकाइयों  को  भी  छूट  दो  जानो
 अहिए  ताकि  वह  किसानों  को  गन्ने  का
 उचित  दाम  दे  सकें  ।  यहां  मान्यवर,  एक
 सूचना  दे  दूं  कि  गुड़  के  एक्सपोर्ट  को  खबर
 थो,  एक  सूचना  भा  गई  कि  गुड़  'पूक्सपोर्ट:
 होगा  विदेशों  में,  इससे  जो  गन्ना.  8  to
 प्रति  क्विटल  मुजफ्फर  नगर  को  खंडसारी
 बुनिटों  में  बिक  रहा  था  उसका  दाम  20
 दन  हो  गया  ।  हम  नहीं  जानते  कि  कल
 मंत्रों  जी  क्या  बयान  देंगे,  उन्होंने  घोषणा
 कर  दी  कि  झब  गुड़  का  (क्सपोर्ट  नहों
 होगा  !  परिणाम  यह  हुआ  कि  फिर  से
 स्ते  का  दास  खंडसारी  यूनिटों  में  i0  द. ल
 से  घट  कर  8  bo  प्रति  विवटल  हो  गया।
 इसलिए  हमारी  मांग  है  कि  सबसे  पहले
 श्राप  खंडसारों  पर  ो  मिलों  के  श्रनुणत  में
 एक्साइज  ड्यूटी  में  छू८  दें।  दूसरी  बात  यह,
 कि  आप  गुड़  का  एक्सपोर्ट  खोल  दें
 wr  देर  से  खोलेंगे  तो  उसका  लाभ
 डेपापारियों  को  होगा  /  और  अगर  श्राप
 झाज  कल  एक्सपोर्ट  खोलेंगे  तो उसका  लाभ
 किसानों  को  होगा  ।  तीसरी  बात  यह  कि
 चीनी  की  जो  दोहरी  मूल्य  प्रणाली  है  इसको
 समाप्त  किया  जाये  और  3  रु०  किलो  पर
 इस  तरह  से  रिलीज  की  जाय  चोनो
 बाजार  भें  ताकि  शहर  झौर  गांव  के
 बाजारों  में  चीनी  3  रु०  पर  मिले  |  तब
 जा  कर  गस्ते  का  दाम  i5  Fo  प्रति
 क्विटल  किसानों  को  किया  जा  सकते
 है।
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 मान्यवर,  मुझे  शर्म  आ्रायी  माननीय
 कृषि  राज्य  मत्री  का  जवाब  सुनकर  t  वह
 कहते  हैं  कि  हम  कंट्रोल  इसलिए  नहों
 हटायेंगे  कि  कुछ  लोग  सस्ती  चीनी  खाते
 के  भरादी  हो  गये  हैं।  मैं  कहता  हूं  कि  श्रगर
 5  फोसदी  लोग  सस्ती  चीनी  खाने  के

 झादो  हो  गये  हैं  तो  क्‍या  मंत्री  जी  ने  समझ
 लिया  है  कि  85  फीसदी  चुपचाप  रहेंगे
 झौर  5  to  किलो  चीनी  खायेंगे  ?  इसलिए
 खंडसारी  पर  एक्साइज  ड्यूटी  खत्म  करनी
 चाहिये  और  गन्ने  की  कीमत  बढ़ायी  जानी
 चाहिये  |

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  संत्रो  (ओो
 राजनारायण)  :  सात्यवर,  श्रीमती  मृणाल
 गोरे  ने  कहा  है  कि  कल  वह  नहीं  रहेंगी।
 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  आप  उनको  श्राज्ञा
 दे  दें  जिससे  मैं  उनका  उत्तर  संक्षेप  में
 दे  दूं।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  ठोक  है,  यह  पहले  हो
 जाने  दीजिए  !

 {ii)  MismaNaGEMENT  IN  THE  =  CMI Lrp.  ano  Eastern  MANGANESE  AND Minarazs  Lro..  Dowcuancn,  Briar
 tt  रोतलाल  प्रसाद  वर्धा  (कोडरमा)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  श्रपने  क्षेत्र  की  श्रौ-
 खोगिक  समस्या  जो  प्रश्नक  व्यापार  से

 _  सम्बन्धित  है,  सदन  के  सामने  रखना  चाहता
 हूं  क्योंकि  ईस्टर्न  मैंगनीज  ौर  मिनरल
 कम्पनी  लिमिटेड  ओर  क्रिश्ववन  माइक
 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  कम्पनी  में  पिछले  कई
 वर्षों  से  मिसमेनेजमेंट  हो  गया  है  जिसके
 कारण  4,000  मजदूर  भूखों  मरने  की  स्थिति
 में  पहुंच  गये  हैं  ।  इसीलिए  इस  संदर्भ  में
 1,000  से  ज्यादा  मजदूरों  द्वारा  हस्ताक्षर
 किया  हुआ  एक  मेमोरेंडम  मेरे  पास  श्राया
 है  जिसको  मैंने  माननीय  विधि  मंत्री  को
 पिछले  नवम्बर  महीने  में  दे  दिया  यथा
 और  कहा  कि  इस  कम्पनी  को  टेक  ओवर
 कर  लिया  जाय  t  इसकी  सुचना  मैंने  श्रम
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 मंत्री,  वाणिज्य  मंत्री  और  खान  मंत्री  को
 भी  दी  थी  कि  यह  कम्पनी  बिल्कुल  अव्य-
 वस्थित  हो  गई  है  और  इसके  कारण
 4,000  मजदूर  भूखों  मर  रहे  हैं  और  3
 मजदूरों  की  मृत्यु  हो  चुकी  है  ।  इन  4,000
 भजदूरों  के  श्ाधितों  को  मिलाकर  यह
 संख्या  50,000  तक  पहुंचती  है  जो  संकटपग्रस्त
 हैं।  इसलिए  मैं  यह  जानकारी  देना  चाहता
 हूं  कि  वहां  से  30,  40  करोड़  का अध्नक
 निर्यात  होता  है  ।  यह  एक  सबसे  बड़ी
 कम्पनी  है  जो  सबसे  पुरानी  और  विश्व  में
 विख्यात  है  ।  करोब  साढ़े  तीन  हजार  वर्ग-
 मील  जमीन  इसहे  मातहत  है,  इसकी  दूसरी
 फैक्टरियां  हजारीबाग  ,  कोडरमा,  झूमरी,
 तर्या,  गिरोडीह  में  है।इस  के  कार्यालय
 दिल्ली  शौर  कलकत्ता  में  भी  हैं  ।  इस
 कम्पनी  ने  i960  &  प्राबिडेंट  फंड  का
 पैसा  जमा  नहीं  किया  है  उसमें  मजदूरों
 का  हिम्सा  भी  है  और  कम्पनी  का  हिस्सा
 भी  है  साथ  हो  साथ  i975  से  अभी  तक
 मजदूरों  को  वेतन  भी  नहीं  दिया  गया  है
 जो  कि  45  लाख  कम्पनी  के  पास  बकाया
 हो  गया  है  |  इस  तरह  से  मजदूर  भुख-
 मरी  की  स्थिति  में  आ  गये  हैं।

 मजदूरों  में  प्राविडेंट  फंड  प्रधिनियम
 के  अन्तगंत  दर्ख्वास्त  भी  दी  कि  उन  भविष्य
 निधि  के  पैसे  मिलें,  लेकिन  68एच.  के
 अ्रन्तगंत  उनको  पैसा  नहीं  मिला  है  |  इसी
 कारण  वहाँ  पर  १३  मजदूरों  की  मृत्यु  भी
 हो  गई  है  जिसका  पूरा  विवरण  मेरे  पास
 है  ।

 कम्पनी  की  दुर्देशा  को  जानने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  के  कम्पनी  अधिनियम  के
 अ्रन्तगंत  एक  टीम  नवम्बर,  976  में  वहां
 पहुंची  थो  ।  उसने  इसके  दोधों  को  जांच-
 पड़ताल  करके  यहां  पर  रिपोर्ट  भी  दी  थी
 कि  इस  कम्पनी  को  भ्रधिनियम  की  धारा
 209,  237  शौर  408  के  भ्रन्तगंत  भधि-
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 [att  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा]
 ग्रहण  करना  चाहिये  ।  लेकिन  प्रभी  तक
 उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है

 यह  एक  पब्लिक  कम्पनी  है,  इसके
 साढ़े  7  लाख  शेयर  होल्डर  हैं,  लेकिन  भाज
 यह  कम्पनी  उन  सभी  शेयर  होल्डर्स  की
 पूंजो  खत्म  कर  चुकी  है  Y  साथ  ही  साथ
 कम्पनी  के  डामरेक्टर्स  ने  गेर-जिम्मेदाराना
 तरीबे  से  6  कम्पनियों  का  निर्माण  किया
 है  और  सारे  भारतवर्ष  में  उस  पूंजी  से  23
 कम्पनियां  दूसरे  प्रदेशों  में  खोली  हैं  सारे
 डायरेक्टर्स  ने  अलम  अलग  कम्पनियां  बना
 ली  हैं  |  इस  कम्पनी  को  अव  इसकें  ग्रफसर
 चला  रहे  हैं  ।  सारे  प्रफसर  लखपति  हैं,
 कोई  भी 10,  50  लाख  से  कम  नहीं  EI
 इस  प्रकार  से  आज  भो  कम्पनो  की  करोड़ों
 रुपए  की  पूंजी  पड़ी  है,  इसके  200  से  ग्रधिक
 मकानात  हैं  श्रौर  500  एकड़  से  ज्यादा  जमीन
 भो  प्राइवेट  है  झोर  बहुत  सी  मशोनरो  है।
 करोड़ों  रुपए  का  माइका  स्क्रेप  भर  फंबरीकेटेड
 माइका  पड़ा  हुआ  है।

 यदि  सरकार  इसे  झिग्रहण  कर  के  इन
 मजदूरों  को  राहत  नहीं  देती  है  तो  ऐसी
 हालत  में  बहुत  लोग  भूखों  मरने  लगेंगे।
 छोटा  नागपुर  के  उत्तरी  भाग  में  प्रश्नक
 के  झलावा  और  कुछ  नहीं  है।  प्रश्चक  भी
 हीरे  जवाहारात  की  तरह  बहुत  ही  बहुमूल्य
 खनिज  है।

 मैंने  मंत्री  महोदय  को  27  नवम्बर,
 977  को  एक  मंमोरेंडम  भी  लिखकर
 दिया  था,  लेकिन  भ्रभी  तक  उस  पर  कार्यवाही
 नहीं  हुई  है।  इस  दशा  में  मैंने  सदन  का  ध्यान
 इसलिए  दिलाया  है  कि  झगर  इस  तरफ
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  4,000  मजदूर
 यहां  आकर  सत्याग्रह  करेंगे  ओर  एक  विकट
 स्थिति  उत्पन्न  होगी।

 (iii)  Rerortep  News  about  WRoncruL CONFINEMENT  oF  Mr.  Justice  S.  K. VERMA  BY  THE  MANAGEMENT  OF Swanesut  Potytex  trp:  GHAZia- BaD"

 DECEMBER  22,  977  Rule  अप  I89

 aft  शरद  यादव  (जबलपुर)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  यह  बहुत  संगीन  मामला  झापके
 सामने  उठा  रहा  हूं  ।  मैंने  चाहा  तो  यह  था  कि
 यह  कांलिंग  प्रटेशन  या  किसी  और  रूप  में
 दिया  जाता,  लेकिन  हर  महत्वपूर्ण  सवाल  को
 यहां  377  में  डाल  दिया  जाता  है।

 स्वदेशी  पालिटैक्स  एक  भिल  है  जो  ग्राघु-
 निक  धागा  तैयार  करती  है।  एक  स्वदेशी
 काटन  मिल  है  झापकों  मालूम  है  कि  8  तारीख
 को  इस  सदन  में  उस  मामले  पर  बहुस  हो  चुकी
 है।  वहां  i3  मजदूरों  की  जानें  चली  गई।
 यह  सब  जो  मामला  गड़बड़  चल  रहा  है,
 या  सडाई-क्षड़ाई  चल  रहो  है,  इसक  पीछे
 राजा  राम  और  सीताराम  नाम  के  दो  पूंजीपति
 भाई  हैं।  यह  जो  सत्ता  में  सां  हैं,  य ेलड़कर
 इस  तरह  से  बहां  पर  होली  खेल  रहे  हैं
 भौर  लोगों  की  जान  जा  रही  हैं।

 स्वदेशी  काटन  मिल  में  8  हजार  मजदूर
 हैं।  भाधुनिक  धागा  बनाने  वाली  स्वदेशी
 पोलिटैक्स  मिल,  जो  गाजियाबाद  में  है  इस
 पर  सीताराम  ज्यपुरिया  का  कब्जा  है।  ये
 सीताराम  जयप१रिया  साहब  पूंजीपति  ठो  हैं  ही
 लेकिन  राजनीति  में  भी  घुस  गए  हैं  '  जब  कांग्रेस
 की  सरकार  थी,  सब  भी  बहुत  ताकतवर  ये
 शोर  भ्ब|जनता  सरकार  है  तब  भी  ताकतवर
 हैं  1

 एक  बड़ी  भ्रजीब  घटना  ग्या  घटो,
 हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  प्रदेश  इलाहाबाद  के
 हाईकोर्ट  के  भूतपूर्व  थोफ  जस्टिस  श्री  एस०क े०
 वर्मा  के  वहां  शेयर्स  के  मामले  में  काफी  घपला
 है।  कानपुर  की  स्वदेशी  मिल  ठीक  नहीं  चल
 रही  है।  उसके  i4  लाख  शेयर्स  स्वदेशी
 पोलिटैक्स  गाजियाबाद  में  है  उसके  शेयर
 बेचना  चाहते  हैं  भ्रोर  जो  सीताराम  जयपुरिया
 हैं  उनके  शेयर  उसमें  2200  हैं,  लेकिन  वह
 किसी  तरह  से  भी  उस  पर  कब्जा  बनाए  बैठे
 हुए  हैं  1

 इलाहाबाद  हाईकोर्ट  ने  इस
 सारी  गइबड़  के  कारण  कहा  कि
 सीताराम  जेण्पुरियां  उस  बैठक  को
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 झघ्यक्षता  नहीं  करेंगे,  और  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट
 कैरिटायर्ड  चीफ़  जस्टिस  oft  एस०  के०  वर्मा,
 को  भ्रध्यक्षता  करने  क ेलिए  कहा  गया  |  जब
 वह  6  तारीख  को  वहां  पहुंचे  तो  सीताराम
 जयपुरिया  ने  कानपुर  से  बुलाये  गये  गूडो
 को  सहायता  से  उन्हें  एक  बाथरूम  में  बन्द
 कर  दिया,  भ्रौर  ढाई  घंटे  तक  वहां  रखा  |  जो
 शेयरहोल्डर्ज़  शेयर्ज  बेचना  चाहते  हैं,  उन्होंने
 थाने  में  रपट  की  ।  लेकिन  एस०  पी०  ग्रौर
 कलेक्टर  प्रादि  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  ।
 एक  रिटायर्ड  चोफ़  जस्टिस  को  ढाई  घंटे
 तंक  बन्द  रखा  गया,  लेकिन  सिर्फ़  सादी.
 वर्दी  में  सिर्फ़  दों  सिपाही  वहां  पहुंचे  ।  श्री  वर्मा
 किसी  तरह  से  पीछे  के  दरवाज़े  से  निकल
 कर  भागे  श्रौर  उन्होंने  भी  रपट  लिखाई,
 लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहों  हुई  ।

 यह  बहुत  संगीन  घटना  है  कि  जो
 आदमी  हिन्दुस्तान  के  सब  से  बड़े  प्रांत  का
 मुख्य  न्यायाधीश  रहा  हो,  उसे  ढाई  घंटे  तक
 बन्द  रखा  गया,  लेकिन  सीताराम  जयपुरिया
 इतना  ताकतवर  हो  गया  है  कि  उस  के  खिलाफ़
 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  लगता  है  कि
 वहुआई०  डी०  बो०  श्राई०,  एक०  श्राई०  सी ०
 भर  वित्त  मंत्रालय  से  भी  ज्यादा  ताकतवर
 हो  गया  है  ।

 स्वदेशी  काटन  मिल  में  प्राठ  हजार  मजदूर
 काफ़ी  समय  से  ग़रीबी  ब्रौर  भुखमरी  से  पीडित
 हैँ  दो  वर्ष  से  उन्हें  समय  पर  तन्ख्वाह  नहीं
 मिल  रही  है  ।  ग्राई०  डी०  बी०  शझाई०  का
 अधिकारी  बर्म  सीताराम  जयपुरिया  के  साथ
 मिला  हुआ  है  शौर  चौदह  लाख  रुपये  के  शेयर्ज
 नहीं  बिकने  देता  है  ।  मैं  वित्त  मंत्रालय  और
 इंडस्ट्रीज  मंत्रालय  से  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  कारण  है  कि  एशिया  की  सब  से
 बड़ी  धागा  बनाने  वाली  कानपुर  की  यहे  काटन
 मिल  श्राज  खतरे  में  हैं,  वहां  के  श्राठ  हज़ार
 भज्दूरों  के  भविष्य  का  प्रश्न  है,  लेकिन
 सीताराम  जयपुरिया  और  झाई०  डी०  बी०
 झाई०  के  चेयरमैन  उस  कारखाने  को  बर्बाद
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 करने  पर  तुले  हुए  हैं  ;  क्यों  नहीं  इस  बारे  में
 उचित  एक्शन  लिया  जा  रहा  है,  क्‍यों  नहीं
 शेय्ज  को  बेचने  की  श्रनुमति  दी  जा  रही  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भ्रक्तूबर,  977
 में  लैंड  रेवेन्यू  के  भ्रन्तर्गत  एक  रिसीवर  भी
 नियुक्त  किया  तथा  कम्पनी  के  एक  करोड़  रुपये
 की  कौमत  के  स्वदेशी  पोलिटेक्स  के  शेयर
 भी  एडंच  कर  लिये,  ताकि  उन्हें  बेच  कर
 सरकार  का  ऋण  तथा  मजदूरों  का  वेतन
 चुकाया  जा  सके  ।  परन्तु  श्राई०  डी०  बी०
 झाई ०  का  सहयोग  न  मिलने  के  कारण  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  उन  शेयरों  को  झ्रभी  तक  नहीं  बेच
 सकी  है  ।

 इस  लिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस
 बारे  में  पूरी  जांच  पड़ताल  की  जाये,  सरकार
 इस  मामले  में  इस्टरवीन  करे  और  जो  लोग
 सीताराम  जयपुरिया  के  साथ  मिले  हुए  हैं,
 उन्हें  सख्त  सज्ञा  दे,  ताकि  श्ाठ  हजार  मजदूरों
 की  जान  बचे  ।  सत्ता  के  सांडों  से
 हमें  कोई  मतलब  नहीं  है।  उस  कारखाने
 का  बचाव  होना  चाहिए  और  झाई ०  डी०  बी०
 भ्राई०  के  जो  ्फ़्सर  सीताराम  जयपुरिया
 से  मिले  हुए  हैं  और  कांग्रेस  सरकार  के  समय
 से  गुलछरं  उड़ा  रहे  हैं,  उन  के  खिलाफ़  कार्यवाही
 की  जाये  क्या  जनता  सरकार  के  आने
 के  बाद  भी  वह  व्यक्ति  इतना  ताकतवर
 &  कि  एल०  आई०  सी०,  वित्त  मंत्रालय
 और  इंडस्ट्रीज  मंत्रालय  उसके  विरुद्ध  कुछ
 नहीं  फर  पा  रहे  हैं  1  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार
 इस  बारे  में  विस्तृत  बयान  दे  कि  चीफ़  जस्टिस
 को  गिरफ़्तार  किये  जाने  के  बारे  में  कार्यवाही
 क्यों  नहीं  की  गई  ।

 (iv)  Fre  accent  Samachar  OFFICE, Bompay
 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU

 (Chittoor):  Sir.  recently  four  persors died  because  of  the  fire  accident  in Samachar  Office  in  Bombay.  You  know_ that  there  are  so  many  accidents  in  rail-
 ways  ;  there  are  so  many  stabbings  in
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 Ambassadors’  Offices  and  there  is  so  much
 ofsabotage  in  the  country.  Many  people suspect  that  thisis  also  asabotage,

 Government  has  not  given  the  details
 with  regard  to  the  recent  fire  accidents,
 Goverarocat  has  also  not  said  anything about  the  help  given  to  the  families  of
 victims,  whe:her  compensation  was  given or  not,  Itis  creating  ascare’in  the  country. Ualess  G  takes  stern to  put  down  all  this  violence  it  will  create confusion  in  the  country.  Therefore,  I
 requtst  the  goverpment  to  investigate  into the  matter  and  let  the  House  know  about the  details.
 ivy  FAILURE TO  OIVE  CITIZENSHIP  RIGHTS TO  REFJGEZS  WHO  cAMe  TO  INDIA AFTER  197),  Inpo-Pax  War

 it  मान  कुमार  शास्त्रों  (उदयपुर):
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  आज  उस  समस्या  को
 लेता  चाहता  हूं  जिस  का  समाधान  झाज  से
 बहुत  पहले  हो  जाना  चाहिए  था  यह  समस्या
 झेत्रीय  नहीं  है,  किन्तु  एक  राप्ट्रीय  समस्या  है  |
 97  में  हिन्दुस्तान  शौर  पाकिस्तान  के

 युद्ध  के  समय  सिन्ध  और  गुजरात  की  सीमा
 पर  रहने  वाले  जो  लोग  थे  उन्होंने  हमारी  सेना
 को  रास्ता  बताया  ।  मैं  उन  सब  गांवों  को  देख
 कर  झाया  हूं,  उस  समय  जब  हमारी  सेना
 पाकिस्तान  पर  आक्रमण  करने  जा  रही  थी  तो
 उन्हें  रास्ते  का  पता  नहीं  था  कि  कौन  से  रास्ते
 से  जा  कर  हम  विजय  प्राप्त  कर  सकते  हैं  +
 पाकिस्तान  के  अन्दर  रहने  वाले  उन  व्यक्तियों
 ने  उसे  रास्ते  बताये  जिस  के  कारण  हमारी
 भारत  की  सेना  फ्राकिस्तान  को  परास्त  करते
 में  सफन्र  हो  गई।  परिणाम  यह  ढ्भा  कि  हमारा
 जो  समझौता  ह्धा  उस  समझौते  में  जब  हम
 उस  क्षेत्र  को  खाली  कर  के  यहां  शाए.  तो  क्‍यों
 कि  उन्होंर  भारत  की  सेन;  को  रास्ता  बताया
 था  इसलिए  प्रगर  वे  पाकिस्तान  में  रह  जते
 सो  दो  बातें  उन  के  साथ  होती--य।  तो  उनका
 जोवत  पयु-तुल्य  होत!  या  वे  मत  के  घाट  उतार
 दिए  जाते,  इस  लिए  वे  हिन्दुस्तान  में  चले  आए.  ।
 उन  की  संख्या  लगभग  प्राधा  लाख  है  ।  श्राज
 उनकी  दशा  भ्रत्यंत  दयनीय  है  ।  मुझे  भाश्चर्य
 होता  है  कि  बंगला  देश  के  बस्छियों  के  रहते
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 के  लिए  देवरी  कंम्प  में  भोर  झन्य  स्थानों  में
 पक्के  मकान  ये,  लेकिन  उन  के  लिए  एक  तम्बू
 नहीं,  एक  टेन्ट  नहीं  भौर  हमारे  मंत्नालय  ने
 शत  वर्ष  उनको  झावास  के  लिए  2  सौ  रुपये
 दिए  t  कया  दो  सौ  रुपये  में  कोई  मकान  बन
 सकता  है  ?  200  रुपये  में  तो कोई  घास  का
 छषपर  भी  नहीं  बन  पाता  है  |  जैसे  तैसे  कर  के
 उन्होंने  जो  झोपड़ी  बनायी  वह  झाग  लगने
 के  कारण  जल  कर  खाक  हो  गई  ।  भ्रद  भाज
 उन  के  रहने  के  लिए  कोई  मकान  नहीं  है
 खाते  के  लिए  उन्हें  तीस  रुपये  मिलते  है  भौर
 बालकों  को 15  रुपये  मिलते  हैं।  तीस
 रुपये  में  झाज  को  महंगाई  के  जमाने  में  क्‍या
 कोई  जीवन  का  तिर्वाह  कर  सकता  है  |  उन
 बच्चों  को  पूरा  राशन  मिले,  वह  भी  नहीं
 होता  ।  केवल  30  रुपये  उनको  मिलते  हैं  बौर
 आश्चर्य  को  बात  यह  है  कि  झाज  उन  में  से  कोई
 शरणार्थियों  के  कैम्प  में  प्रध्यापक  के  पद  पर
 लग  गया  तो  गत  6  वर्ष  में  दो  हुई  सदसिडी
 उस  से  रिकबर  हो  रही  है  ।  वह  कहाँ  से  देंगे  ?
 उन  के  पास  खाने  के  लिए  पैसा  नहों  शौर
 उनसे  रिकवरी  के  लिए  शाइर  चले  गए  1
 हम  ने  कई  पत्र  लिखे  मंज्ञालय  को  कि  कम  से  कम
 रिकवरी  तो  बन्द  कर  दी  जाय  ।  मुझे  प्राफसे
 यह  कहना  है  कि  ग्राखविर  इनका  क्‍या  झपराध
 है,  क्या  दोष  है  ?  इन  का  अपराप्त  तो  ण्ही  था
 कि  जो  हमारी  भारत  को  सेना  वहां  भाक्रकण
 करने  के  लिए  गई  उसे  उन्होंने  रास्ता  बताया  न्ौर
 यही  नहीं,  भारत  सरकार  का  जिस  में  कोई
 पैस।  नहीं  लगता,  एक  नागरिकता  का  अधिकार
 भी  उन  को  वह  नहीं  दे  सकती।  पुरानी  सरकार
 तो  कह  रही  थी  कि  इन  को  वापस  भेजेंगे  t
 हमारी  उन  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  ।
 कैसे  ये  वापस  जाएंगे  ।  जाएंगे  तो  मौत  के
 घाट  उतारे  जाएंगे  4  भ्रगर  उन्हें  नागरिकता
 का  अ्रधिका र  होता  तो  उन  में  कई  ऐडबोकेट्स

 हैं,  कई  पोस्ट  थे  ग्यूएट  हैं,  उन्हें  नौकरी  मिल
 सकती  थी  या  वे  कोई  घन्घा  कर  सकते  थे  t
 झाज  वे  पह  तुल्य  जीवन  तो  नहीं  बिताते  t
 यह  समस्या  बहुत  बड़ी.  है  ।  मैं  ने  इसलिए
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 इस  के  ऊपर  कालिंग  अटेंशन  दिया  था।  झाज
 उन  के  मरने  जीने  का  प्रश्न  है।  उनके
 लिए  दवाइयां  नहीं,  पढ़ने  के  लिए  किताज्  नहीं,
 ओढ़ने  को  कर्बल  नहीं,  रहने  को  मकान  नहीं,
 कुछ  भी  उन  के  पास  नहीं  ।  ऐसी  परिस्थिति
 के  झन्दर  कया  भारत  सरकार  केवल  200
 रपये  साल  में  उनको  मकान  के  लिए  देकर
 शॉत  बैद  जायेगी  ?  मैं  निवेदन  करूंगा  कि
 सरकार  उन  के  झावास  को,  उन  के  एजूब-शन
 की  व्यवस्था  करे  शर  शी  घ्रातिशी घर  रिकवरी
 बचद  कर  |  मैं  जानता  हूं  केवल  एक  मंत्री
 महोदय  का  यह  काम  नहीं  हो  सकता  ।  सारा
 मंत्रिमंडल  बैठकर  इस  के  ऊपर  जल्दी  निश्चय
 करे  और  निक्ुदय  कर  के  उन्हें  नागरिकता  का
 अधिका:  दे  दे  ताकि  वे  पश्ुवत  जीवन  न  बिता
 कर  भारत  के  झन्य  नागरिकों  की  तरह  भ्रपने
 पुस्  से  यंजी  कप्रा  सकें  और  दयनीय  दशा
 मेंनरहें।

 (iv)  SaLe  oF  seVERAL  THOUSAND  Fast PARIsTAN  REFUGEE  WCMEN  FROM  MANA Camp

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai* Sir,  I  want  to  draw  the  attention  of  the House  through  you  to  a  very  shocking and  at  the  same  time  shameful  affair  that has  ben  reported  to  the  Chief  Minister of  West  Bengal  by  a  delegation  of  MLAs whowere  sent  to  Mana  camp,  Deoli  camp and  other  different  camps  where  the former  East  Pakistan  refugees  have  been
 rotting  for  pericds  ranging  from  7  to  75 years,  Recently  a  group  of  MLAs  was sent  there  to  sce  the  condition  of  the
 refugees  in  those  camps.  On  the  i7%h, they  and  also  47  members  of  those  refugee camps  have  made  a  representation  to  the Chief  Minister  of  West  Bengal  whercin
 they  have  said  that  about  10,000.  girls  and women  have  been  taken  away  from  the
 Mana  camp  and  other  camps  also  and sold  outside.

 SHRI  SHYAM  NANDAN  MISHRA
 (Begusarai}  :  What  are  the  authorities
 doing  ?

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  There are  serious  con  plain's  against  the  authori- ties,  The  girls  and  women  have  been
 d  to  sh  ful  There
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 are  reports  against  the  police  also  that some of  the  girls  were  taken  away  and atrocities  committed  on  them.  You  will
 remember,  I  raised  this  matter  of  the  rotting conditions  in  which  the  refugees  life  in different  camps  for  7  to  t5  years.  130,000 former  East  Pakistan’  refugees  have been  kept  by  the  Government  deli- berately  in  Mana  and  other  camps,  from where  it  is  very  difficultfor  them  to  come here  and  get  any  information  whatsoever. They  cannot  come  to  the  cities  and  make complaints.  All  kinds  of  reports  against the  employees  and  some  other  agencies  are
 also  coming  again  and  again.  The Minister  for  Rehabilitation  is  not  here. T  want  tomake  a  humble  sggestion  through you  to  the  Minister  that  he  may  make  a statement  on  this  matter.  The  report has  come  out  in  Ananda  Bazar  Patrika  of 380  December  and  it  has  been  submitted by  responsible  persons  who  visited  the camps.  I  would  humbly  request  the minister  to  enquire  into  the  matter  about the  behaviour  meted  out,  by  the  government employees  and  aiso  many  other  agencics working  there  to  the  refugees  who  have been  kept  in  Manacamp,  Deoli  camp  and other  camps  in  Dandakaranya.  An enquiry  should  be  made  and  a  report presented  here.  The  conditions  in  which the  refugees  are  living  are  almost  at  a  sub- human  level.  A  team  of  Members of  Parliament  should  visit  these  refugee camps  and  make  a  report  to  the  Govern- ment  about  their  condition  and  also  the

 icy  in  regard  to  their  rehabilitation. ese  refugees  who  met  the  Chief  Minister of  West  Bengal  made  an  appeal  that  they want  to  go  to  Andamans.  The  other
 day  when  I  raised  the  matter,  the  minister said,  they  will  not  be  sent  to  Andamans. Almost  every  session  I  have  becn  bringing this  matter  to  the  attention  of  the  House. The  Government  promised  that  they will  be  sent  to  Andamans,  but  the Minister  said  the  other  day  that  they will  not  be  sent  to  Andamans.  The areas  have  been  cleared  there  and  these
 refugees  want  to  go  there.  I  would
 again  humbly  submit,  let  the  minister make  an  equiry  about  this  report  that has  come  out.  Also,  let  him  send  a  team  of Members  of  Parliament  to  these  refugee camps  to  see  the  conditions  there  and make  a  report  and  also  submit  a  report about  the  policy  and  programme  for their  rehabilitation.

 STATEMENT  RE  :  APPOINTMENT  BY INDIAN  RED  CROSS  {OCIETY  OF
 OFFICIALS  ON  A  COMMITTEE  TO
 DISTRIBUTE  RELIEF  MATERIALS

 स्वास्थ्य  झोर  परियार  कस्यारा  संत्री
 (थी  राज्मारायश)  :  श्रीमन,  24  जून,
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 977  को  रैड-क्रास  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 प्रश्न  श्रीमती  मृणाल  गौरे  ने  यहां  पर  उठाये
 थे।  इन  का  यह  कहना  सही  है  कि  हम  ने
 झ्राश्वासन  दिया  था  कि  इस  की  जांच  कराई
 जायेगी  ।  भ्रपने  उस  प्राश्वासन  के  मुताबिक
 हम  ने  जांच  भ्रारम्भ  की  और  हम  ने  घर  मंत्री
 को  इस  सम्बन्ध  में  लिखा  कि  सी०  बी०  भ्राई०
 केद्वाराइस  की  जांच  कराई  जाए।  सी०ण्बी०
 झाई०  के  झ्धिकारी  गये  लेकिन  झन्त  में
 सी०  बी०  झ्राई०  के  भ्धिकारियों  ने  मुझ  को
 यह  सूचित  किया  कि  क्योंकि  यहू  एक  झन्त-
 राष्ट्रीय  संस्था  है,  इसलिए  इस  को  इंक्वायरो
 सी०  बी०  झाई०  के  द्वारा  नहीं  को जा  सकती
 फिर  हम  ने  चर  मंत्री  को  कहा  कि  आखिर
 इस  की  जांच  की  कोई  न  कोई  व्यवस्था  होनी
 चाहिए  ।  सी०  बी०  झाई०  झौर  झन्य
 लोगों  ने  कहा  कि  इंटेलोजेन्स  ब्योरों  के
 जरिये  जांच  कराई  जा  सकतो  है  ।  उस  में
 भी  थोड़ा  विलम्ब  हुप्रा  ।  तो  हम  ने  एक
 और  रास्ता  निकाला  कि  कम  से  कम  हमारा
 स्वास्थ्य  विभाग,  कितना  रुपया  उस  ने  रेड  ऋस
 को  दिया  है,  उस  रुपये  की  तो  इंक्वायरी  करा
 ही  सकता  है  ।  उस  इंक्वायरी  को  करते
 समय  जो  चोजें  मिल  जाएंगी,  तो  इस  सम्बन्ध
 में  और  ज्यादा  चोजें  बढ़  जाएंगी  ।  तो  सदन
 को  जो  मैंने  भाश्वासन  दिया  था,  इन  स्प्रिट
 हम  ने  उस  के  मुताबिक  तत्कालीन  कदम  उठाए
 थे,  यह  मैं  सदन  को  प्राशवस्त  करना  चाहता
 हूँ  a

 sh  wart  तस्दन  मिश्र  (बेगूसराय)  :
 अब  इस  में  श्राप  क्‍या  कर  रहे  हैं

 sit  राज  नारायण  :  उसी  पर  मैं  ग्रा  हा
 हूं।  क्‍या  इन  के  प्रश्न  थे।  एक  तो  इन  का
 प्रइन  यह  था  कि  जो  इंक्वायरी  की  बात  को
 गई  थी,  उसमें  फरदर  कायंवाही  क्‍या  हुई  ।
 फरदर  कार्यवाही  यह  हुई  कि  जो  रेडक्रास  के
 चैयरमंन  थे,  वे  जो  भन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रापत
 सम्मेलन  हो  रहा  था,  मुल्कों  का,  उस  में  चले
 गये  थे  ।  इससिए  इस  में  थोड़ा  सा  विलम्ब

 on  Committee  by  Red  88
 Cross  (St):

 हुआ  उन  के  वहां  रहने  से  ।  जब  वे  वहां  से
 लौट  कर  आए,  तो  उन  की  तरफ  से  बह  भाफर
 झाया  कि  दे  स्वतः  जांच  कराते  के  लिए
 तैयार  हैं  भौर  जांच  होने  के  बाद  यहू  पाया
 गया  कि  रेड  कौस  को  तीन  कारें  हैं,  डी०एच०
 fo  8658,  डी०  एचक  बी०  Gi4i  और
 डी०  एच०  सी०  8295  |  इन  का  कहना
 था  कि  इन  पर  से  रैडक्रास  का  चिन्ह  हटा
 दिया  गया  t  मंगाया  गया  या  रेड  क्रोस  16
 कह  कर  ताकि  कस्टम  ड्यूटी  खत्म  हो  जाए
 मगर  बाद  में  रेड  क्रोस  का  चिन्ह  हटा  दिया
 गया  झोर  थे  पर्सनल  स्टाफ  कार  की  तरह  से
 इस्तेमाल  की  जाने  लगीं।  एक  तो  यह  चार्ज
 था

 दूसरा  कहना  यह  है  कि  कुछ  रेलबेज  ने
 रेड  क्रोस  वालों  को  इधर  उधर  झाने  जाने  की
 सहूलियतें  दी  हैं  झौर  उस  में  उन्होंने  उन  का
 काफी  दुरुपणोंग  किया  है  ।  तो  हम  ने
 रेलवे  मंत्री  जी  से  रिक्वेस्ट  की  है  किये  इस
 की  जांच  कर  लें  कि  इसमें  कुछ  दुरुपयोग
 हुआ  है  या  नहीं  ।  उस  की  जानकारी  जब
 रेल  मंत्रालय  से  मिलेगी,  तो  माननीय  सदस्या
 श्रौर  सदन  को  दे  दी  जाएगी  |

 अगली  बात  यह  थी  कि  स्टेट  बैंक  के
 8  चैक  52,000  रुपये  के  बिदड़ा  कर  लिये  गये
 श्रौर  जो  रुपया  विदा  किया  गया  और  इन
 का  कहना  था  कि  बहू  ठीक  ढंग  से  नहीं  हुआ
 हैं  ।  इस  के  लीफलेट्स  भी  गायब  हैं  t

 चौथा  प्रश्त  जो  श्राज  का  था,  वह  यह  था
 कि  ्ांध्र  प्रदेश  क ेलिए  जो  रिलीफ  कमेटी  गई
 है,  उन  में  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जिन  के  ऊपर  पहले
 से  श्रारोप  थे  जबकि  बंगला  देश  के  समय  रेड
 क्रोस  के  जरिये  माल  भेजा  गया  था  प्लोर
 जिस  की  बाजार  में  बहुत  शौहरत  हुई  थी  ।
 यह  गलत  ढंग  झ्े  बेचा  गया  था  झौर  उस  को
 बेच  कर  धन  कमाया  गया  था  ।  उनके  बारे  में
 इनका  कहना  था  कि  ऐसे  लोग  भी  वहां  पर
 गये  थे  क्या  ?  इस  बारे  में  हमारा  कहना
 यह  है  कि  26  तारीख  की  हमारे  स्टेट  मिनिस्ट
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 झौर  एडीशनल  सेक्रेटरी  वहां  जा  रहे  हैं  जो
 जा  कर  के  जांच  करेंगे  कि  सचमुच  से  उनके
 जरिये  से  माल  का  वितरण  हो  रहा  है  या
 नहीं  t

 tt  वसंत  साठे  (प्रकोला)ः  मैं  यह
 /  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रापने  जो  जांच  करायी

 है,  क्‍या  आ्रापकों  मालूम  है  कि  भन्‍्तर्राष्ट्रीय
 संस्था  जो  रेडक्रास  की  है,  उसने,  खास  कर
 बंगला  देश  में  जो  रेडक्रास  का  मामला  हुआ,  उस
 प्रकरण  के  बारे  में  उस  अंतर्राष्ट्रीय  संस्था  ते
 जांच  करा  कर  आपको  एक खत.  लिखाकि
 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करायी  है  भौर

 »  उन्हें  संतोष  है  किं  कोई  दुव्पयोग  भारतीय
 रेडकास  द्वारा  नहीं  हुआ  है  |  क्या  आपने  वह "  खत  देखा  है?

 श्री  राज  नारायल  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  हमारे  स्टेट  मिनिस्टर
 जा  रहे  हैं,  एडीशनल  सेकेटरी  जा  रहे  हैं  ।  वे
 जा  कर  यह  जांच  करेंगे  कि  आंध्र में, तामिलवाड्‌
 में,  केरल  में,  रेडक्रास  का  जो  माल  गया  है
 उसका  समुचित  रूप  से  वितरण  हुआ  है  या
 नहीं  o

 हमने  एक  भ्रहतियाती  कार्यवाही  कर
 ली है  कि  प्रांधप्रदेश  में  जो  रेडक्रास  सोसायटी
 है  वह  स्वत:  उस  माल  को  वितरित  करे  जो
 माल  यहां  से  जाएं।  यह  उसकी  जिम्मेदारों

 होगी  ।
 एक  प्रश्न  झाया  कि  क्‍या  हम  स्टेट  सवर्त-

 प्रेंट  के  जरिये से  मदद  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ?
 जितनी  भी  मदद  जांघ  ने  मांगी,  केरल  ने
 आंगी,  तामिलताडु  ने  मांगी,  वह  सारी  को
 सारी  मदद  भारत  सरकार  के  स्वास्थ्य
 विभाग  के  मेडिकल  स्टोर  आरगेनाइजेशन
 द्वारा  दी  गयी  ।  इस  धारमेनाइजेशन  द्वारा
 जांघ  प्रदेश  को  35  लाख,  9  हजार,  375
 रूपये  के  मूल्य  की  रोगनाशी,  कीटनाशी  झौर
 वेबसीन  आदि  दवाइमां  भेजी  गयीं।  इसी
 आरगेताइजेशत  द्वारा  प्रन्य  राज्यों  की  भरी

 Red  Cross  (st.)
 दवाइयां  भेजी  गयीं  जो  कि  तूफान  से  पीड़ित
 थे  ।  इनका  विवरण  इस  प्रकार  है।
 तामिलनाडु  5  लाख,  6  हजार,  625  रुपये
 की  दवाएं  भुगतान  झाघार  पर,  लक्षद्वीप
 को  94,525  रुपये  की  दवाएं  भुगतान
 आधार  पर  भेजो  गयीं  to  केरल  को  हैजा
 नियंत्रण  कार्यक्रम  के  झन्तर्गत  25  हजार
 रुपये  की  दवाएं  मुफ्त  भेजो  गयीं  ।  जितनी
 भो  मदद  राज्य  सरकारों  ने  हम  से  मांगी,
 वह  सब  हमने  भेजी  है  ।  भ्रव  इतके  सवालों
 में  जो  चौथी  सवाल  है...

 श्री  कसंत  साठे  :  लेकिन  जो  करप्ट  लोगों
 को  दी  गयीं  ?

 झमतो  मृणाल  गीरे  (बम्बई  उत्तर):
 मेरा  जो  करप्ट  लोगों  के  लिए  चार्ज  है  उसके
 बारे  में  श्राप  बताये  ।

 जपाष्यक्ष  महोदय  :  उसके  बारे  में  कहा
 है  कि  जांच  को  जा  रही  है  ।

 शी  राज  नारायब  :  आंध्र  प्रदेश  रेड-
 क्रास  सोसायटी  श्राजकल  वही  इस  सारे  माल
 को  वितरित  कर  रहो  है  t

 श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  क्या  श्राप  स्वतंत्र
 रूप  से  इस  सब  की  जांच  करायेंगे,  इसका
 जवाब  मुझे  चाहिए  ?  वह  जवाब  दिया
 जाए  ।

 भरी  राज  नारायण :.  वहां  जो  मेनेजिंग
 बाड़ी  है  इंडियन  रेड़क्रास  सोसायटी  को,
 उसने  एक  जांच  बिदायी  है  t  श्री  सुबिमल
 दत्त  जो  कि  पहले  विदेश  सचिव  थे  झौर
 भूतपूर्व  केन्द्रीय  विजिलेंस  कमिश्तर  भी  रह
 चुके  हैं,  उन्हीं  के  अधीन  यह  जांच  हो  रहो
 है  ।  माननीय  सदस्या  को  इस  जांच  से  संतोष
 नहीं  है  ।  उनका  तर्क  है  कि  जिस  भेनेजिंग
 बाडी  के  विरुद्ध  झारोप  है  उसी  मेनेजिंग
 कमेटी  द्वारा  जांच  क्‍यों  बिढायो  गयी  ?  मैं
 सम्मानित  सदस्या  को  इस  अवसर  पर  इतना
 कहना  चाहता  हूं  झगर  श्री  दत्त  की  जांच
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 के  बाद  कोई  ऐसी  स्थिति  रहती  है  कि  और
 जांच  कराने  की  धावश्यकता  है  तो  श्रौर
 जांच  करा  ली  जाएगी  और  छोड़ा  नहीं  जाएगा।
 उनके  इस  प्याइंट  में  लाजिक  है,  तर्क  है  कि
 जिस  के  विरुद्ध  शिकायत  हो  वही  जांच  क्यों
 बिठाए  ।  इस  बात  को  मैं  प्रधान  मंत्री  जो
 तथा  और  सब  लोगों  को  बता  दंगा  ।  सम्मानित
 सदस्या  के  अन्दर  जो  भाव  हू  शौर  सम्मानित
 सदस्यों  के  जो  भाव  हूँ...

 ओर  बसन्त  साठे  :  दत्त  साहब  को  यहां
 की  प्रोसीडिग्ज  भेज  दें  ।

 शो  राज  are  :  भेज  दो  जाएंगी  |
 प्रधान  मंत्रो,  प्री  सरकार  को  इसको  जानकारी
 करा  दी  जाएगी  ताकि  कोई  लेकना  न  रहें  ।

 हमें  किसी  पद  का  लालच  नहीं  है  ।
 झगर  अपने  कत्तेव्य  के  पालन  में  हमें  कंडेमेंटली
 यह  मालूम  हो  जाएगा  कि  बाधा  पड़  रही  है  तो
 पद  को  किसी  भी  क्षण  हम  छोड  सकते  हैं.

 थो  बसन्त  साठे:  किसि  को  धमको  दे
 रहे हे?

 श्यो  राज  मारायल :.  उनको  झाश्वासन
 देता  हूं

 भो  सन्त  सादे:  हटने  से  उनको  क्‍या
 सन्तोष  हो  जाएगा  ?

 भी  शाल  नारायण  :  उनको  प्राज्वासन
 देना  चाहता  हूं  ताकि  उनके  मन  में  शंका  न  रहे
 कि  हमारे  और  मैनेजिंग  बाडी  के  चेयरमैन  के
 बीच  में  कोई  सांठगांठ  हो  गई  है शौर  सांठगांठ
 के  जरिये  ऐसी  चीज  हुई  है  ।  इसको  कृपा
 करके  वह  अपने  मन  से  निकाल  दें  7  हम
 दुलत्ती  चलाने  वाले  नहीं  है,  हम  सोधे  चलने
 वाले  ह,  स्टेटफार्वेड  हैं,  जो  सोचेंगे  वही  करेंगे
 जो  कहेंगे  वहीं  करेंगे  ।

 Cross  (St)
 ce  25  bee.
 RESOLUTION  RE.  FIRST  REPORT OF  THE  RAILWAY  CONVENTION COMMITTEE

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  « {PROF.  MADHU  DANDAVATE)  :
 Sir,  I  beg  to  move  :

 “That  this  House  approves  the  re  *
 commendations  made  in  paras  5,  6  7,  11५

 |  7  an  78  contained  in  the  First  Report of  the  Committee  appointed  to  review  the rate  of  dividend  payable  by  the  Railway undertaking  to  General  Revenues  as  well as  other  ancillary  matters  in‘  connection with  the  Railway  Finance  and  General Finance  which  was  presented  to  Parlia- ment  on  the  47th  November,  1977
 That  this  House  further  directs  that  the  ७ action  taken  by  Government  on  the recommendations  made  in  this  Report, should  be  reported  to  the  Commitiee”.  *

 Sir,  by  a  resolution  passed  by  Parlia- ment  on  the  5th  January,  79760  in  the Fifth  Lok  Sabha  and  on  20-1-76° in  the  Rajya  Sabha,  the  recommendations contained  in  paras  4,  5,  US)  16  77  and  23 of  the  Eleventh  Report  of  the  Railway
 ‘1973,  in  the  matter  of  dividend  payable by  the  Railway  undertaking  to  General Revenues  as  well  as  ancillary  matters  in connection  with  the  Railway  Fincnce and  General  Finance,  were  approved  by Parliament  with  the  further  direction that  the  action  taken  by  the  Government on  the  other  recommendatiom  made  in that  Report,  as  well  as  in  the  Eighth  and Ninth  Reports,  should  be  reparted  to  the said  Committee.  The  action  taken  on these  reports  has  been  duly  advised  to  that Committee

 The  recommendations  made  in  the Fleventh  Report  of  the  Railway  Convention
 Committee,  as  approved  by  |  Parliament, determined  the  rate  of  dividend  payable by  the  Railway  undertaking  to  Gencral Revenues  and  other  ancillary  matters  in
 fespect  of  the  financial  year  1976-7.

 With  the  dissolution  of  the  Fifth  Tok
 Sabha,  the  Railway  Convention  Commit- tee  constituted  in  9973  became  functys officte,  On  the  constitution  of  the  Sixth Lok  Sabha  a  resolution  was  passed  by this  House  on  and  August,  7977  and  by  the
 Rajya  Sabha  on  4th

 August,  3077  consti-
 tuting  a  new  Railway  vention  Com-
 mittee,  consisting  of  t2  members  from  the lok  Sabha  and  6  members  from  the
 Rajva  Sabha.  Aas  the  recommendations of  this.  Committee  in  the  matter  of dividend  payable  by  the  Railway  under-
 taking  to  General  Revenues  and  other
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 ancillary  matters  duly  approved  by Parliament  in  respect  of  the  current financial  year  (0977-78)  were  not  available at  that  time,  the  budget  estimates  were framed  on  the  basis  of  the  arrangements approved  by  Parliament  in  respect  of  the financial  year  1976-7.
 In  their  First  Report,  the  Railway Convention  Committee,  1977,  have ded  thar  the  fi  ial  arrange- ments  between  the  Railway  undertaking and  General  Revenues  in  the  matter  of dividend  payable  and  other  ancillary Matters,  as  approved  by  the  Fifth  Lok Sabha  in  respect  of  the  financial  year 1976-77,  may  be  continued  in  respect  of  the current  financial  year  (3977-78)  and  the next  financial  year  (1978-79)  also.
 As  observed  by  the  Committee,  during the  year  1976-77,  the  finaocial  perfor- mance  of  the  railways  registered  a  mar~ ked  over  the  ov two  years.  The  Committee  have  aleo noted  with  gratification  that  the  budget esumates  presented  by  me  in  June, 3977  for  the  year  1977-78,  envisaged  a  net

 surplus  of  Rs.  3250  crores  as  against  the net  surplus  of  Rs.  26°45  crores  projected in  the  interim  budget  presented  by  me in  Mareh,  977)  I  am  happy  to  say  that
 during  the  period  April-October  W977, the  Railways’  earnings  have  shown  afurhter improvement,  in  that  our  gross  carnings are  Rx.  Ras  crores:  more  than  the  earn-
 ings  for  the  corresponding  period  last
 year  and  the  net  working  results  are  also better  that  the  budget  proportion  for  the current  year  by  about  Rs.  50  croes.

 As  the  Convention  Committee  have
 pointed  out  in  their  Report  under  consi- deration,  the  Railways’  indebtedness  to the  General  Revenues  under  the  Develop- ment  Fund  and  the  Revenue  Reserve Fund  continuc  to  be  substantial  not  with the  marked  imp:  in the  Railways’  financial  performance.  I
 agree  with  the  observation  of  the  Con- vention  Committee.  it  would  need  serveral
 years  of  sustained  effort  on  the  part  of the  Railways  to  wipe  ove  these  liabilities. Tt  shall.  however,  be  the  constant  endea- vour  of  the  Railwav  undertaking  to  aug- ment  the  earnings  and  to  keep  the
 working  expenses  under  strict  check  in order  that  the  loans  taken  from  the  General
 Exchequet  may  be  repaid  as  quickly as  possible.

 With  there  few  words,  I  commends  the resolution  for  the  consideration  of  this House.  Before  I  sit  down,  I  would  like to  express  may  grateful  thanks  to  the
 Chairman  and  other  Merabers  of  the Convention  Committee  for  the  ardous  labour
 wnhertaken  by  them,  for  their  sympathetic consideration  of  the  Railways’  problems
 go92  L.S.—7

 Convention  r
 Committee  (Res.)

 and  for  the  epedition  with  which  they have  finalised  their  recommendations  in this  regard  for  the  years  1977-78  and
 1978-79.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  Resolu- tion  moved  :
 “That  this  House  qpproves  the  re- commendations  made  in  paras  5,  6,  7,  II, 4  77  and  48  contained  in  the  First  Report ofthe  Committee  appointed  to  review  the rate  of  dividend  payable  by  the  Railway undertaking  to  General  Revenues  as  well as  other  ancillary  matters  in  connection with  the  Railway  Finance  and  General Finance  which  was  presented  to  Parlia- ment  on  the  :7th  November,  ‘1977.
 That  this  House  further  directs  that the  action  taken  by  Government  on  the other  recommendations  made  in  this

 Report,  should  be  reported  to  the  Com- mittee.
 Shri  Mobd.  Shafi  Qureshi.

 aft  मोहम्मद  शक्की  क्रशी  (क्‍्रनन्‍्तनाग):
 डिप्टी  स्पीकर  साहब,  मुझे  इस  बात  की
 खुशो  है  कि  रेलवे  कंबेंशन  कमेटी  ने  भपनी  जो
 पहली  रिपोर्ट  पेश  की  है  इसमें  उन्होंने  तक-
 रीबन  व््न्हीं  सिफारिशात  को  दोहराया  है
 जो  इससे  पहले  की  रेलवे  कर्वेशन  कमेटी
 किया  करती  थी।  मैं  वजोरे  रेलवे  का  काफी
 एहतराम  भी  करता  हूं  लेकिन  आज  बड़े
 दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जिस  तरह
 अ्रखबार  में  एक  परमानेंट  कौलम  होता  है
 मौसम  का  हाल  बताने  का  इसो  तरह  से
 पिछले  एक,  दो  महीने  से  रेलवे  ऐक्सोडेंट्स
 कॉलम  ने  भी  सूरत  प्रख्तियार  करली  है।
 अखबार  पढ़ते  पढ़ते  जब  सुबह  ग्रादमी  मौसम
 का  हाल  मालूम  करता  है  तो  उसे  यह  भी
 खबर  मिलती  है  कि  रेलवे  ऐक्सीडेंटस  कितने
 हुए  हैं  ।  श्र  पढ़ने  वाला  नाउम्मीद  नहीं
 हीता  क्‍योंकि  किसी  न  किसी  सफे  पर  उसको
 इस  किस्म  को  खबर  जरूर  मिलती  है  t

 जो  रेलवे  कंवेंशन  कमेटी  की  रिपोर्ट  हमारे
 पास  है  इसमें  दो  तोन  बातें  काफी  अहम  हूँ  y
 कन्वेंशन  कमेटी  ने  रेलवे  की  कमाई  को  बड़ो
 सराहना  की  है  n  जैसा  कि  मंत्रों  जी  को
 मालूम  है  भौर  अब  उन्हें  तजुर्वा  भी  हो  गया



 395  lst  Report  of  Riy.

 [at  मोहम्मद  शक्की  क्रेशी]
 होगा  कि  रेलवे  में  सुधार  लाने  के  लिये  काफी
 हिम्मत,  काफो  वक्‍त,  और  काफी  मेहनत
 की  जरूरत  होती  है  ।  शर  इसको  बिगाड़ने
 में  उतना  वक्‍त  नहीं  लगता  जितना  कि  बनाने
 में  लगता  हूँ  ।  अगर  ‘1976-77  साल  में
 जहां  पर  कि  उन्होंने  8  करोड़  पहले  दिखाया
 था  का  इज्धाफा  होगा  वहां  87.  33  करोड़
 का  सरप्लस  मिला  है  ।  तो  यह  इस  बात  का
 नतीजा  है  कि  इससे  सालों  पहले  रेलवे  की
 कार  करेंगी  को  सुधारने  वे:  लिये  इन्तहाई  कोशिश
 को  गई  थी  t  मुझे  यकीन  है  कि  रेल  मंत्रो
 साहब  इसमें  सियासत  या  पार्टी  का  जो  हमारा
 एक  दूसरे  के  मुखालिफत  करने  का  नजरिया
 होता  है,  वह  नहीं  लायेंगे  ।लैकिन  एक  चीड़  में
 अर्ज  करूंगा  कि  जो  सुधार  रेलवे  में  लाया
 गया  है  उसको  वह  बरकरार  रखें  ।  मुझ
 उन  की  मुश्किलात  का  पूरा  अहसास  है,  क्योंकि
 जब  वह  इस  तरफ  बैठा  करते  थे,  तब  उन्होंने
 चहुत  लम्बे-चोड़े  वायदे  रेल  कर्मचारियों  से
 किये  थे  ।  उस  वक्‍त  शायद  उन्हें  यह  ख्याल
 नहीं  था  कि  कभी  उन  के  सिर  पर  भी  जिम्मे-
 दारी  आ  पड़ेगी  और  अगर  भाप  इजाजत  दें
 तो  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  वक्‍त
 उन्होंने  बड़ी  गैर-जिम्मेदारी  की  बातें  की  थी.
 क्योंकि  अगर  वे  जिम्मेदारी  को  बातें  होंती,  तो
 आज  वहो  मांगें  उन  से  हो  रहो  है  ओर  व॑  उन
 को  पूरा  नहों  कर  पा  रहे  है,  क्योंकि  उन  की
 माली  हालत  अभी  भी  इतनी  सुधरी  हुई  नहीं  है
 कि  वे  रेल  कर्मचारियों  की  तमाम  मांगों  को
 मन्जूर  कर  सकें  |

 इस  में  कोई  शक  नहीं,  उस  वक्‍त  हमारे
 सामने  कुछ  मुश्किलात  थीं,  उन  की  कुछ
 मांगें  मानो  गई,  कुछ  नहों  मानी  गई,  लेकिन
 अब  जो  हालत  श्रच्छी  बनी  है  श्रौर  जैसा
 ‘1977-78  के  मृताल्लिक  उन  का  ख्याल  है

 कि  32  करोड़  रुपये  का  सरप्लस  बे  रेलवे  में
 कर  देंगे  ।  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  न  सिर्फ
 रेलवे  की  कार्यकर्टगो  को  बजा-तौर-पर  वह
 उस  दर्ज  पर  कायम  रखेंगे  कि  जिस  दऊ  पर

 DECEMBER  22,  977  Convention  I Committee  (Res.)
 उन्होंने  पिछली  हुकूमत  से  लिया  है,  बल्कि  उन
 की  भ्रपनी  काबलियत  को  देखते  हुए  हम
 चाहेंगे  कि  वे  इस  में  काफी  इज़ाफ़ा  भी  करेंगे  t

 एक  बात  मैं  यह  अजे  करना  चाहता
 हूं--जो  बहुत  डिस्टविग  है  भौर  जिस  से
 मुझे  दुख  होता  है--जहां  रेलवे  की  झामदनी
 बढ़ी  है,  वहां  रेलवे  का  खर्चा  (एक्सपेप्डिचर)
 भी  बढ़ता  गया  है  _बन्वेन्शन  कमेटी  ने
 अपनी  रिपोर्ट  में  जो  आंकड़े  दिये  है--उस  का
 सो  रेलबे  बजट  का  जो  एवसप्लेनेटरी  मेमोरे-
 ण्डम  है---उस  में  आप  देखें--वकिग-एक्स-
 वेन्सेज्ध  जहां  i974-75  में  ll4g  करोड़
 रुपये  था,  आज  यह  सूरत  है  कि  बर्किंग-
 एक्सपेन्सेज़  बढ़  कर  20  करोड़  रुपये  तक
 पहुंच  गया  है.  जहां  एक  तरफ  रेलवे  की
 भ्रामदनी  बढ़ी  है,  वहां  साथ-साथ  वक्गि-
 एक्सपेन्सेज्  बढ़ते  गये  है  ।  इस  तरफ  झाप
 को  ध्यान  देता  चाहिये--जहां  रेलवे  को
 आमदनी  बढ़े,  वहां  बक्गि-एकरपन्सेज़  कम
 करने  की  कोशिश  होनी  चाहिये  ।  इस  के  लिये
 उन्होंने  कुछ  कोशिश  की  है  या  नहीं  की  है--
 मुझे  मालूम  नहीं  है,  लेकिन  मैं  यह  चाहूंगा.
 कि  आप  इस  तरफ  पूरी  तवज्जह  दें  t

 कन्वेन्शन  कमेटी  ने  जो  सब्जेक्टस  इस
 बार  एक्जामिनेशन  के  लिये  चुने  हैं-उस  में
 उन्होंने  चार  चीज़ों  की  तरफ़  खास  तौर  से
 ध्यान  दिया  है  एक  तो  यह  कि
 वे  पर्सॉनल-पालिसी  एडमिनिस्ट्रेशन  की  देखेंगे,
 रेलवे  का  हिंदुस्तान  की  इकानामी  में  जो
 हिस्सा  है,  वह  किस  हृद  तक  अदा  करते  हैं  बौर
 श्रागे  क्‍या  करना  है  1  रेलवे  में  जो  करप्शन,
 रिश्वतखोरी  शर  दूसरी  बुरी  चीजें  हैं,  उन  को
 कैसे  दूर  करना  है  ।  पैसेजरु  बुकिंग  जौर  रिजवेशन
 के  लिये  भी  वे  गौर  करेंगे  ।  इस  सिलसिले
 में  एक  बात  हाउस  को  मालूम  होनी  चाहिये  कि
 बैसेन्जर्स,  बुकिंग  और  रिजर्वेशन  के  लिये  एक
 कमेटी  पिछली  सरकार ने  बनाई  थी  बौर  उस
 के  चेयरमैन  श्री  कृष्णफांत  थे,  जो  प्रनाज  भी
 रेलये  कन्वेशन  कमेटी  के  मेम्बर  हैं  t  उन्होंने  काफी
 झच्छी  सिफारिशात  गब्मेंट  को  दी  थीं  और
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 फाफ़ी  सिकारिशात  को  गवर्नमेंट  ने  मान
 लिया  था  लेकिन  अब  मुझे  पता  चला  है  कि
 मंत्री  जी  दोबारा  उन  पर  विचार  करना
 चाहते  हैं  बौर  चाहते  हैं  कि  जो  बातें  पहले
 मानी  गई  थों,  उन  को  बदल  दिया  जाय  -
 मेरी  उन  से  अ्जंदाश्त  है  कि  जो  भी  रिपोर्ट
 बनती  हूँ,  उस  में  काफी  वक्‍त  लगता  है  ।
 उसको  बदलने  से  पहले  वे  करा  उन  पर  गौर
 कर  लें  कि  उन  के  बदलते  से  रेलवे  को  नुकसान
 होगा  या  फायदा  होगा  ।

 रेलवे  के  एक्सपैन्सेज़  को  कम  करते  के
 लिये  उन्होंने  रेलवे  बोड  की  तशकील  का  जिक्र
 किया  था  |  उन्होंने  बजट  स्पीच  में  इस  का
 शिक्  किया  था  कि  रेलवे  बोर्ड  को  हम  ने
 बदल  दिया  है  ।  मुझे  इस  बात  की  खगी  है
 कि  सब  वह  जकड़े  गये  हैं।  इस  मामले  में
 जैसे  लफ़ज्ॉब  हेराफेरी  पहले  हुआ  करती  थी,
 वही  भ्राज  भी  है,  कोई  बचत  श्राप  ने  बहां  पर
 नहीं  की  है,  सिर्फ:  यह  कह  दिया  है  कि
 एडोशनल  मेम्बर  जो  पहलें  रेलवे  बोर्ड  में
 हुआ  करते  थे,  उन  का  नाम  शब  बदल  कर
 एडवाइज़र  कर  दिया  गया  है,  सिर्फ  लेबल
 बदल  दिया  है,  अन्दर  सब  कुछ  वही  है  जो
 पहले  था  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने
 एक  अच्छा  कदम  उठाया  है  कि  एडमितिस्ट्रेटिव
 'रिफार्म्ड  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  माना  हैं,
 लेकित  आप  देखें  कि  इस  में  रुपये  के  हिसाव
 से  रेलवें  को  कितनी  बचत  हुई  है  ।  अगर  हम
 इस  कार्यवाही  से  हिन्दुस्तान  की  रेलवे  को
 रुपयों  में  वचत  हुई  है,  खर्चा  कम  ढा  हैं,
 तब  मैं  समझूंगा  कि  यह  अच्छा  कदम  उठाया
 गया  हैं  |  लेकिन  ग्रगर  लेबल  बदल  दिया  हैं  और
 खर्चा  वैसे  का  बसा  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 यह  आपकी  अपनी  खुशफहमी  है  शौर  हाउस
 को  भी  उसी  में  रखना  चाहते  हैं।  जहां  तक
 खर्चे  का  ताल्लुक  है-वहां  पर  देखा  जाय  कि
 खआचें  की  कौन-कौन  सी  मद्दे  है  जिन  में  कोई
 बचत  हुई  है--इस  के  लिये  आप  एक  कमेटी
 मुकरिर  करें  ।

 Convention  98 Committee  (Res.)
 आप  ने  एक्सीटेन्डस  के  लिये  एक  कमेटी

 मुकरिर  की  है  जिस  का  चेयरमैन  श्राप  ने  एक
 साबका  जज.  को  बनाया  7  मुझे  मालूम  नहीं
 कानूनी  नुक्ते-निगाह  से  वह  इस  में  क्या  देखेंग,
 क्योंकि  मरने  के  लिये  आईन  की  इजाजत  नहीं
 लेनी  होती  है,  बह  आईन  के  खिलाफ़  बात  नहीं
 करता  है  ।  एक  पैसेन्जर  को  जब  झाप  रेलवे
 में बढाते  है  तो  उस  की  जान  और  माल  का
 तहफ्फूड  भौर  हिफाजत  करना  आप  का  फर्ज
 हो  जाता  है  और  जब  तक  वह  अपनी
 उस  मंजिल  पर  नहीं  पहुंचता  चाहे  वह  माल
 या  पैसेनजर  हो,  तब  तक  श्राप  की  जिम्मेदारी
 रहती  है  ले  किन  प्रभी  हम  ने  देखा  कि बदकिस्मती
 से  पिछले  एक  दो  महीनों  में>में  इस  के  बारे
 में  ज्यादा  नहीं  कहूंगा--जो  फ़िजा  मुल्क
 में  फैनी  हुई  है,  उस  फ़िजा  में  पूरी  इत्तिला
 अखबारों  में  नहीं  जाती  है  क्योंकि  आज
 बदकिस्मती  से  अखबारों  ने  खुद  झपने  ऊपर  सेंसर
 लगा  दिया  है  और  वे  तमाम  खबरे  झखबारों
 में  नहीं  छापते  हैं,  जो  मुल्क  में  होती  है  और
 रेलवे  में  जो  वाकयात  पेश  गाते  हैं  वे  भी  उन  में
 पूरी  तरह  से  नहीं  घाते  हैं  ।  में  यह  अर्ज  करता
 चाहता  हूं  कि  रेलवे  में  एक्सोडेंटस  के  मामले  में
 श्राप  को  खास  तौर  पर  झहतयात  बरतनी  चाहिए
 आपने  यह  ठसलीम  किया  है  कि  रेलवे  में  जो
 एक्सोडेंटस  अभी  हाल  में  हुए  हैं,  उनमें  सेबोटेज
 था  और  उन  में  ऐसे  लोगों  का  हाथ  था  जो
 मुल्क  में  गड़बड़  पैदा  करना  चाहते  थे  ।

 इसके  साथ  साथ  रेलवे  के  कमंचारियों  ने
 यहां  पर  म्‌जाहरे  भी  किये  भौर  अपनी  कुछ
 मांगे  श्राप  के  सामने  रखीं।  अभी  कल  या  परसों
 लोकों  रनिंगे  स्टाफ़  एसोसियेशन  ने  24  घंटे
 की  हड़ताल  न  सिर्फ  दिल्‍ली  में  की  बल्कि
 हिन्दुस्तान  के  तमाम  डिविजनल  हेडक्वार्ट्स
 जो  हैं,  पर  वह  हड़ताल  हुई  ।

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  :
 ‘We  have  acepeted  their  demand’s  and
 they  are  saitsficd  and  have  withdrawn
 their  strike.
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 it  मोहम्मद  शफौ  कुरेशी  :  ठीक  है,
 मैं  खुश  हूं  कि  झाप  ने  उन  की  मांगें  मात  लीं
 लेकित  से  एक  बात  की  तरफ  आप  का  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हूं  ौर  वह  यह  है  कि  कहीं  ऐसा
 न  हो  कि  रेलवे  कर्मचारी  अपनी  जायज  मांगें
 आप  के  सामने  रखें  और  उन  मांगों  को  रखने
 के  लिए  वे  कोई  कदम  उठाने  के  लिए  मजबूर
 हो  जायें,  तो  उस  वक्‍त  वे  सिब्रोटियर्स  जो  मुल्क
 में  गड़बड़  करना  चाहते  हैं  उस  का  फायदा  उठा
 कर  कहीं  रेलवे  कर्मचारियों  को  बदमाम  न  करें
 क्योंकि  उन  की  यही  एफटे  हैं,  यही  कौशिश  है  ।
 मुझे  इंस  बाप  की  खशी  है  कि  रेलवे  रनिंग  स्टाफ
 एसोसियेशन  के  मुतालबात को  झप  ने  मान.
 लिया  है  भौर  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना
 चाहता,  लेकिन  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ
 सिफारशात  उन  की  संविस  कंडिशन्स  के  बारे
 में  मानी  गई  थीं  झीर  उसमें  उन  को  कुछ
 मरायात,  कुछ  कन्सेन्शस  दिये  मए  थे  ।  उन
 को  भाप  ने  वापस  ले  लिया  है।  मेहरबानी  कर
 के  जो  कम्सेशन्स  उन  को  दिये  गये  थे,  में  सही
 पाए  जाने  के  बाद  उन  को  दिये  गये  थे  और
 जाप  तो  बहुत  दयाल्‌  हैं  और  श्राप  के  हाथ
 ्ब्ने  हैं,  वे  आप  उन  को  दौजिए  और  इन  छोटे
 छोटे  कें  चारियों  को  परेशोन  न  करिए
 क्योंकि  अगर  शाप  इन  के  मतालवे  टालते
 रहेंगे  तो  उन  के  दिल  में  बैचेनी  श्लौर  बेइत्मी
 नानी  रहेगी  Y  मैं  चाहूंगा  कि  ऐसो  बात  न
 हो  ।  आज  जो  ये  बातें  मुल्क  में  हो  रही  हैं,
 मुख्तलिफ  किस्म  के  लेबर  फ्रन्टस  पर  गड़बड़
 हो  रही  है,  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  वे  लोग  जो
 सेबोटेज  में  इस  वक्‍त  दिलचस्पी  ले  रहे
 हैं  भौर  मुल्क  में  गड़बड़  पैदा  करना  चाहते  हैं,
 इस  का  फायदा  उठा  कर  रेलवे  में  ज्यादा
 एक्सीडेंटस  न  करें  क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि
 रेलवे  के  सफर  में  सब  से  बड़ी  जरूरत  इत्मी-
 नान  को  जरूरत  होती  है  ।  श्राप  मेहरबानी
 कर  के  पिछले  एक  महीने  के  आंकड़े,  प्रदादो-
 शुमार  देख  लें,  तो  श्राप  को  श्रहसास  हो  जाएगा
 कि  रेलवे  में  यात्रियों  को  तायदाद  पहले  से
 कुक्त  कम  हो  मई  है।

 DECEMBER  22,  977  Convention
 Committee  (Res.)

 इस  के  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  अर्ज  करना
 चाहूँगा  कि  मेरे  पास  रिपोर्ट्स  आई  हैं  कि
 रेलवे  में  करप्शन  फिर  शुरू  हो  गया  है।  मैं
 इस  के  लिए  ाप  पर  इल्जाम  नहीं  लगाता
 लेकिन  कुछ  हमारे  साथी  जो  मुख्तलिफ़  जगहों
 से  झ्ाते  हैं  वे  बताते  हैं  कि पहले  वाला  सिलसिला
 फिर  शुह  हो  गया  है  ।  नई  दिल्‍ली  ग्रौर  दूसरे
 स्टेशनों  पर  वें  ट्रेक्लिग  एजेन्ट  जिन  को
 हमेशा  के  लिए  हटा  दिया  गया  था.  लाइनों
 में  लग  कर  50  झौर  i00  टिकट  ले  लेते
 हैं  और  बाद  में  यात्रियों  को  50,  .00  और
 200  परसेन्ट  पर  दोबारा  टिकट  बेच  देते
 हैं  ।  हम  कहेंगे  कि  पिछलो  सरकार  ने  जो
 अच्छा  काम  किया  हे,  उस  को  आफ  जारी
 रखें  जौर  जो  बुरा  काम  किया  है,  उस  को  खत्म
 करके  झच्छा  काम  करें।  जहां तक  लवे
 में  करप्शन  का  ताल्लुक  है,  वह  फिर  बढ़ना
 We  हो  गया  है,  इनडिस्पिलिन  ज््रू  हो
 गवा.  है  झौर  ज्ञाज  गाड़ी  में  जो  मात्री  सफर
 करते  हैं,  बेज्नाप  को  तारीफ  नहीं  करते,  आपको
 बददुझा  नहीं  देते  ले  किन  यह  जरूर  कहते  हैं  कि
 कहले  जैसा  मामला  नहीं  है।  मैं  इस  कारे
 में  अपने  ऊपर  कडिट  नहीं  लेना  चाहता
 लेकिन  यह  जरूर  कहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध
 में  श्ञाप  को  कुछ  करना  चाहिए  |

 दूसरी  बास,  डिप्टी  स्पीकर  साहब,  काफी
 परेशानी  की  है  1  सरकार  मरकजों  बजाने
 से  रेलव  को  कर्जा  देती  है।  पहले  का  यह  कर्जा
 228  करोड़  रुपये  का  था  जो  कि  477  करोड़
 रुपय  तक  पहुंच  चुका  हैं  +  मेरे  व्याल  में  रेलवे
 को  जो  कमाई  हो  रहो  है,  उसमें  तो  यह  कर्जा
 अगले  पचास  वर्षों  तक  भी  जारी  रहेगा।  श्राप
 जो  जनरल  रेवन्यूज  से  उसे  डिविडेंड  दे  रहे
 है  वह  कभी  उसे  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।
 इसलिए  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  शाप
 झामदनो  बढ़ाने  की कोशिश  कीजिए,  खर्च  कम
 करने  की  कोशिण  कीजिए  ताकि  यह  जो  बोझा
 है  इसको  कम  किया  जा  सके  ।

 इस  रिपोर्ट  थें  स्टाफ  बवार्टस  के  बारे
 में  कहा  गया  है  4  जहां  तक  कमेटी  की  सिफारिशों
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 का  ताल्लुक  है,  मैं  समझता  हूं  कि  वे  बहुत
 झच्छी  हैं  |  रेलवे.  कर्मचारियों  को  यह
 मतलब  नहीं  है  कि  श्राप  उनके  लिए  रुपया
 किस  फण्ड  में  डालते  हैं,  डवलपमेंट  फंड  में
 डालते  हैं  या  केपिटल  फंड  में  डालते  है  v
 उनका  तो  गज  बह  हैं  कि  उनके  सिर  पर  छत
 हो  जिसमें  बह  ऑ्पने  और  अपने  बच्छों  को
 एहतियात  से  रख  सके  ।  इसके  लिए  मैं  चाहूंगा,
 हमने  ज्ी  कोशिश  की  थी  और  झ्रापको  भो
 कोशिश  करनी  चाहिए  कि  रेलवे  के  पास
 बहुत  फालतू  जमीन  पड़ी  हुई  हैं।  अभो  तक
 40-45  फीसदो  लोगों  को  हो  मकान  मिले

 है  1  झ्राप  उस  फालतू  पड़ी  हुई  जमीन  पर  रेलबे
 कर्मचारियों  को  कोभाप्रेष्टिह  सोसायटीज  बनाने

 क्री  इजाजत  देकर  उस  जमीन  को  इस्तेमाल
 करने  दीजिए  जिससे  वे  उस  पर  मल्टी  स्टोरी
 बिल्डिंग  बना  सके  आपके  लिए  कर्ज  बैंकों
 से  मिल  सकते  हैं,  _ एुल०  झाई०  जी०  से  मिल
 सकते  हैं।  स्टाफ  अवार्ट्स  बनाने  के  लिए
 आपको  रुपया  बैंक  दे  सकते  है  ।  इस  तरह  से
 आपके  एम्प्लाईज  की  हाऊसिंग  की  प्रान्लम
 काफी  हद  तक  हल  हो  सकती  है  ।  रेखले  ट्रेक  के
 दोनों  क्तरफ  ओर  दूसरी  जगह  क्राफ़ो  जसीन
 'पड़ी  हुई  है  ।  ae  मैंने  दिल्ली  में  इंडियन
 रेलवे  को  जमीन  को  देखा  है  कि  उसे  बड़े-बड़े
 बूंजोपतियों  को  पांच-पांच  सो  रूपये  के  किरायें
 पर  दे  रहा  है  हालांकि  उस  जमीन  को  झगर
 बेचा  जाए  तो  50-60  करोड़  रुपया  झा
 जाएगा  ।  वह  रुपया  आप  कर्मचारियों  की
 अहवूदी  के  लिए  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  t

 ®  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  ।  सिर्फ  एक
 ही  बात  मैं  आपसे  और  कहूंगा  कि  जो  रेल
 में  डिसिप्तोम  और  पंकचुएलिटि  पर  फर्क  पड़ा
 है  उसकी  शोर  ध्यान  दें  ।  करप्शन  के  बारे
 में  भो  मैं  श्राप  से  कहता  चाहता  हुं  कि  कह
 फिर  आने  लगा  है।  उसे  जिलनी  सकती  से
 और  ,मितनो  जल्‍दी  से  उसे  दब्ना  तके  उतना
 ही  झच्छा.  होगा  ।  क्योंकि  उससे  श्राम  यात्री
 को  दिक्कत  होती  है,  परेशानी  होती  है  v
 आपको  इस  तर्क  भी  ध्यान  देकर  इसके  बारि
 में  कोई  इंतजाम  करना  बांहिए  i

 Convention
 Committee  (Res.)
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 the  other  day,  his  statement  on  the  res-
 tructuring  of  the  Ruilway  Board  can  alo b>  taken  up  for  discussion  togcther  with this  revolution  s>  that  wo  may  discus

 ,both  together,  Is  that  th:  position,  Sir?
 PROF.  MADHU  DANDAVATE: In  the  other  House,  members  who  parti- cipated  refe-red  to  the  restructuring  abo.
 SHRI  M.  KALYANASUNDRAM: T  should  also  join  the  Rallway  Minister in  Chatking  the  Railway  Convention Commitee  for  their  maiden  report. One  word  about  the  Convention  Com- mittce  itself!  before  J  proceed  further. Belore  977  the  function  of  the  Raitway Convention  Comnnittee  was  limited ४०  settling  the  finances  to  be  eppro- priated  to  the  general  revenues.  During the  past  6-7  years.  the  scope  and  func-

 tioning-of  the  Railway  Gonveation  Com- have  enlarged.  They  are  func-
 tioning  mort  or  less  as  a  watch  dog  on  the

 -fanctioning.of  the  railway  administration, its  finanecs,  its  method  of  working,  ete. T  think  this  shoud  be  kept  up  and  the
 Railway  Convention  Committee  may  be made  a  Standing  Committee  and  ant  as an  anayal  cn  nitlee.  If  there  is  a  change, there  will  फट  no  contmunty,  T  thick for  two  years  one  committee  should  be allowed  to  function.  This  should:be  con- sidered  by  the  ‘Speaker  and  abso  by  the
 Railway  Minister.

 AWith  segarf  ‘to  the  recommmmnadation mate  by  the  Convention  Committee,  this House  has  to  accept  them  as  they  are because  we  are  nearing  the  next  budget. Sail  may  suggestion  will  be  that  sufficient <alocations  should  -be  made  fer  the  on-
 Going  schemes  which  are  delacyd  because
 they  are  also  contributing  for  the  lasses -in  revenue.  ‘Sir.  large  amounts  af.  money acts  locked  up  in  construction.  Conatruc- tian  works  get  prolonged  fer  a  long  time without  earning  any  revenue  during  that
 ptriod.  Tnis  is  a  thing  which  must  be avoided.  Szcondly,  the  raihweys  could not  improve  their  carnings  due  to  non- fulfilment  of  promises  of  traffic  made  by other  industries;  plan  targets  are  not fulfilled  and  no  traffic  is  forthcoming. While  the  Railways  have  made  actange- ments  जि  taal  traffic.  that  traffic  which has  been  promised  is  not  forthcoming which  is  another  reason  why  the  railways are  being  put  to  financial  difficulties.

 The  hon.  Member  who  spoke  earlier xtfcrred  to  the  fact  that  the  working expenses  have  been  on  the  increase,  and
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 that  the  revenue  is  not  commensurate with  expenditure  incurred.  I  do  agree that  there  is  scope  for  improving  the revenues,  bat  thie  is  not  the  correct  way of  looking  at  it,  that  is  to  say,  tn  go  by what  is  the  amount  svent,  what  is  the return  etc,  We  have  to  see  what  is  the hich  i  rendered  and  whe-
 _एरशशपासता,  in  that. This  is  a  public  utilitv  service  and  on  the efficient  working  of  the  railway  system

 depznds  the  entire  economy  of  the  coun-
 try,  not  ta  socak  about  the  defence  of  the
 countey.  Those  who  are  decrying  the iaercase  of  working  expenses,  I  think, do  not  realise  the  results  or  the  services
 rendered  by  the  railways.

 I.do  not  hold  any  brief  for  the  Railway Ad:ainistration.  I  will  come-to  this  point
 a  little  ater.  How  are  we  to  judge  the
 performance  of  the  railways?  His  aot  to
 be  judged  by  the  increase  of  working

 vexpenses  or  by  the  revenues.  They  are
 sharing  some  social  burdens.  The  ‘hon.
 Minister  told  us  about  the  indebteducss
 of  dee  railways  to  the  general  revenuc. No  doubt  the  indebtedness  is  of  the  दौला.
 of  Rs.  477  croves  in  the  current  year. For  asuperficial  ahserver,  inwould  appear to  bt  a  hugr  amount.  But  those  who
 know  how  much  the  railways  are  incurring ‘as  a'loss  due  to  carrying  thin  social  burden
 would  appreciate  the  obligation  that  the
 general  revenue  owcs  towards  the  railways.

 The  .uburban  serniiee  being  wun  in
 the  metropolitan  cities  is  a  very  important service  for  industrial  workers  and  officer going  employees,  Their  rates  are  que
 cheap  and  this  has  to  be  so.  I  will
 oppose  any  idea  of  increasing  these  rates,
 This  is  an  essential  service  Jor  the  wage- earners.  The  railways  are  incurring  a

 shoas  of  Ra.  200  crores  a  year  for  running the  suburban  service  dlone.  Then  comes
 foodgrains.  Then  comes  the  needs  of  the

 deferree-  services,  —all  at  concessional  ratcs,
 Therefore,  one  has  to  take  into  account
 all'these  factors.  But  this  does  not  mean
 that  there  is  no  scope  for  improvement of  earnings  or  for  streamlining  the  wark-
 ‘ing  expenditure.  There  is  sc

 ope
 for  im-

 proving  the  working  expenses.  Now,  there
 is  a  lot  of  wasteful  expenditure;  in  spite of  the  inceease  in  working  expenses,  cont
 flaints  are  coming  that  the  workers  do
 not  get  praper  tools  with  which  to  work.
 Supplying  of  spare  parts  should  be  imme-
 diately  attended  to.  The  complaint  is
 that  the  quality  of  spare  parts,  tools  and other  consumer  goods  supphed  to  the
 work  shops  and  the  loco  sheds  and  other
 areas  are  deterioratmg  in  addition,  the
 working  expenses  have  gone  up.
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 Another  anomaly  is  that  while  work-
 ing  expenses  are  increasing,  our  work.
 shops  are  not  put  to  full  use,  There is  a  surplus  capacity  in  our  workshop, Skilled  workers  are  available  in  the  rail-
 way  workshop;  plants  and  machinery  that are  available  in  the  railway  workshop  are also  good,  It  has  got  to  be  put  to  greater use  so  that  you  can  bring  down  the  cost of  expenditure  on  repairs  and  maintenance, The  effective  way  of  bringing  down  the
 expenditure  on  repairs  and  maintenance is  by  making  the  workshop  to  work  to
 its  full  capacity  by  making  available  to
 it  the  spare  parts  and  other  qualitative consumer  stores  without  difficulty  as  and
 when  they  are  required.

 This  takes  me  on  to  the  question  of
 purchase,  supplies.  storage  and  distribu-
 tion  of  stores  ia  the  railways.  There  isa
 lot  of  scope  to  streamline  all  these  things and  to  improve  them  thereby  preventing the  leakage  of  revenue  and  wasteful  ex-
 pendicure  on  spares.  If  the  Railway  Ad-
 ministration  has  cared  for  the  cooperation of  the  workers,  the  expenditure  on  च्कृब्याड and  mainicnance  could  be  down
 and  their  surplus  capacity  more  fully
 used,

 Then,  Sir.  the  hon.  Member,  Shri
 qureshi  who  wat  pleading  for  the  rail-
 waymen  just  now  forgot  that  it  was  under
 his  regime  that  he  put  a  ban  on  the  con-
 struction  of  new  quarters.  I  would
 request  the  Railway  Minister  to  lift  this
 ban  on  comsteuction  of  now  quarters and  prowile  for  che  staff  adequate  quar- ters.  Another  poiu  is  that  all  vacancies
 in  the  higher  grades  are  kept  pending although  he  has  been  promising  in  this
 House  several  time,  to  fill  up  the  posts. In  the  Toca  sled  and  in  the  work  shops,
 the  officers’  posts  are  not  filled  up  as  and
 when  they  arise  as  a  measure  of  economy.
 Hours  of  work  are  not  properly  enforced,
 The  Railway  Minister  told  us  very  re-
 cently  that  ta  hours  duty  has  ‘been
 enforced  in  respect  of  running  staff.
 It  is  nor  correct,  He  is  misleading.
 In  1073  when  Mr  Qureshi  was  the
 Minister  of  State  for  Railways,  he  en-
 tere]  inte  an  agreement  with  the  taco
 running  staff  that  the  hours  of  work  for
 the  running  staff  would  be  ten  hours. But.  that  has  ant  been  enforced  at  all  since
 then.  Whatti:  Railway  Minister  claims
 is  different.  Passenger  services  are  al-
 ready  having  tex  hours  work  because
 paseng-r  and  express  trains  have  to
 ron  fast;  you  can  have  ten  hours  duty
 there  for  the  loco  running  staff  who  are
 working  in  the  passeieer  services.  This
 refers  only  to  the  goods  services.  For
 running  the  goods  trains,  no  where  in
 India,  voubave  enforced  the  ten  hours
 w-k  leaving  asid>  the  thirteen  or  fourteen
 hours  of  work,  Look  at  the  protest  by
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 the  loco  running  staff  and  the  admini- stration.  The  goods  train  services  will
 give  50%  of  the  railway  earning.  The loco  running  staff  have  to  bear  the  burden and  they  are  resisting;  therefore.  I  say that  their  grievances  sould  be  sympa- thetically  considered.

 There  is  a  lot  of  scope  for  improving the  revenues.  The  main  point  here  is that  the  workers  must  not  be  made  the
 target  for  any  project  of  economy.  Three lakhs  of  workers  are  still  being  treated as  casual  labourers.  This  war  one  of  the
 demands  of  the  trade  unions  in  7074 strike.  Nothing  has  been  done  although  it is  nearly  one  year  now.  It  may  mean some  financial  commitment.  But  can  the
 cailways  run  without  those  labourers? It  in  impossible:  all  that  Iabour  force  is
 necemary.  They  arc  kept  as  casual  Iabo- urers  for  paying  low  wages.  This  is
 cheating  the  workers  and  exploitation of  labour,  This  should  be  rectified  as
 early  as  possible,  at  least  by  the  next
 budget.

 One  word  about  the  finances  of  the
 railways.  Looking  from  a  distance  the finance  of  the  railways  may  look  depres- sing.  Bot  you  must  judge  their  perfor- mance  during  thirty  yeara  after  Inde-
 pendence  in  the  background  of  what  they were  at  thattime,  We  inherited  overaged wagons,  overaged  coaches  and  locos  over-
 capitalised  permanent  way.  The  Britishers took  away  more  than  Rs.  770  crorea  by way  of  compensation.  Today  we  can  be
 proud  of  the  achievements  that  have taken  place  and  for  this  improvement  it  is the  nation,  it  is  the  railway  men  who have  contributed.  It  has  not  been  done
 by  one  person  or  by  the  Railway  Board alone,  Of  course  [  acknowledge  the  ser- vices  of  our  engineers;  some  of  them  are
 very  good.  Recently  the  railway  bridge over  Amaravati  a  river  between  Karur and  Tiruchirapally  was  washed  away  com-
 pletely  and  it  was  reconstructed  within  30 days  and  train  services  were  restored.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 45  days  ahead  of  time.

 SHRI  M.  KALYANASUNDARAM:
 So,  we  should  acknowledge  their  services
 alsa.  There  should  be  fair  deal  to  the
 workers  who  have  contributed  for  the
 growth  of  the  railways.

 A  lot  of  improvements  have  to  be
 made  in  the  structure  of  the  Railway Administration.  During  his  budget  specch the  hon,  Minister  promised  that  he  was
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 going  to  impl  the  ndati of  the  Administrative  Reforms  Commis. aion.  Now  he  has  laid  a  statcment;  I  do not  know  what  that  statement  contains. It  appears  to  me  that  there  is  anly  change in  the  .  and  not  any  ial
 change  in  the  structure.

 Instead  of  additional  members,  there  will be  advisers.  This  point  is  that  the  work
 in  the  Railway  Bhawan  must  be  reduced.
 The  area  of  operations  should  be  zonal
 division  and  not  Rail  Bhawan.  Rail-
 way  Board  must  confine  itself  to  policy and  laving  down  guidelines.  The  general Managers  must  be  the  key  men  who
 should  be  answerable  for  efficient  running and  they  should  be  made  answerable
 for  losses.  In  the  present  arrangement
 you  are  not  able  to  fix  responsibility  on  any- body.  I  am  not  against  any  individual
 olficial  of  the  Railway  ,board;  within
 their  own  limitations  they  are  doing  their
 best.  I  do  not  want  to  demoralise  them.
 But  the  structure  is  such  that  they  cannot
 do  better.  The  Railway  Board  members
 come  there  at  the  age  of  55  with  only three  years  more  to  retire,  So,  they have  to  Inok  for  some  favour  somewhere
 to  prolong  their  service  somehow  or  other.
 There  is  no  dynamism  and  no  effort
 to  make  new  approaches.  The  re-struc-
 turing  should  be  in  this  direction,  not
 change  of  nomenclature.  The  re-struc-
 turing  should  enable  young  le  to come.  It  is  not  only  a  question  of  ful-

 chilling  the  expectations  of  our  people. ‘The  developing  countries  are  now  looking ‘to  us  for  help  in  the  matter  of  construc- tion  of  railways.  So,  the  railways  have  a
 great  future.  e

 I  wish  the  Railway  Minister  all
 success  and  I  hope  he  will  take  my  er  ti-
 cism  in  the  proper  light  and  do  the  need-
 ful.

 SHRI  न,  M.  SUDHEERAN  (Alle
 ppey):  Sir,  I  do  not  want  to  apeak  for  a
 Jong  time.  The  minister  has  referred  to
 some  important  aspects  of  efficiency  of
 the  railways.  Of  course,  I  welcome  the
 measures  taken  by  the  minister  to  improve the  efficiency  and  working  of  the  railways. But  I  am  very  sorry  to  say  that  the  aims
 and  objectives  have  not  yet  come  to  our
 expectations.  There  must  be  a  h
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 railways  must  introduce  new  lines  wher- ever  they  are  remunerative.  In  this  budget speech,  the  minister  has  given  us  a  ray of  hope  about  introduction  of  new  lines.
 As  far  as  Kerala  is  concerned,  Alleppey is  my  and  the  introducti
 ofa  new  line  from  Ernakulam  to  Alleppey is  very  =  tant.  It  affects  the  coastal ie  of  Kerala  and  it  is  very  remunerative. The  report  shows  that  8°%  returns  are
 expected.  I  do  not  want  to  speak  in  detail about  it.  The  matter  is  pending  before the  Planning  Commission;  I  don’t  know why  they  are  delaying  the  matter.  The Government  and  people  of  Kerala  are
 very  mush  interest  ed  in  this  railway  tine. Even  the  youth  of  Kerala  has  offered  un- skilled  manpower  needed  for  this  work.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE: The  old  man  of  Kerala  has  told  it  to  us.

 SHRI  द  M.  SUDHEERAN:  That itself  shows  the  anxicty  and  interest  of the  people  in  regard  to  this  line.  I  am convinced  that  the  Minister  ia  also  very much  interested  in  it.  I  thank  him  for it,  |  request  him  to  use  his  good  offices with  the  Planning  Commission  to  get  it éanctioned  as  early  as  possible.
 \

 Regarding  electrification  of  rail-
 ways,  electricity  is  cheaper  in  Kerala,  and the  Government  there  has  offered  it  at
 cheaper  rates.  It  is  the  duty  of  the  Govern- ment  to  exploit  the  cheaper  power.  The
 density  of  traffic  in  Kerala  is  very  high. Those  who  have  to  travel  daily  to  their offices  find  it  difficult.  There  must  «be a  dialogue  with  the  Government  of  Kerala
 regarding  power  and  other  matters.
 Steps  must  be  taken  to  introduce  electri- fication  of  the  railways  there,  soon.

 i
 Regarding  double  lines,  the  i=

 tion  beqween  “Shoranur  and  Cochin  is
 very  difficult.  New  lincs  and  new  coaches have  not  been  introduced.  Doubling  of
 cailways  is  also  important.

 ‘There  is  a  proposal  in  the  Railway Ministry  for  new  lines  between  Trichur- pai of  the  adi
 The  zonal  railwaya  should  be  given  more
 powers.  Looking  to  the  Rail  Bhavan  in
 Delhi  for  every  minor  problem  is  not  the
 solution.  Therefore,  immediate  and  ade-
 quate  steps  must  be  taken  by  the  minister
 to  give  powers  to  the  ronal  railways  to
 <dischar; £

 the  basic  tasks  regarding  the
 day  to  day  administration  in  the  railways.

 Utilisation  of  money  is  an  important
 point.  Getting  revenue  is  another  im-
 portant  point.  For  getting  revenuc,  the

 ip  Guruvayoor;  aad  another line  between  Mysore-
 hin  esd

 I
 request  the  Minister  to  use  his  offices to  get  thete  new  lines  sanctioned,  to obtain  clarifications  from  the  Planning Commission  and  to  fulfil  the  expectations of  the  people  of  Kerala.

 The  next  point  is  about  facilities  at
 railway  stations.  Although  during  the  last
 40  years,  some  efforts  have  been  made
 by  the  concerned  governments,  they  are
 not  adequate.



 2r  lst  Report  of  Rly,  PAUSA  a  899  (SAKA)
 Now  about  catering.  During  my Tecent  journey  from  Cochin  to  Dai  bi,  I

 found  ‘that  the  catering  service  in  the
 Railways  is  not  good,  especially  in  the southern  region.  The  food  supplied  from
 the  kitchen  car  is  good,  but  the  one  sup- plied  from  the  basic  kitchen  is  not  at  all
 good.  It  is  very  dirty.  This  is  another
 important  matter  to  be  taken  into  consi- deration.
 ३5.00  bra,

 SHREK.  A.  RAJAN  (Trichur)  :  Sir, it  is  very  much  expected  that  with  the
 restructuring  of  the  Railway  Board,  which the  hon.  Minister  mentioned  in  his Statement,  and  with  afl  his  dynamism he  will  be  abte  to  implement  some  of  the
 sch  ‘mes  of  major  reforms  which  we  have in  view.

 Wf  1  remember  correct,  in  the  new Teatructured  body  there  is  going  tu  be  a
 Person  specifically  in  charge  of  industrial relations,  to  look  after  the  problems  of labour.  Now  there  are  so  maay  p-ubvlems in  the  railways,  and  they  could  not  be solved  because  there  is  no  proper  man  to handle  the  problems  in  the  proper  way. Itis  a  big  organisation  and  so  it  is  natural that  sume  problems  or  vther  crop  up. Unless  the  Railway  Board  lovks  into those  problems  from  the  point  of  view of  the  overall  interest  of  the  railway  em ployees,  I  do  not  know  whether  any efficiency  in  the  proper  running  of  their railways  is  possible.  Therefore,  |  would inform  the  hon.  Minister  that,  in  spite of  all  his  good  intentions,  he  should  have a  special  eye  on  the  industrial  relations problems,  especially  because  thisis  a  major public  sector  organisation  which  employs lakhs  of  workers.

 When  we  speak  on  the  railways,  there is  a  natural  tendency  for  everyone  to  make more  demands  on  the  railways.  All  of us  represent  some  constituency  or  other and  we  want  more  railway  lines  in  our areas.  But  it  is  not  feasible  on  account of  financial  difficulties.  All  the  same, I  would  mention  the  construction  of  the
 Alleppey-Ernakulam  railway  line.  The Minister  himself  is  convinced  of  its
 necessity.  It  is  remunerative  because  it will  increase  the  traffic  of  commercial from  the  9  areas.

 The  other  demand  is  for  electrifica- tion.  During  his  visit  to  Trivandrum  he mentioned  that  electrification  requires heavy  initial  investment.  We  understand all  that.  Still  the  hon.  Minister,  with  his
 imagination,  if  he  takes  some  interest, he  can  do  something  in  the  matter.  Now thousands  of  employees  are  working  in offices  in  Ernakulam  and  because  af  the
 congestion,  they  cannot  be  absorbed  in the  city.  It  has  become  a  problem  to
 ह  Acco  i.nodation  in  Emakulam.  If  there
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 is  electrification  of  railway  line,  people can  stay  20  or  30  miles  away,  come  to the  city  for  employment  and  then  return in  the  evening.  So  far  as  the  heavy initial  expenditure  is  concerned,  the  Kerala Government  would  be  willing  to  give some  help.  Similarly,  voluntary  service
 by  the  youth  organisations  and  other
 people  would  be  available.  Considering  all
 this,  है  would  say  that  the  electrification of  this  line  should  de  expedited.

 Coming  to  catering  in  railways,  it
 is  true  that  we  cannot  expect  luxurious food.  But  the  complaint  is  mostly  not
 about  the  food  as  such,  but  the  way  in
 which  it  is  being  served,  neatness,  the
 worn-our  utensils  that  are  being  used
 etc.  This  should  be  looked  into.

 Finally,  I  want  to  refer  to  the  pitiable condition  of  the  people  who  work  in  the
 catering  service  of  the  railways.  They  are
 all  commissioned  vendurs.  They  get  some
 sort  of  commission  on  the  tca  and  snacks
 which  they  sell.  Their  condition  of  ser-
 vice  is  very  bad.  They  are  not  regular
 employees.  They  can  be  sacked  at  any
 ume.  They  are  not  given  any  of  the

 ilable  to  other  cmp) even  though  they  number  about  1,000 in  the  main  lincs  alone.  I  am  not  de-
 manding  that  they  should  be  paid  very
 heavy  salaries,  but  they  should  be  given at  least  the  minimum  salary  which  is
 given  to  an  unskilled  worker  and  there
 should  be  some  security  of  job.

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE}  :
 Sir,  I  am  thankful  to  the  members  of
 the  House,  who  extended  their  unanimous
 support  to  the  Resolution  on  the  recom-
 mendations  of  the  Railway  Convention
 Committee.  It  was  rightly  pointed  out that  till  .972  the  scope  of  the  Convention
 Commi  was  rather  icted.  After
 that,  the  Convention  Committee  of  their
 own,  merely  by  convention,  changed  the
 old  convention  and  they  started  enlarging the  scope  of  the  Convention  Committee. I  am  happy  that  the  new  Convention
 Committee  is  not  seized  merely  with  the
 matter  of  making  a  recommendation  about
 the  rate  of  dividend.  but  it  is  trving  to
 examine  in  depth  a  number  of  problems which  will  ultimately  be  able  to  help  us
 ta  streamline  the  entire  administration.
 various  problems  related  to  labour  and
 also  the  problems  of  the  users  of  the
 railways.

 We  began  our  debate  with  Shri
 Qureshi  who.  with  his  past  experience, complimented  himself  for  the  fine  finan- cial  performance  of  the  previous  regime. I  would  not  find  fanit  with  him.  I
 have  myself  admitted  that,  as  far  as
 finance  was  concerned.  certain  infra-
 structure  was  built  up.  But  I  think  he
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 ,bould.  give  us  the  credit  for  this,  thas
 ff  we  were  to  mismanage  affairs,  it  would
 have  been  casy  for  us  to  demolish  the
 infrastructure,  but  we  tried  to  improve
 upen  it,  [  am  happy  to  say  that
 by  the  end  of  October  our  gross  earnings are  Rs.  82.3  crores  more  than  the  corres-
 ponding  period  of  last  year.  Not  only that.  We  are  even  far  ahead  of  the  Budget
 Proposals  for  this  period,  about  Rs.  52 crores  ahead,

 That  wav,  the  financial  performance is  quite  good.  Then,  the  question  might asked  cynically:  if  the  financial  per- formance  is  improving.  why  is  it  that  the Railway  Convention  Committee  has  de- cided  to  continue  the  reliefs  thae  the earlier  committee  had  granted  in  7975 There,  I  must  point  that,  though  with the  co-operation  of  the  railway
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 week  I  announced  that  not  only  Fwould all  the  relief  materials  be  moved  free  of
 charge;  but  because  a  large  oumber  of animals  have  been  killed  as  a  result  of tidal  waves  in  Andhra,  if  the  Punjab and  Haryana  Governments  are to  send  cows  ह  other  animals  to  provide the  necessary  milk  facilities  in  Andhra, we  will  examine  in  depth  the  free  move- ment  of  these  animals  also  to  Andhra, eo  that  this  urgent  problem  can  also  be tackled.  These  are  the  various  problems that  are  there.

 While  initiating  the  debate,  Shri
 Qureshi  pointed  out  that  sometimes  we find  chat  the  working  cxpenses  are  going
 WP  Here  [  must  agree  with  what  Mr.

 lyanasundaram  has  said,  that  when  the
 Gross  earnings  improve,  when  the  passenger and  goods  baltic.  improves  and  we  try  to

 we  have  been  able  to  improve  the  finances of  the  railways,  there  is  a  certain  back-
 log  of  the  burden  of  indebtedness  which continues.  You  will  be  surprised  to  know that  at  the  end  of  977  the

 our when  we  try  80  have  new  types  of  cadres,
 very  often  it  does  happen  that  our  ex-
 penses  But  this  time  we  have  been able  to  have  Rs.  30  crores  working

 was  of  the  order  of  Rs.  481.9  crores.  At the  end  of  3978  it  is  expected  to  be  Rs.
 370.8t  crores.  This  indebteduess,  as  was
 righuy  pointed  out,  is  due  to  a  number of  burdens  that  we  are  carrying.

 Generally,  what  we  do  is  that  as  far as  capital  expenditure  is  concerned  about construction  of  railway  lines  and  allied
 Matters,  we  draw  from  the  general  revenue and  repay  six  per  cent  divident  to  general Tevenue.  Some  time  in  the  past  it  was
 merely  a  transfer  of  entry  from  one account  to  another,  but  I  have  shown  in my  Budget  prevented  in  June  that  we  will be  meeting  the  dividend  obligation  from the  internal  resources  of  the  railways. That  particular  progress  we  have  main- tained.  T  must  adimt  that  last  year  also the  same  thing  was  done.  We  have continued  the  process.

 As  Mr.  Kalyanaundaram  rightly puinted  out,  the  railways  in  our  country are  net  run  purely  on  commercial  lines. We  are  a  social  utility  service,  and  at  the same  time  there  is  a  commercial  aspect. There  are  many  parts  in  the  world,  in Western  Europe  and  Asia,  where  the  social burdens  are  not  lifted  by  the  railways  but by  the  concerard  Government's  general Tevenues.  If  our  railways  are  actually lifting  social  burdens  of  the  order  of  Rs.
 2t4  crores.  I  am  not  sorry  for  that,  be- cause  the  railways  in  India,  in  the  present sncial  context,  have  to  be  run  not  merely aaa  commercial  proposition.  We  have  to
 carry  fooderains.  We  are  offering  to industrial  labour  and  the  middle  class suburban  traffic  at  a  much  lower  cost. Then,  in  times  of  like

 fess  and  that  is  the  reason
 why  our  gross  earnings  are  able  to

 is  upto to  Rs.  52  crores  as  far  as  the  Budget
 feeosk

 are  concerned.  I  can  assure  th that  while  curtailing  the
 expenditure,  we  will  not  try  to  retrench the  workers  and  that  our  entire  stres will  be  to  see  that  i¢  will  have  an  effect on  the  economy  in  certain  directions  where wasteful  expenditure  can  be  avoided

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Does it  elude  the  purchase  also?
 PROF.  MADHU  DANDAVATE: Not  that.
 I  also  wanted  to  point  out  that  some- times  there  is  a  temptation  to  reduce  the maintenance  and  repair  expenditut&and thereby  show  thar  the  working  cepen- diture  has  gone  down.  I  can  assure  the House  that  since  the  needs  and  claims  of

 safety  are  the  prior  claims  in  our  social life  today,  we  will  not  curtail  any  cx-
 penditure  on  repairs  and  maintenance at  all.  That  particular  side  will  he  pro- perly  balanced

 Again,  whilc  initiating  the  discussion, Mr.  Qureshi  referred  to  the  accidents. He  said,  “Everyday,  we  are  hearing  about accidents  and  hardly  any  day  passes that  we  are  not  able  to  hear  about  acci- dents.”  Here,  I  would  like  to  point  out to  the  hon.  Member-—he  knows  it  very well  because  he  himself  has  been  a  Rail-
 way  Minister—that  in  the  railway  par- lance  what  we  call  an  accident  is  alto-
 gether  different  what  a  common  man di 1 and  floods,  we  are  required  to  move  food and  other  commodities  free  of  charge. Only  r-cently  when  [  was  in  Andhra  last

 a  arc  rather
 surprised,  when  they  find  that  the  aum- ber  of  accidentshave  gone  upfo  575. But  I  want  to  point  out  that  we  must
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 mot  be  complacent  and,  at  the  “same
 time,  we  must  not  take  an  alarmistic  view. In  the  railway  parlance,  .even{when there  is  a  smal)  short  citcuit  in  2cvach and  there  is  a  small  fire  not  doing  any damage  to  the  passengers,  even  that  is deseribed  as  an  accident,  Collision,  der-
 railment,  alight  slipping  of  a  pair  of  rails, 4  slight  fire  in  the  coach  not  causing any  damage,  all  of  them  constitute  an accident.  That  is  the  reason  why  it  ap- pears  as  if  5:5  accidents  appear  to  be  w
 very  large  number.

 T  would  like  to  tell  the  House  that ince  in  the  railway  lance  an  acci- dent  means  something  ी,  ferent  from  what an  ordinary  man  understands,  if  you  look at  the  list  of  accidents  right  from  i964 to  October,  1977),  you  will  find  that  in
 हर  there  were  1293  accidents;  in
 1965-66,  there  were  1,200°  accadents;  in
 1966-67,  there  were  1,908  accidents;  even
 during  the  previous  regime,  in  ‘AGTH 75) there  were  925  accidents;  in  1975-76, there  were  964  accidents;  in  1976-77, there  were  788  accidents:  during  October

 gone  up  very  much.  But  sometimes whea  certain  damage  is  done  to  the  re- patation  of  the  railweys,  when  some Prominent  accidents  take  place,  when  there is  a  lam  of  fife,  then  a  certain  alarm is  created.  do  not  know  whether  the debate  on  railway  accidents  will  com  eup. but  I  can  assure  the  House  that  as  far  as the  safety  is  concerned,  we  are  going  to give  priority  to  the  safety  problems.
 We  have  deployed  25,000  men, 14,000,  from  gangmen  and  1,000,  from  the PF.  So,  these  25,000  men  are  patrol- ling  the  entirr  raihvay  track  of  about 61,000,  km.  on  which  about  3,000,  Indian railway  trains  are  moving  every  day. The  direct  resule  of  that  is  that  in  the laat  entire  week,  our  patrolling  men  who are  very  vigilant  were  able  to  detect  five cases  of  removal  of  fish-plates  before  the trains  passed  on  those  routes.  ६  a result  of  that,  the  accidents  have  been avoided.  But  that  potential  mischief  is there.  Also,  at  some  places  with  the

 help  of  dog-squads,  we  have  been  able  to arrest  certain  persons.  I  do  not  want  to
 allege  that  any  particular  agency  or  an organisation  is  responsible.  But  I  can assure  the  House  that  the  Government will  do  everything  in  its  power  to  find  out which  agency  is  playing  with  the  lives  of the  people  and  we  will  deal  with  them
 very  firmly.

 SHRI  HITENDRA  DBSAI  (Godhra)  : Has  it  not  been  done  so  far  ?
 We  are  prepared  to  cooperate  with  you on  that.

 gog2  LS—8
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 PROF.  MADHU  DANDAVATE  : We  are  trying  to  find  out.
 Tn  addition  to  that,  there  are,  through- out  the  country,  on  the  trunk  routes, f,300  stations  which  require  actually circuiting  of  the  tracks  in  the  case  of

 120,  web  ave  already  completed  circuit- ing,  by  the  end  of  March,  1978,  cn  50 more  trunk  route  stations,  circuiting  of  the tracks  will  be  completed  ;  and  on  the  rest, it  will  be  completed  in  one  and  a  half years.  Thus  on  all  the  1300°  trunk  route stations  we  will  be  completing  circuiting of  the  tracks,
 We  are  also  trying  to  see  that  inspection is  improved.  We  have  an  uluosonic device  with  the  help  of  which  we  can  go on  checking  the  rails.and  also  oscillograph cars.by  which  we  can  check  whether  there are  cracks  in  the  rails,  and  that  work  is also  going  on.
 Weare  taking  a  number  of  safety  mea- sures  by  which  we  will  be  ‘able  to  prevent acedients,  by  which  the  number  of accidents  can  be  considerably  reduced  and better  safety  will  be  ensured.

 It  is  stared  that  the  railway workers  are  discontented  and,  therefore,
 they  are  in  sabo  ivities. That  allegation  has  been  made  in  some
 newspapers.  J  will  take  this  opportunity te  indicate  to  the  House  that  in  the  last sever  months  of  the  Janata  Government, how  many  demands  of  the  workers  which were  pending  for  the  last  several  years have  been  conceded.  I  would  like  to  give that  list.  Ihave  got  them  in  my  finger- tips.

 One,  is,  all  those  who  had  been  thrown out  during  the  474  strike  have  been
 unconditionally  reinstated,  their  punish- ments  have  been  annulled.

 Those  who  were  under  MISA  and  DIR
 during  the  Emergency  have  been  braghe back  with  a  hundred  per  cent  neutralisa- tion  of  their  salaries.

 हल  was  the  constant  grouse  of  the  railway employees  that  their  children  had  gone before  the  Railway  Service  Commission and  passed  the  examinations  and  their nemes  bad  also  appeared  on  the  pane! but  they  never  got  the  jobs,  but  with  scme-
 body's  recommendation,  .500  ad  Ace
 people  had  been  given  jobs.  We  have  sent all  those  cases  to  the  Railway  Service Commission  and  only  if  they  get  regulari- sed,  they  will  get  their  jobs.
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 {Pcof.  Midou  Dandavatr]
 Young  employees  and  officers  were

 saying  that,  in  the  past,  due  to  favouri-
 tism,  a  number  of  people,  even  citer the  age  of  sup  were
 getting  extensions—one  extension,  two di
 and  so  on.  We  have  now  declared  that,
 henceforward,  throughout  the  Indian
 Railways,  whoever  completes  58  ycars, his  service  ends  then  and  there.  Even
 the  Chairman  of  the  Railway  Board  has
 not  been  made  an  exception  to  this,  and  the
 day  he  completed  58  years,  he  had  to  go. Thatis  what  we  have  done.

 The  Indian  Railways  were  founded  in
 1853,  and  we  are  now  in  1977,  In  94
 years  of  Indian  Railways,  the  Class  हि
 employees  never  got  the  sclection  grade. For  the  first  time,  after  724  years  we
 have  given  to  50,000  Class  TV  employees selection  grade  in  this  country.

 vl  of  di  allo was  raised  by  all  the  trade  unionists  in  this House.  Wesettled  that  issuc,  and  Tam
 very  happy  to  say  that  all  the  railway employees,  no  matter  to  what  category they  belong,  right  from  tst have  been  granted  dearness  allowance  on the  basis  of  revised  dearoces  allowance
 hey  have  been  paid  just  on  the  same  basis as  other  Government  employces.

 The  question  of  GDS  was  tackled effectively.  We  have  cancelied  the  CDS
 now,  and  the  payment  is  being  made. ‘here  are  some  complaints.  We  are
 looking  into  those.

 Firemen,  Grade  B.  were  able  to  get promotion  to  the  extent  of  25  per  cent. We  have  improved  it  to  50  per  cent.
 Licensed  porters  who  put  on  trade uniform  were  required  to  pay  a  licence  fee of  Rs,  to,  They  constinite  the  poorest class  on  the  Indian  Railways.  Their licence  fee  has  been  reduced  from  Rs,  ro to  Rs.  3
 There  were  apprentices  in  this  country; they  were  given  training,  but  they  were not  getting  jobs.  JT  have  made  an  agree- ment  with  the  Apprentices  Union  that, by  the  end  of  March,  1978,  50  per  cent  of all  these  vacancies  which  will  be  created will  be  Glled  by  these  apprentices  and  they will  be  given  jobs.  Taese  are  the  problems which  we  have  tackled  or  have  been  tack- ling.
 There  isone  more  reference.  The  former Minister  of  State  referred  to  the  famous agreement  about  0-hour  duty.  The
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 trade  unionists  in  this  House  know  it  very well  that  safety  demanded  that  ten-hour
 duty  for  loco-runningmen  should  be  accep- ted.  The  previos  Government  made  the ter  the  was  made
 by  the  previous  Railway  Minister,  the matter  was  referred  to  the  then  Finance
 Ministry.  The  then  Finance  Minis- ter  took  the  attitude  that  the  Miabhoy award  talks  of  ten-hour  duty,  and  our  Mini- ater  has  entered  into  an  agreement  of  «0- hour  duty  with  the  loco  runoing  staff,  and it  is  not  necessary  to  go  beyond  that.  He took  the  pretext  of  the  7974  strike  and  said that  once  they  have  gone  on  strike  in  1974, the  written  agreement  does  not  stand  and that  agreement  was  broken.  I  am  happy to  state  that  only  this  week,  I  have announced  in  the  Parliament  that  we  have revived  that  agreement  ;  12,000  more. 10.000  plus  2,500,  more  jobs  have  al created.  Asa  result  of  that,  on  one  side the  Miabhoy  award  and  on  the  other side,  the  ten-hour  duty  will  be  respected. That  is  what  we  have  done.

 The  only  issue  that  remains  to  be  settled uw  the  question  of  bonus  and  we  have that  we in  a  phased  manner.  The  militants  on  the other  side  who  talk  of  bonus  have  forgotten that  during  the  emergency,  even  those workers  who  were  getting  bonus  were
 deprived  of  thac  ;  thar  bonus  was  abolished
 by  mutilating  and  destroying  the  old Bonus  Act.  The  first  act  of  the  new Government,  as  for  as  the  Industrial labour  is  concerned,  was  to  restore  the status  gue  ante.  Whoever  was  getting  the bonus  according  to  the  old  Bonus.  Act has  started  getting  the  same.  The next  phase  will  be  aout  the  Government
 departments  like  the  P&T,  Defence  and
 Railways.  Already,  the  Hboothalingam Committee  is  studying  in  depth  the problem  of  income,  wages  and We  have  already  declared,  the  Prime Minister  has  already  declared  and  |  wish to  make  it  clear  that  some  misunderstand- ing  that  was  being  created  about  the Prime  Minister  that  he  told  the  railway workers  that  there  would  be  no  bomus, is  not  correct.  He  never  told  like  that  ; it  was  =  wrong  news  that  appeared. The  Prime  Minister  and  myself  have made  it  clear  in  chis  House  that  what the  Prime  Minister  told  the  railwaymen or  their  representatives  was  thet  thoae  who. were  covered  by  the  previous  Bonus  Act, were  getting  the  bonus  now  and  as  far as  others  including  the  railwaymen  are concerned,  only  when  the  Bhoothalingam report  comes,  we  would  settle  that.

 There  is  one  more  point.  We  have got  the  corporate  enterprises  group.  In addition  to  the  Railway  Board  at  the official  level,  at  the  popular  level,  we  have
 got  this  corporate  enterprise  group.
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 The  representatives  of  the  Ra/way  Board, the  Railway  Minister,  the  re,  presentatives of  the  two  recognised  Federations  and  the representatives  of  the  Officers’  Federation sit  together  and  discuss  a  number  of policy  matters.  They  act  in  an  adivsory capacity  and  we  are  secing  to  it  that  this important  modus  operandi  for  participati
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 mented.  Wehave  promptly  acted  with  our
 dynamism  and  we  have  seen  to  it  that  these
 areimplemented.  What  Ihave  announced is  not  new  in  the  sense  that  druing  my budget  speech  in  June,  I  had  explained what  would  be  the  parameters  of  the

 and  advisory  capacity  should  be  extended down  to  the  zonal  level.  I  am  happ  34 to  announce  today  in  this  House  that  this forum  which  was  taken  to  the  zonal  level, we  have  decided  to  take  itto  the  divisional Jevel  so  that  more  and  mors  consultations at  the  lowest  level  are  possible.
 These  are  the  things  that  we  have  done in  this  period  of  6-7  months.  Those  who allege  that  we  are  anti-working  class  people thould  realise  that  what  you  could  not  do in  ci  25  years,  we  have  done  in  the  course

 of  this  small  period.  That  is  the  pro-work- ing  class  people  attitude  of  the  new  Minis- try.  We  will  continue  to  follow  the  policy of  no-confrontation  with  the  trade  unions
 and  cooperation  with  the  trade  unions.
 This  is  how  we  are  going  on  and  because  of their  cooperation  we  are  able  to  augment ouc  gorss  earnings.  That  attitude  will continue  to  be  there.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Regarding apprentices,  some  diploma  and  engineering clegree  holders  have  represented  to  you from  the  Madras  zone  and  I  have  also made  representations  to  you,  but  nothing seems  to  have  been  done  so  far.  Will  you kindly  look  into  that  ?
 PROF.  MADHU  DANDAVATE I  will  examine  that.

 As  far  as  the  structure  of  the  Railway Board  is  concerned,  I  had  agreed  last  time that  along  with  the  Report  of  the  Railway Convention  Committee,  even  the  restruc- turing  problem  should  be  taken  up  and  it was  perfecdy  within  the  rights  of  the Members  to  refer  to  the  restructuring of  the  Railway  Board.  Probably,  if  you just  look  at  the  paper,  it  may  appear  that the  reseructucing  of  the  Railway  Roard  is
 just  asuper(fcial  restructuring,  but  I  would request  you  to  go  into  the  details.  I am  very  happy  to  say  that  the  Administra- tive  Reforms  Commission  recommenda- tions  were  lying  inthe  shelf  for  a  number of  vears.  It  was  not  under  our  Govern- ment  that  the  Administrative  Reforms Commission  was  set  up  ;  it  was  under  the
 aegis  of  the  Congress  Government  that  the Administrati  forms  was
 setup.  Lappreciate  and  admire  the  fine work  done  by  them.  All  that  Madhu TDandavate  has  done  is  that  the  recom- dati  ofthe  Admini  Reforms Commission  which  were  kept  pending  in the  shelf for  years  together  are  being  imple-

 ing.  I  have  already  indicated to  you  that  broadly  we  are  going  to accept  the  recommendations  of  —  the Administrative  Reforms  Commission. That  does  not  mean  that  this  is  the  last word  on  restructuring.  Restructuring may  go  on  but  it  isnot  merely  the  change in  the  cl:  To  those  be: of  this  House  like  Mr  Qureshi  or  Mr Kalyanasundaram  or  others  who  said  that the  restructuring  is  only  that  the  number of  members  of  the  Board  has  been  reduced, dditional  bership  has  been  abolished and  three  advisers  have  been  appointed  and that  it  is  only  a  change  in  name  or  surname, Twantto  tell  that  that  isnot  the  only change  that  has  beer  brough  about.  The major  change  in  the  restructuring  has that  been  I  have  decided  that  some  of  my powers  as  Minister,  both  administrative aswell  as  financial,  will  go  to  the Railway  Board  and  then  considerable powers  of  the  Railway  Board  have  been transferred  to  the  General  Managers  of the  Zonal  Railways  and  number  of  powers have  been  transferred  from  the  zonal  level to  the  Divisional  level  and  ‘we  ace  going to  spell  out  all  those  details  and  what will  be  the  net  result.  Even  when  I  was  in the  Opposition,  I  never  demanded  the abolition  of  the  Railway  Board.  My fiends  will  realise  that  I  have  always  said hat  it  must  be  re-organized  and  restructured. I  never  took  up  the  irresponsible  stand  that the  very  instrument  of  administration should  be  destroyed  because  I  know  that the  structure  of  the  Railway  Board  is  such that  it  is  not  merely  the  IAS  officers  who come  and  sit  on  the  Railway  Board. Not  that  way.  Those  who  are  technicians those  who  have  worked  for  years  in  the
 railways,  Mechanical  Engineers,  Civil
 Engineers,  Electrical  Engineers,  men concerned  with  transport  and  signalling-- ie  is  these  men  who  by  gradual  promotion become  General  Managers.  And whenever  any  new  vacancy  arises,  the seniormost  General  Manager  of  the  opera- tional  line  becomes  actually  a  member of  the  Railway  Board  and  the  seniormost Member  of  the  Railway  Board  becomes its  Chairman.  So,  Sir,  basically,  the
 Railway  Board  is  a  functional  organisation. It  is  not  merely  that  academicians  are
 brought  into  this  but  those  who  are  con-
 cerned  with  the  hard  realities  of  the
 railways,  its  techniques  and  tecnologies, its  opetations  and  all  the  operations  on  the
 Railways  and  those  who  are  concerned
 with  the  functional  capacity  come  to  the
 Railway  board  and  we_  have  only  tried  to
 resteuctureit.  By  this  devolution  of  power and  more  and  moce  delegation  of  power from  the  top  to  the  bottom,  I  can  assuce
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 (Prof.  Madhu  Dandavate) you  that  in  the  coming  months  and  years, @  nutober  of  probleos  will  be  tackled  at the  lower  level  whether  they  are  in Trivandeum  or  whether  they  are  in  Cochin orwhether  they  are  in  Lucknow  or  whether
 they  arise  in  Bombay  and  they  heneccfor- ward  they  need  not  come  to  the  Railway Board.  A  considerable  number  of  prob- Yoms  need  not  come  ta  the  Railway  Board 2  iderable  number  of  prob! Will  be  solved  at  the  zonal  level  and  also at  the  divisional  level.  This  itself  will
 ar

 &  greater  impetus  to  the  efficiency  of thé  railways  and  that  is  how  the  problems afe  going  to  be  solved.
 There  are  many  imues  which  were  raised

 by  hon.  Members  and  Ido  not  want  to  0 inte  the  detaile.  But  I  would  like  to  refer to  one  i
 papel

 eapect  and  that  isthe
 ‘ation

 iin  this  entire  acheme ces,  we  can  assere  you  that  we  are
 wot  to  curtail  the

 Ee  to  the  railwaymen  ows  thould
 bree  great  to  give  them  some ee  discussed

 mecting  at  the  various  ronal  bevels  and even  unrecognised  unioms  were  con- sulted  aad  in  consultation  with  te  trade unions  we  decided  as  to  on  which  part  of the  amenity  we  should  #pend  this  amount ‘The  decision  is  that  it  should  be  spent  for repairing  the  quarters,  for  giving  better facilities,  foe  constructing  —  ommanity halls  in  the  residential  ares  where  the workers  are  staying,  for  giving  Central
 ee  to  the  railway  workers.  On  all ce  mateens  we  are  spending  the  moni and  that  is  how  we  have  been  able  to  make one  further  contribution  towards  housing facilities,  repairs  of  the  houses  of  workers, etc.  I  cam  assure  the  House,  as  has  been rightly  suggested  by  the  last  speaker, that  we  should  not  curtail  the  housing facilities  for  railway  workers,  Formerly hovec  construction  work  was  benned. We  have  not  banned  it  at  all,  On  the contrary,  we  are  going  to  expend  it.  To- day  we  arc

 happy  th
 that  amongst  all tlre  public  sector  uns  ings  the  railways have  been  able  to  ide  housing  to

 40  Per  cent  of  ity  workers  still  we  are  not
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 satisfied  and  we  will  continue  to  improve it.

 Then,  Sir,  food  is  such  a  commarlity that  enc  is  never  satksifted  with  it.  Even in  our  homes,  if  we  are  satisfied  with  the

 the  ing  Commimion  to  change  az whole  norms.  Unies  we  are  able  to  get more  allocation  from  the  Planning  Com-
 mission,  it  is  not  possible  to  start  new  ne contruction.

 oe An  tion  was  made  that  we  could
 utilise Mies eurphs.  We  have  been  able  to show  a  surplus  of  Re.  325  crores  today. We  are  already  having  a  gross  income which  is  Re.  (83:2  crores  more  than  the
 previous  year.  if  the  same  trend  conti-
 nues,  the  surplus  is  bound  to  be  more, but  what  happens  is  chia,  Whenever  we generate  any  surplus,  thac  is  utilised  ia
 wiping  out  3  pact  of  che  past  indebtedness,
 So,  we  cannot  utilise  this,  as  some  mem-

 So,  some  different  norms should  be  evolved  and  these  still  will  have to  be  discussed  at  the  appropriate  level. We  will  try  to  discuss  this  and  we  will find  aut  whrether  some  a  other  machinery will  bave  to  be  evolved.
 Regarding  the  Ernakulam  Allepe  y line,  I  have  told  friends  in  Kerala  that

 as  far  as  the  Ministry  is  concerned,  we  arc Sully  satisfied.  This  is  an  important  line to  be  undertaken,  The  Kerala  Govera- ment  has  asured  us  that  they  will  ge some  slecpers  free.  They  said  c
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 whatever  government  land  is  there,  that will  be  given  free  of  charge.  So,  that  will
 slightly  bring  down  the  construction
 expenditure.  So,  we  will  have  it  examined.

 I  now  come  to  the  problem  of  clectri-
 fication.

 The  problem  of  electrification  is  an
 important  one  from  the  point  of  view  of
 railway  statistics.  There  is  the  rolling
 stock  of  train  whose  weight  is  I,000  tonnes.
 If  we  move  it  to  one  kilometre  we  call it  t,000  gross  kilometre.  For  moving  this
 70०0  gross  kilometre,  what  is  the  fuel
 consumption?  In  the  case  of  steam
 operation  it  is  Ra,  ro;  in  the  case  of  diesel
 operation  it  is  Rs.  a  In  the  case  of  electric,
 it  is  only  Rs.  4,  Comparatively  it  is  very much  less.  In  the  long  run  it  is  very  ad-
 vantageous.  But  now  comrs  the  paradoxi- cal  question:  Why  are  we  not  able  to  do this  electrification  on  a  large  scale?  The answer  is  this:  If  we  have  to  clectrifiy  one ना,  of  railways,  the  initial  capital  invest- ment  required  is  between  Rs.  10  to  Rs,  Ws lakhs.  I  had  a  meeting  of  the  scientists. ‘They  all  belong  to  my  own  [rateruity  aad ]  cam  talk  and  discuss  matters  at  their owa  level.  I  asked  them  to  put  some research  work  by  which  we  can  bring  down: the  initial  capital  investment  in  the  case of  electrification  from  30  to  73  lakhs  to 7  to  8  lakhs.  per  इ,  If  we  are  able  to  do that—I  am  confident  we  will  be  able  to  do that—we  wif  certainly  be  able  to  move abead.

 Then  a  question  was  asked:  What abost  Kerala  where  there  is  surplus  of electrical  energy?  As  you  know,  there are  cerlain  general  norms.  These  are  as follows:  Number  one  priority  will  be electrification  of  high  density  routes  on  the trunk  routes,  Number  two  priority  will  be auch  routes  which  are  contiguous  to  that. Namber  three  priority  will  be  even  for non-trunk  routes  provided  there  is  traffic
 density  avaiable  there,  on  those  routes. These  are  the  priorities.  which  have  been fixed,  and  I  am  sure,  Kerata  will  be  able to  have  its  due  share  out  of  them.

 These  are  general  parameters  which  we have  fixed  up.  I  dot not  want  to  take much  of  your  time.
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 et  राम  सेवक  हआरी  (रोपड़ा)  :

 माननीय  मंत्रो  जी  ने  पिछड़े  हुए  इसाकों
 को  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा
 है।

 प्रो०  मधु  बंडक्ते :.  उसका  जवाब  मैं
 मंग्रलवार  दे  चुका  हूं  |  हमारे  मंत्रालय  की
 निश्चित  राय  है  कि  पिछड़े  हुए  इलाकों
 में  नई  रेलवे  लाइनें  शुरू  करने  के  मामले  में
 प्रावमिकता  दी  जाए  ।  जैकिन  प्लानिंग
 कमिशन  ने  झाज  तक  जो  नाम्बें  निर्धारित
 किए  है  उन  के  भनुसार  हर  वक्त  यही  देखा
 जाता  है  कि  रिटर्न  प्रगर  दस  परसेंट  से  भ्रध्िक
 हो  तो  यहां  प्राथमिकता  दो  जाए  हमने
 नोट  तैयार  करके  बजा है  जिस  में  कहा  है  कि
 बोड़ो  सी  तबदोली  इस  नाम  में  भ्रोर  कसौटी
 में  की  जाए  भौर  पिछड़े  हलाकों  में  नई  रेलवे
 लाइन  होने  के  बाद  यातयात  के  जरिय
 काफी  झामदती  जहां  हो  सकती  है  शौर
 इस  तरह  की  रिपोर्ट  अगर  हम  झापके  सामने
 पेश  करें  तो  वहां  के  लिए  प्रावमिकत्ता  दी
 जाए।  इस  क्रकार  को  सिफारिश  हमने  प्लानिंग
 कमिक्षन  को  की  है  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is  +

 “That  this  House  approves  the  recom- mendations  made  in  paras  6,  7  t!,  tf  87 and  18  contained  in  the  FicstReport  of  the Committee  appointed  to  review  the  rate
 of  dividend payable  by  the  Railway  under-
 taking  to  Revenues  as  well  ax other  ancillary  matters  in  connection  with the  Railway  Finance  and  General  Finance which  was  presented  to  Parliament  on  the
 i7th  November,  AQ77.

 That  this  House  further  directs  that  the action  taken  by  Government  oa  the  other dationa  made  in  this  R T  am  thankful  to  all  the  hon.  Members of  the  House  who  have  participated  in  the debate.  Without  any  bitterness,  they have  ried  to  make  concrete  suggestions and  youcan  restamured  that  I  am  capable of  responding  to  the  tions  that  have been  expressed  by  the os  2  Memders  and I  willimplement  their  constructive  sugges- tions  that  have  been  made.

 eport, should  be  reported  to  the  Committee”,

 The  mation  was  adopted.
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 15"  36  hea
 REQUISITIONING  AND  ACQUISI- TION  OF  IMMOVABLE  PROPERTY (AMENDMENT)  BILL
 THE  MINISTER  FOR  WORKS  AND HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHAB- ILITATION  (SHRI  SIKANDAR  BAKHT): Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  after a  marathon  wait,  this  very  simple  business has  really  come  up.  I  am  conscious  of  the fact  that  the  House  has  to  dispose  of  a  lot  of business  before  it  adjourns  tomorrow. Therefore,  Iam  going  to  be  very  brief.
 This  Bill  which  has  been  before  the  House is  a  very  simple  one  and  I  hope  the  hon. Members  will  support  this,
 I  beg  to  move*  ;

 “That  the  Bill  further  to  amend  the Requisitioning  and  acquisition  of Immovabl-  Property  Act,  1952), as  passed  by  Rajya  Sabha,  be taken  into  consideration.”
 Under  the  Defence  and  Internal  Security of  India  Act,  197,  the  Ministry  of Defence  requisitioned  lands  at  various
 places  for  the  purposcs  connected  with  the defence  of  the  country.  With  the  revocation of  the  promulgation  of  the  Emergency,  the validity  of  the  Defence  and  Internal  Secu-
 rity  of  India  Act,  97h  would  have  ceased after  six  months,  i.¢.',  on  the  26th  of
 September,  1977),  and  all  the  immovable
 properties  requisitioned  or  purported  to  be
 requisidioned  under  the  said  Act  and  the rules  made  thereunder,  would  have,  there-
 fore,  to  be  released  on  or  before  the  26th of  tember,  ‘3977.  Since  the  Ministry of  Defence  considered  it  necessary  to  retain bese  properties  under  requisition  beyond that  date  for  purposes  of  the  defence  of  the
 country,  and  the  Parliament  was  not in  session,  the  Requisitioning  and  Acquisi- tion  of  I  ble  Property  (  \dment) Ordin:  3977  was  promulgated  on  the
 agrd  September,  7977  until  such  time  as  it could  bs  replaced  by  suitable  legislation  in the  following  session  of  Parliament.  The Ordinan  ded  the  Recuisiticsing  and
 Acquisition  of  Immovable  Property  Act,
 ‘1952,  to  provide  that  the  afore-mentioned
 propertics  shall  be  deemed  to  have  been
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 75°38  brs.
 (Smet  M.  SaTyanaRayan  =  Rao tm  the  Chair).
 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Banatwalla, are  you  moving  your  amendments  ?
 SHRI  6.  M.  BANATWALLA  :  My point  is  that  this  is  not  the  stage  for moving  the  amendments.
 MR.  CHAIRMAN:  All  right. Jagannathrao.  Mr.

 SHRI  JAGANNATH  RAO  (Berham- pur)  Mr.  Chairman,  Sir,  I  agree
 Lin  the  hon.  Minister  that  this  is  a  simple itd,

 This  Bill  secks  to  replace  the  Ordinance which  was  promulgated  on  the  23rd  or  26th of  Sepber,  1977,  because  the  Defence  of India  Act,  97  expires  six  months  after  the revocation  of  emergency,  Some  proper-
 tics  were  acquired  during  the which  was  proclaimed  because  of  war with  Pakistan.  The  purpose  for  which these  propcrtics  were  acquired  during  the
 emergency  should  continue  so  that  the Government  may  continue  to  have  the
 Properties  in  thcir  possession.  Then,  what was  the  purpose  for  which  those  properties were  aoquired  or  requisitioned.  Ido  not know  why  during  the  war  time  these  pro- perties  were  requisitioned  and  whether  the
 Purpose  for  which  they  were  requisitioned was  served  or  not.  I  do  not  know  this.

 If  the  purpose  during  the  war  time
 ceases  to  cxist,  it  is  not  correct  nor  is  it
 legal  for  the  government  to  continue possession  of  the  requisitioned  properties. That  ie  what  the  High  Courw  and  ti
 Supreme  Court  have  held,  What  {s
 happening?  I  have  previous  experience of  this.  Properties  were  requisitioned
 during  theSecond  World  War.They  were
 not  released  even  in  g60.  The
 reason  given  by  the  Government  was  that the  Government  was  not  in  posses:ion to

 give
 dation  and of  praperti requisitioned  under  that  Act,  According] the  present  Bill  secks  to  replace  the  afore- said  Ordinance.

 With  these  words,  I  commend  the  Bill for  the  consideration  of  the  House.
 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  Mation

 moved:
 «That  the  Billfurther  to  amend  the  Re- and  Acquition  of

 be  taken  into  consideration.’ Bropery
 Act,  1952)  as  passed  by  Rajya

 they  had  to  in  possessi of  requisitioned  properties.  That  is  not valid  as  per  decision  of  the  courts.  During wartime  you  have  to  meet  aggression and  you  requsition  certain  properties. There  is  no  war  now.  We  are  living  in
 peaceful  times.  It  cannot  be  said  that  the
 purpose  for  which  the  properties  were
 requisitioned  continues.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHAT  :  I  am not  saying  it  ;  Defence  Ministry  says  it.

 ®@}4oved  with  the  reommendation  of  the  president,
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 SHRI  JAGANNATHA  RAO:  The
 Purpose  now  would  not  be  the  same  because we  are  not  at  war  with  any  other  country, T  have  also  cx;  r.  rience  of  the  government; Government  has  always  been  saying  : we  have  no  accommodation  and  therefore we  should  continue  it.  How  can  a  poor citizen  stand  up  against  government  which is  so  powerful.  He  cannot  go  to  a  court. How  many  can  afford  to  go  to  the  Court and  g:t  a  legal  remedy  ?  Therefore,  I
 request

 the  government  not  to  stand  on technicalities.
 Secondly,  I  should  like  to  know  the  List of  propertics  that  were  acquired.  What were  the  propertics  that  were  requisitioned

 during  war  time  in  1970  under  the  Defence of  India  Act.  Are  all  the  Properties required  by  the  goveroment?  Your argument  is  :  Government  has  no odation;  it  has  no  to build  their  own  rooms  or  whatever  it  is: -that  argument  is  not  valid  to  continue to  be  in  possession.
 My  next  point  is  about  compensation  or rent.  You  pay  to  the  owner  a  nominal sum.  Here  again  a  poor  citizen  has  to fight  a  government.  Even  ordinary tenants,  once  they  get  posession  of  the house,  do  not  leave  the  house  and  a  Poor landlord  has  to  go  to  the  court  to  rvict hin.  Here  there  is  no  question  of  vaca  ting. The  rent  that  you  were  payin,  gin  gy would  not  be  adequate  now.  erefore, you  should  reconsider  and  see  that  the compensation  you  pay  during  the  conti- nuance  of  the  requisitioned  building  or property  is  adequate.
 I  request  the  hon.  Minister  to  enlighten the  House  on  the  points  Ihaveraised.  The Government  should  not  insist  that  the  De- fence  Ministry  wants  the  properties  to  be in  their  position.  They  will  continue  to want  because  you  do  not  want  to  build your  own  buiidings,  because  you  do  not haveresources.  That  is  nota  valid  ground. and  hence  F  should  request  the  govern. ment  to  release  the  properties,

 SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA  (Uluberia)  :  I support  this  Bill  because  it  serves  a  na- tional  interest  for  defence  purposes.  For national  reconstruction  you  be  re- quiring  this  power  to  acquisition  or requisition  properties.  Tho  enly  thing  that you  should  be  careful  about  is  that  the person  who  is  loging  his  property  should get  adequate  payment  and  he  should  be properly  rehabilitated.
 If  he  ts  a  poor  man  and  if  his  means

 of  livelihood  or  avocation  is  affected,  he should  be  properly  rehabilitated.
 ‘With  these  words,  I  support  the  Bill.
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 SHRI  ७.  M.  |  BANATWALLA (Pannani)  :  =  Sir,  this  amending  Bill, which  seeks  to  amend  the  requisitioning and  Acquisitian  of  Immovable  Property Act,  1952,  provides  that  all  those  proper- ties  which  were  requisitioned  under  the Defence  of  India  Act  should  be  deemed  to have  been  requisitioned  and  deemed  to  be in  requisition  under  this  Act  of  4952  be- cause  the  Defence  of  India  Act  lapsed six  months  after  the  revocation  of  the  pro- clamations  of  emergency.  As  already pointed  out,  the  minister  should  enlighten the  House  with  respect  to  certain  impor- tant  information,  namely,  the  number  of

 (Properties  that  had  been  requisitioned ‘under  the  Defence  of  India  Act.  We must  also  have  a  glimpse  at  the  nature of  these  properties  that  were  requisitioned, whether  they  were  residential  premises and  if  so,  whether  they  were  occupied  by the  owners  themselves.  These  are  the various  information  that  we  must  have fore  we  are  in  a  position  to  makeup our  mind  about  continuing  the  requisition of  the  premises.
 However,  it  is  well  known  that  the  De- feace  of  India  Act  was  a  purely  temporary measure,  It  was  passed  in  order  to  mect

 exigencies  of  war.  We  had  the  pro- clamation  of  emergency  in  ‘T97L.  There-
 aftes;  there  has  another  proclamation in  7975  and  both  of  them  have  been  re- ferred  to  under  the  Defence  of  India  Act. Solemn  assurances  were  given  tothis  House that  the  measures  sought  to  be  taken  under the  Deience  of  India  Act  would  be  purely temporary  in  nature.  It  was  said  on  the floor  of  the  House  that  there  was  no  in- tention  whatsoever  on  the  part  of  the
 government  to  interfere  with  the  life, properties  and  avocations  of  the  ordinary citizens.  I  may  quote  the  then  Prime Minister  from  this  debate  when  the  De- fence  of  India  Billwas  under  consideration —Lok  Sabha  Debates  (Third  Session) Vol.  IX  ३४०  session,  ‘1971,  col.  38  :

 “This  Bill  only  seeks  to  provide  the
 necessary  legalsanction  as  a  consequence of  the  proclamation  of  emergency  made
 by  the  President.  We  have  tried  to  inter- fere  as  little  as  possible  with  the  normal! avocationa  of  our  citizens.

 Fyrther,  at  the  end  of  the  debate., another  assuance  was  given  to  the  House because  the  House  was  agitated  abour several  points  and  the  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Shri  K.C.
 Pant,  said—I  quote  from  the  same  volume, col.  74:

 “While  support  came  from  almost  all sections  of  the  House,  certain  points  were raised  in  the  course  of  the  discussion.  One these  was  that  this  measure  should notextend  beyond  the  period  of  Emergency. In  a  democractic  country,  the  sentiment
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 (Sari  G.  M.  Bana:walla) is  natural,  and  I  respect  it.  I  ean  say that  our  intention  is  that  this  should  not extend  beyond  the  requirements  of  the
 Emergency.”

 Now.  Sir,  the  solemn  assurances  given ००  the  floor  of  this  House  do  carry  acme m-aning  and  significance.  It  is  rather
 disappointing  to  sec  that  the  socamres that  have  been  taken  under  the  Act  are now  sought  to  be  vested  with  same  sort  of
 per  This  is  iall
 shocking  w

 when  it  comes  om  Uke  Janata Pasty  ba
 eroament.  The

 Janata  Party had  totally  opposed
 sed  emergency  ad promised  that  he  aberrations  of  the  omer- gency  will  be  done  mig  with;  and  it is  rather  shocking  that  this  governement of  the  Party  has  now  come  fonward with  tl Pars bill  to  invest  the  measures  taken under  the  Defence  of  India  Act  swith regard  to  requisition,  with  a  sort  of  peos-
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 ing  it,  but  at  the  aame  time  there  is  need for  proper  and  adequate  measures  to  be taken  with  respect  to  them.

 I  may  say  that  when  the  properties are  required  under  the  Defeuce  of  India Act,  the  measures  are  very  sweeping  in nature,  There  are  certain  built-in  safety measures  in  the  Requisitioning  and  Ac- quisition  of  Immevabd  le  property  Actof 952—Wwhich  are  not  available  to  proper- ties  requisitioned  under  the  Defence  of India  Act.  For  example,  under  the  + Act,  such  properties  which  are  residentia] in  character  and  are  occupied  by  the  owner
 himself,  cannot  be  requisitioned.  And in  the  case  of  other  residential  premiws,
 videL  to  the  tenant.  These  safety  mea- sures,  protecting  the  interest  and  the
 tights  of  the  citizens,  are  not  to  he  found under  the  Defence  of  India  Act.  There- fore,  any  measure  to  continue  the  requi- of  under  the  De- nonce.  Is  it  their  attitude,  to

 Emergency  and  the  measures  taken  wader it  on  the  one  hand,  and  at  the  same  time

 amended;  and  that  aberrations,  whether they  are  of  pre-Emergency,  Emergency or  pat-Emergency  variety,  are  dane  sway with.
 This  Billsscks  to  create  a  post-Emexg- eney  wrong,injustice  or  ahcrration,  ty giving  permanance  to  the  measures  taken under  the  Defence  of  India  Act  during  tho period  of  the  two  emergencies.  Here  also, we  must  know  the  number  of  properties requisitioned  and  or  wired  under  the first  proctamation  Emergency  aad again.  the  number  acquired  after  the second  proclamation  of  Emergency.  I hope  the  House  will  be  enlightened  on this.

 We  must  look  at  th>  issue  on  the  dasais
 oad  ipl  R

 the  prem fence  of  India  Act,  by  an  amendment  of 1952,  Act  should  be  avery  unwelcome measure.  I  hope  these  ints  will be  duly  coosidered  by  the  Government,
 ‘There  is  one  more  pertinent  issue  that व्‌  have  to  raise.  Un  the  Defence  of India  Act,  a  property  is  requisitioned  for  a variety  of  purposes,  other  than  also  the defence  of  the  country.  Section  g(t) says  that  the  property  can  be  requisitioned for  purposes  of  public  order,  defence  of India,  civil  fence,  public  safety, internal  security,  efficient  conduct  of  mifi- (ary  operations,  for  maintaining  sy

 ipplice and  services  essential  for  the  life  the community  and  so  on.  We,  therefore, find  that  under  this  road  category  of public  order,  maintenance  of  internal security  and  maintenance  of  civilsupplies also  a  property  can  be  requisitioned  under the  Defence  of  India  Act.  But  thisis  met so  in  the  case  of  our  normal  legislatien ‘which  gocs  under  the  tide  of  Requaitioning and  Acquisition  of  Immovable  Property Act  of  “1952.  According  to  section  ३7) of  the  Act  of  1952,  a  property  can  be  re- isitioned  only  for  a  public  purpose, of  certain  7  incip!  3 is  tcraporary  by  its  nature;  and  acquisition is  permanent  by  its  nature.  If  the  _ आल्थ्यड. of  the  Government  are  to  continue,  it  is wrong  to  continue  tohave  the  property under  a  type  of  temporary  requiiition,  be- cause  such  a  requisition  is  a  wrong  and  ao injustice  to  the  common  citizen,  and  it
 puw  him  to  hardahips.  ह  the  needs  are.to continue,  the  requisition  should  be  turaed into.ap  acquisition.  It  is  also  a  point  teat must  be  seen  on  the  basis  of  broader
 principles.

 However,  Gevernment  should  try  to cater  for  its  needs  by  causing  id
 feast ossible  expenses  to  the  citizen.  If  amore ae  Tare  accommodation  is  wanted  for Defence  pat  poscs,  there  can  be  no  grudp

 being  a  purpose  of  the  Union.  The  state- ment  of  objects  of  our  amending  Bill  that  is before  the  House  says  that  these  properties should  continue  te  be  under  requisition for  pi nirpones
 of  defence  of  the  country. I  would  draw  you  attention  to  the  state- ment.  where  the

 spe
 cific  words  are  “for

 Purpases  connected  with  the  defence  af the  country  these  premises  are  to  be  re-
 quisitioned.

 Flowever.  we  find  that  the  prepertics have  been
 requ

 waitioned  un‘ler  the  Defence of  India  Act  far  a  variety  af  purposes,  for a  wider  list  of  purposes,  and  therefore  it would  be  unfair  to  include  them  within the  meaning  of  “precise:  requisitioned”
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 wails:  the  i952  Act.  It  is  a  serious  aberra-
 tior.  I  would  have  understood  ifonty  such
 progzties  which  w-re  basically  required for  ‘purposes  of  defener  had  been  sought to  9:  kept  under  requisition,  But  here
 th-re  are  ather  properties  under  the  Def-
 ence  of  Endia  Act,  which  have  been  req- uisitioned  for  other  purpoves,  like  main-
 tenance  of  civit  supplies.  public  order  and
 wriintenance  of  internal  security,  a  very ob  toxious  term  these  days.  They  have  been
 requisitioned  for  these  purposes.  Am  I  to
 uwvierstand  from  the  Government  that
 thry  have  now  adopted  all  those  obnoxious terms  a3  very  good  in  character,  and  they co.tinut  (०  reap  the  benefits  of  the  same?

 Sir,  I  have  placed  these  points  before
 you  and  before  the  House,  not  in  any spirit  of  confrontation  with  the  Govern- ment  on  this  particular  issue.  That  there maust  be  a  proper  theaing  of  the defence  of  the  country  is  a  pointon  which mo  body  can  have  two  opinions.  But, then,  this  amending  Bill  bas  raised  several jesus,  and  it  isin  the  spirit  of  umder- standing  of  all  these  issues  that  I  have
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 take  the  same  attitude.  So,  it  is  necessary that  there  should  be  a  reconsideraion  of the  approach.
 No  doubt  he  would  have  discussed  it with  the  Defence  Minister,  that  is  inevitab- le,  bue  nobody,  whether  it  is  the  Govern- ment  or  an  individual,  wants  to  give  up  a property  once  ithas  got  hold  of  it.  Every- body  wants  to  held  ontoit.  That  is the  natural  tendency,  and  that  may  prevail even  in  the  Defence  Ministry.  So,  it  is  a very  serious  nratter.
 As  Mr.  Banatwallah  and  Mr.  Jagannath Rac  bave  pointed  out,  uasurances have  been  given  on  the  floor  of  the  House that  this  was  only  a  temporary  measore and  that  when  the  time  came,  the  proper- ties  would  be  returned  to  their  owners, but  99  bringing  this  amendment,  we  are making  it  =  permanent  measure.
 These  is  reference  here  to  properties  re- quisitioned  before  2tst  March,  1977 That  date  refers  to  the  revocation  of  the

 placed  my  views  before  the  G aau  this  House.  I  hops  these  will  receive serious  consideration  at  the  hands  of  the Goverament.

 a490  hs.
 SHRI  VALAYAR  RAVI  (Chirayinkil): I  fully  support  the  sentimcats  expremed by  Shri  Banatwalla  who  raised  certain Televant  points.
 Firt  of  all,  I  would  like  to  know  from the  hos.  Minister  whether  he  has  broaght forward  this  है. ह  un  the  recommendations ofthe  D-fency  Ministry,  because  they  have to  reccommend  that  it  is  necessary  for defence  purposes  that  the  preperties  requi- aitioa-d  in  97:  should  continue  in  their on.  If  they  have  so  recommen-

 it  iy  necestary  for  him  to  have  a  tho-
 tough  discussion  with  the  Defence  Minis- ter  and  then  also  ure  his  own discretion  —_  because  the  —  Defence Minister  might  simply  have  forwarded the  r¢-on  nendation  of  his  offices.  When the  p-operties  requititioned  under  the Defence  of In  ules  the  people  might ce  to  raise  any  protest. bur  today  the  situation  is  cormal  and  we arc  living  in  a  peaceful  atmosphere.  Is it  neccesary  still  co  think  in  terms  of  ene- moi¢es  around  us  ?

 In  this  connection,  the  hom.  Minister
 might  have  received  a  Tepresentation  that

 But  is  it  a  fact  that  many other  properties  had  been  requisitioned before  that  dste  for  other  purposes  also  ? He  must  know  what  happened  in  Delhi, for  instance.  ¥  know  his  views  and  he  knows my  views  on  the  subject.  I  do  not  support what  happened  in  Delhi  in  those  days. Tam  cal  raising  a  doubt,  he  can  correct me.  By  this  law  are  you  not  going  to  per- petuate  wh  had  been  faith  ed mm  those  days,  deprivirg  the  right  of  pro- perty  of  poor  people  who  had  a  few  square metres  of  land  in  the  name  of  beautifying the  city  or  maintaining  law  and  order  ? For  example,  in  the  Jama  Masjid  area  not onty  were  people  thrown  out,  properties were  also  requisitioned.  So,  if  in  Defhi and  some  other  parts  of  the  country  pro~ pertics  had  been  requisitioned  for  such purposes,  why  do  you  want  to  legalise  it  ? Why  can’t  you  look  each  case  on  merit  ? Why  can’t  you  look  each  case  with  a purpose  ?  The  purpose  should  be  looked into:  the  merit  should  be  looked  into. It  should  be  looked  into  whether  it  is  for  a national  purpose,  whether  it  is  useful  for the  society  or  the  community  or  whether it  is  2  superfluous  thing,  some  kind  of  a thing,  to  please  some  sffluent  sections of  che  society.  If it  is  so,  I  would.
 ore

 €  upon the  hon.  Minister  not  to  agree  to  that.  He should  not  be  a  party  to  that.  All  the  time, the  decisions  are  taken  by  the  bureaucrats at  the  official  level.  That  is  why  I  would request  the  hon.  Minister  to  have  his sonal  discretion  in  the  matter.  By  making this  enactment,  eis  some  kind  of  an infringement  on  the  right  of  the  citizen which  they  have  already  surrendered. A  rary  thing  is  being  made  into  a enc  of  the  friendly  countries  has  confis
 propsriies  in  the  name  of  enemy PE  This  has  happened  in  Bangla- dare  I  am  only  saying  that  we  cannot ie  permanent  measure.  With  these  words,  I would.  request  the  hon.  Minister  to ceconsider  this  matter.
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 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrackpore): Mr.  Chairman,  Sic,  this  Bill  is  a_  routine Bill  which  has  been  forwarded  to  the
 Ministry  of  Works  and  Housing  by  the  Mie
 nistry  of  Defence  and  they  are  going through  the  process  of  passing  it.

 As  has  already  been  pointed  out,  the Bill  is  a  continuation  of  the  process  that was  started  from  1962,  when  the  first  Em-
 ergency  due  to  external  aggression  was there  and  the  Defence  Ministry  took  over certain  houses  and  certain  properties  for use  of  defence  purposes.  Now,  when  the
 Emergency  lingers  longer  than  usual,  its
 powers  also  degenerate.  That  had  also
 bappened  to  Emergency  due  to  external
 aggression.  Firstly,  this  Act  was  used  to
 acquire  property  which  was  absolutely necessary  for  defence  purposes.  Then, what  happened  was  that  some  Colonel wanted  a  house  in  some  posh  area  and as  he  could  not  get  it  normally.  he  used  this law  to  acquire  that  house  and  ¢o  stay  in that  house.  Then,  some  Genera!  wanted another  house  in  another  posh  area  and he  also  used  this  Act  to  acquire  that
 Property.

 Now,  we  are
 Suatentesing  |  ry  this  Bill the  right  of  property  to  itary officers  to  occupy  any  civilian  property, may  it  be  for  residential  purpose,  may  it be  for  luxurious  purpose,  and  to  continue to  have  it.  As  you  will  see,  in  all  big  cities there  is  not  sufficient  accommodation  avail- able  for  the  army.  For  example,  in  Calcutta in  my  own  city,  I  kfiow  that  there  are  many houses  which  have  been  acq'  the

 army  in  order  to  house  their  pe  cers because  there  is  inwufficient  accommodation for  defence  people  in  Calcutta.  In  Bombay also,  a  large  number  of  houses  have  been Tn  all  places  wh  there  are
 big  military  establishments,  a  large  number of  houses  have  been  acquired.  The  defence is  a  good  pay  master.  They  pay  on  the  first of  the  month.  I  am  not  for  the  property owners  who  may  be  thinking  that  they are  getting  less  money.  But  what  should happen  is  that  the  defence  people  also, when  they  are  operating  in  the  civilian field,  should  be  prepared  to  take  recourse to  the  normal  law  of  the  land  in  getting  the Property.  They  should  compete  in  the  ren- ike  any  other  organisation  because  no such  exigencies  exist  at  the  moment.  The Government  should  draw  up  a  plan  for  five or  ten  years,  that  they  will  not  take  any Private  property  any  more  and  that  there will  be  a  flat  for  every  military  personne!) staying  in  any  city  or  an  area  which  is congested,  This  a

 thing
 which  I  want  to convey  ta  the  hon.  Minister.

 The  problem  of  defence  accommodation is  a  big  problem.  For  the  army,  it  is  a  very big  problem  because  there  is  the  question of  family  postings  and  non-family  postings and  there  is  insufficient  accommodation
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 for  the  army  personnel.  So,  I  want  to  bring it  to  the  notice  of  the  hon.  Minister  oe it  has  some  bearing  on  the  problem  of insufficient  accommodation  in  big  cities where  a  large  number  of  houses  have  been taken  over  by  the  army  people.  It  is  very difficult  to  change  the  rents.  You  get  your rents  all  right  but  it  is  very  difficult  to  chan-
 ge  the  rents  and  there  is  a  lot  ot  bureau- cratic  redtape  there.  The  competitive rents  are  not  there.  A  plan  shoud  be  drawn to  have  houses  in  the  main  cities  for defence  personnel  so  that  for  residential
 purposes  the  propertics  of  ordinary  citizens are  not  requisitioned,

 Secondly,  with  regard  to  the  defence
 requisitioning  of  properties  on  which  ref-
 ugees  have  settled,  the  hon.  Minister  has  to do  something  about  it  since  he  looks  after
 supply  and  Rehabilitation  also.  In  Cal- cutta,  there  are  many  lands  which  during the  last  war  were  to  be  requisitioned  by  the Defence.  After  the  World  War,  when  the use  for  them  was  over,  the  refugees  came
 and  settled  there;  and  they  had  been  living there  for  a  long  time.  In  the  last  three  or four  years,  what  has  been  happening  is that  the  rent  of  land  has  been  going  up, and  these  owners  sometimes  have  lodged cases  in  High  Courts  to  ask  the  Defence to  de-requisition  the  property.  Or,  ia some  other  cases,  the  Defence  people  think as  to  why  they  should  keep  these  lands which  are  occupied  by  the  refugees  and which  are  not  occupied  by  Defence  Peo- le.  व  know  of  two  cases  where  the  De- fence  people  forcibly  tried  to  evict  the  re-
 ७७९७  in  Alipore  and  Dhakuria,  the  De- fenee  forcibly  tried  to  evict  them  from the  land  which  was  requisitioned  by  thy Defence,  the  old  barracks,  in  which  refu-

 gees  were  living  in  sub-buman  conditions; said  chat  they  would  bring  bulldozer
 v4  everything  and  get  these  refugees that  plac  Ea
 My  appeal  to  the  Works  and  Housing Ministry  is  that  all  Defence  properties which  ‘have  been  requisitioned  by  the Defence  Ministry  and  which  the  Defence Ministry  wants  to  give  up  and  in  which there  is  refugees  settlement  now,  should

 by  the  Central  Government
 directly  so  chat  the  refugees  ect  pe

 manent
 ownership  or  some  right  om  the  land  on which  they  have  been  living  for  the  last
 30  year  sand  to  which  their  economic  well-
 being  and  living  is  connected.  This  is  a  very big  problem  in  Calcutta  because,  I  know, in  Defence  areas,  some  50,000  people  are fiving  they  are  living  in  those  barracks
 which  belong  to  Defence  and  which  were
 acquired  by  Defence.  While  pene this  Bill,  I  would  say,  effort  should  also be  made  to  see  that  the  refugees  are  given
 permanent  rights,  so  that  the  Defence cannot  all  ofa  sudden  decide  ‘We  want

 give  up  this  land  ;  we  want  to  de-requi- sition  the  land  let  the  refugees  go  ७
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 Hell,  let.them  be  thrown  on  the  streets’. The  Central  Government  should  take  over these  lands  so  that  this  does  not  happ-n.
 AsT  have  already  mentioned,  along-tern programme  for  having  houses  for  Defen- ce  personnel  in  big  cities  like  Calcutta.

 Bombay,  Hyderabad,  ete.,  should  be taken  up,  so  that  the  Defence  people,  for their  residential  purposes  or  for  having their  NCC  units,  do  not  take  recourse  to this  law  which  is  an  Emergency  law  for
 acquiring  the  properties  of  ordinary  citi- zens.  That  is  all.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  :  I thank  the  hon.  Members  for  having shown  interest  in  this  Bitl,  and  I  would like  to  dispel  some  of  the  misunder-
 standings  with  regard  to  this  Bill.
 Primarily,  there  were  no__  residential
 buildings  which  were  acquired  during this  period,  there  were  only  some  lands which  had  been  acquired.  [  would like  the  hon-'  -  Members  to  know  that this  Billsecks  to  amend  the  952  Act.
 The  1952,  Act  contemplates  that  requisi- tioning  of  properties  is  done  for  a  maxi- mum  period  of  ten  years.  As  far  as  the

 part  is  ed,  I  am
 happy  tolct  the  hon.  Members  know  that this  compensation  willbe  reviewed  after
 every  five  years.  Due  consideration  is
 paid  to  the  primary  difficulties  which
 nt  on  account  of  requisitioning  of and.

 I  wiah  to  assure  the  hon.  Members  that vermment  would  not  have  dered
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 be  categorised  or  placed  in  the  same
 category  as  Emerg*ney  things  or  the aberrations  committed  during  the  Emer-
 gency.  It  is  entirely  of  a  different  type. Allthe  aberrations  of  Emergency  which my  hon.  friend  referred  to,  related  to
 things  happening  inside  the  country, whereas  this  particular  thingis  required  for some  other  purposes.

 Some  hon  Member  wanted  to  know the  list  of  the  properties.  I  have
 already  stated  that  dus  list  does  not include  any  residential  houses,  so  the
 question  of  displacement  of  the  occupants and  their  consequent  rehabilitation  does not  arise,  I  would  like  to  tell  the  House

 My  friend,  Shri  Roy  mentioned  some-
 thing  about  the  refugees  because  of  the land  which  has  been  acquired  for  defence

 Pp ies  oes
 in  Calcutta.  Unfortunately, it  not  concern  this  Bill,  He  is welcome  to  give  me  the  full  particular, and  I  would  certainlylook  into  the  matter.

 The  House  will  appreciate  that  the
 Government  docs  not  at  all  intend  to
 ereate  any  difficult  situation  for  our citizens.  We  are  doing  this  under  absolute and  it  is  necessary  for  the

 retaining  these  Jands  if  it  had  not  been considered  imperative  by  the  Defence
 Ministry.  These  lands  are  required  to be  retained  for  purposes  of  Defence alone.  Itis  really  a  very  delicate  matter for  m7  to  dilate  on,  but  I  do  really  hope that  all  of  us  are  concerned,  20  far  as  our Defence  necesities  and  requirement  go, and  that  you  would  not  like  to  subject these  to  a  very  minute  surgery  asking why,  what  sort  of  Defence  requirements are  they,andallthat.  I  assure  the  House that  it  was  considered  to  be  absolutely necessary  to  retain  these  properties  for  the defence  of  the  country.  After  all,  there  are
 extraordinary  circumstances  during aggression,  but  there  are  certain  circums- tanecs  which  di  through

 defence  of  India.  ‘Therefore,  am  sure, this  will  not  call  for  much  of  a  dissection
 and  I  hope,  the  Hon.  Members  will
 pass  this  Bill  unanimously.

 MR.  CHAIRMAN  :  Mr.  Vinayak Prasad  Yadav.
 SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV

 (Saharsa)  :  I  beg  to  move.

 That  the  Bill  further  to  amend  the
 Requisitioning  ani  Acquisition  of Immovable  Property  Act,  .9§2,  be  referred to  a  Select  Committee  consisting  of  7 bers,  namely  :— wi  lo and  the  Defence  Ministry  considers  that, in  accordance  with  the  permanent measures  which  the  Defence  Ministry  has to  undertake,  this  retention  of  lands  is

 absolutely  necessary.

 My  hon.  friend,  Mr.  Banatwalla,  said nsthing  about  the  of  Em-
 to  what  happened  during  Emergency.
 But,  certainly,

 T  am  sure,  the  require. fence  Ministry  cannot

 x.  ShriS.S.  Das  2.  Shri  Ramapati Singh  Shri  Sikandar  Bakht  4.  Dr. B.  N.  Singh  5.  Shri  Chandrades.  Prasad Verma  6.  Shri  R.L.P.  Verma;  and
 9.  Sbri  Vinayak  Prasad  Yadav,  with
 instructions  to.

 Tepe!
 et  by  the  last  day ‘of  the  first  week  of  the  next  session.  (4)

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  I  shall the  amendment  moved  by  Shri
 ‘inayak  Prasad  Yadav  to  the  vote  of  the

 House.

 246
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 The  amandment  was  pul  and  negatined
 MR.  CHAIRMAN  :  The  question is:
 “That  the  Bill  further  to  amend  the Requisition!  Acquisition  of Immovable  Property  Act,  1952  as  passed by  Rajya  Sabha,  be  taken  into  considera. on.

 Ths  motion  was  edopted
 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  we  shall take  up  clause  by  clause  consideration. Clause  2
 SHRI  G.M.  BANATWALLA  :  In view  of  the  assurance  given  by  the  bon.

 Minister,  I  do  not  want  to  move  my armendimeat,
 MR,  CHAIRMAN  :  The  question  is  :
 “That  clause  2  stand  part  of  the  Bill”

 The  motion  was  adopted
 Clause  2  as  added to  tu  Bill

 There  are  no

 “That  clause  3  stand  part  of  the  Bill.”

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.
 Clause  i,  the  Enacting  Formula  end  the Title  करार  added  to  a
 SHRI  SIKANDAR  BAKHT  I  beg to  move  :
 “That  the  Bill  be  passed.”
 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved  :
 “That  the  Bill  be  passed”
 Dr.  Ramji  Singh

 डा०  रामओो  लिह  (भागलपुर):
 सन्नापति  जो,  सचमुच  यह  बहुत  छोटा  बिल  है,
 25  घारायें  इसमें  पहले  थीं,  भ्रब  एक  धारा

 इन्होंन  इस  में  जोड़ी  है  |  मैं  समझता  हूं  कि
 मंत्री  महोदय  इस  संशोधन  विशेेषक  को  लाने
 सें  पहले  मूल  विधेयक  पर  भो  कुछ  नज़र  डाल
 हित  भौर  उस  की  कुछ  आवश्यक  धाराह्रों
 का  भी  संशोध्नन  कर  देते,  तो  ज्यादा  Tea
 होता  968  में  जब  इस  बिल  को  लाया  बा
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 झोर  इस  को  पास  किया  गया,  तब  से  श्रब  तक
 यह  हमारे  सामने  झस्थायी  रूप  से  था,  लेकिन
 इस  विधेयक  के  द्वारा  इसको  स्थायो  रूप
 प्रदान  कर  दिया  गया  है  Y  वस्तुत:  हमारे
 कुछ  माननोय  सदस्यों  ने  ठोक  हो  कहा  है  कि  जो
 काम  एमर्जेन्सो  के  लिये  किया  जाये,  उसको
 बिलकुल  सामान्य  रूप  में  न  रखा  जाय  |  जैसे
 एक  बात  मैं  भाप  के  द्वारा  माननोय  बंती
 जी  से  कहना  चाहूंगा  --क्या  कारण  है  कि
 प्रतिरक्षा  के  लिये  कोई  ज़मीन  था  कोई  मकान
 i5  at  से  अस्थायी  रूप  से  कब्जे  से  मे

 हुए  है।  यदि  प्रतिरक्षा  विभाग  को  ्य
 मकाम  या  जमीन  को  स्थायी  रूप  से  जरूरत
 है--अ्रतिरक्षा  के  लिये  किसी  भी  लीख  को
 जरूरत  भारतवर्ष  के  लिये  प्रथम  जरूरत  है--
 तो  उस  को  स्थायी  रूप  से  एक्यायर  क्यों  नहीं
 कर  लिया  जाता  t  इस  तरह  से  उस  को  अवर
 में  लटका  रखने  को  क्‍या  जरूरत  है,  उस
 को  स्थामी  रूप  से  ले  लोजिय,  तब  इस  में  हम
 लोगों  के  कुछ  कहने  को  प्रायश्यकता  यहीं
 रहेंगी  ।

 दूसरी  बात--अहुत  सारी  जमीनों  को,  जो
 इस  कानूत  के  अन्दर  सरकार  के  कर्ज  में  है,
 कहों-कहीं  उन  को  दूसरों  को  दे  दिया  जाता  है  v
 जैसे  बनारस  की  जमीन  है,  बतारस  यें  जो
 जमीन  सरकार  के  कब्जे  में  थी,  उस  को
 हरिजनों  को  दिया  गया,  उन  को  उस  पर  लैडिल
 किया  थ्या,  लैकिन  उन  से  20  गुना
 रेंट  सिथा  मया,  यह  कौन  सो  सौदेबाड़ों  है  ?
 मैं  चाहूंगा  कि  इस  प्रकार  का  काम  न  हो  t
 इसी  जिये,  सभापति  महोदय,  मैंने  एक  छोटासा
 संशोधन  बहुत  सोच-विचार  के  बाद  रखा  था
 कि  झगर  ऐसी  जमीन  भ्राप  के  पास  फाडिल
 है  तो  उस  प्रें  हरिजनों  शौर  धनुसूचित  जातियों
 को  सैटिल  कर  दिया  जाय  ।  राज्य  सभा  की
 बहस  में  भी  मंत्री  महोदय  ने  देखा  होथा---वहां
 भो  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  लाई  गई  थी  कि  ऐसो
 जमीनें  जो  सरकार  के  भ्रप्ग्रहण  में  है,  वे  हरिजनों
 को  बीस-गुता  ज्यादा  रेंट  पर  दी  बई  हैं  t

 we  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  जीमे दो
 बिनती  है--पदि  प्रतिरक्षा  विभाग  को  किसी
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 भूमि  की  प्रावश्यकता  है  तो  प्रतिरक्षा  विभाग
 के  लिय  भारतवर्ष  का  कोई  भो  व्यक्ति  प्रडंगा
 नहीं  डाल  सकता  है,  उस  ज़मीन  पर  मकान  का
 भरधिप्रहण  स्थायो  रूप  से  कर  लिया  जाय,  लेकिन
 उस  को  इस  तरह  से  अबर  में  न  रखा  जाय  t
 यह  बात  भाथिक  दृष्टि  से  भी  ज्यादा  अच्छी
 होबी  t  दूसरी  बात--यदि  श्राप  के  पास
 कोई  जमीन  ऐसे  हो  पड़ी  हुई  है,  उस  पर  आप
 को  कोई  काम  नहीं  है  तो  श्राप  उस  को  हरिजनों
 आर  भनुसूचित  जातियों  को  दीस-गुना  किराया
 लेकर  नहीं,  बल्कि  सामान्य  रूप  से  दे कर  उन
 को  सेटिल  कर  दें  ।

 मैं  केवल  इन्हीं  दो  बातों  को  ओर  माननीय
 मंत्री  जी  का  ध्यान  प्राकृषित  करना  चाहता
 था।  इस  बिल  का  समर्थन  मैं  इस  लिये
 करता  हूं  कि  अ्मलो  बार  बे  फिर  इस  को  जिन्दा
 नहीं  करेंगे  झौर  जो  एमजसो  को  चोजें  है
 उस  को  एमजी  तक  हो  रखेंगे  ।

 शो  ‘fernt wt  aun:  सभापति  जी,  मैं
 बहुत  शुक्रगुजार  हूं--सम्माननीय  सदस्य  ने
 इस  बिल  का  समभन  किया  है।  लेकिन
 उनकी  इतिला  के  लिये  मैं  सिफ  इतना  ही
 कहूना  चाहूँगा  कि  हमारे  मिनिस्टर  श्ाफ़  स्टेट
 फार  डिफेन्स  इस  वक्‍त  यहां  मौजूद  हैं।  झगर
 यह  मौजूद  न  होते  तो  जो  कुछ  माननोय
 सदस्व  ने  फरमाया  है,  वें  बातें  उन  तक  पहुंचाने
 की  कोशिश  करता।

 जहां  तक  हरिजनों  की  बात  है--यह्‌
 क्रम  से  कम  इस  बिल  के  परव्यू  के  बाहर  की
 बात  है।  इम्मूवेबिल  प्रापर्टीज़  सिर्फ़  पब्लिक
 परपड  के  लिये  ली  जाती  है  1  दूसरे  उस  मकसद
 के  लिए  वह  जरूरत  भ्यर  बाकी  नहीं  रहो,
 तो  वह  प्रोपर्टी  रिलीज  हो  जाती  है।  शेड्यूल्ड
 कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  इस
 बिल  के  भातहत  जमीन  को  रोकना  मुमकिन
 नहीं  है।  यही  मुझें  अर्ज  करना  भा।

 (Amdt.)  Biil
 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  the question  is  :
 “That  the  Bill  be  passed.””

 The  motion  was  adoptet.

 38  hes
 BETWA  RIVER  BOARD  (AMEND- MENT)  BILL
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THR MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA- TAP  SINGH.

 Sir,  J  beg  to  *move

 “That  the  Bill  to  amend  the  Betwa
 Rajya  Sabha,  be  take  tate”  Souder,

 यह  जो  विधेयक  प्रस्तुत  है  वह  एक
 मामूली  सा  विधेयक  है।  वेंतवा  नदी  उत्तर
 प्रदेश  भौर  मध्य  प्रदेश  के  क्षेत्र  से  गुजरती  है
 शौर  उस  क्षेत्र  से  गुजरतो  है  जो  डड  प्रोन
 इलाका  कहलाता  है।  मध्य  प्रदेश  शोर
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  ने  मिल  कर  यह
 निश्चय  किया  कि  राजघाट  में  एक  बांध
 बना  कर  इसके  पानी  का  उपयोग  सिंचाई
 के  लिए  किया  जायेगा।  उस  समय  केवल
 सिंचाई  के  लिए  यह  योजना  बनी  थी।
 बाद  में  दोनों  राज्य  सरकारों  ने  मिल  कर  यह
 निश्चय  किया  कि  जो  बांध  बनेगा,  जो  पानी
 इकट्ठा  होना,  उसका  उपयोग  बिजली  पैदा
 करने  के  लिए  किया  जाथेगा  और  जैसे  पानी
 के  बटबारे  के  लिए  सहमति  हो  गई  थी,  उसी
 प्रकार  से  बिजली  के  बटवारे  के  लिए  भी  दोनों
 राज्य  सरकारों  में  सहमति  हो  गई  है।  अब
 क्योंकि  बिजली  बनने  की  बात  है,  इसलिए
 कुछ  संशोधन  पुराने  एक्ट  में  लाये  जा  रहे
 हैं  जिनमें  बिजली  का  यह  काम  भी  कवर
 हो  सके।

 बोर्ड  के  मठन  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 बिजली  मंत्री  या  उनके  कोई  नामीनी  झौर
 राज्य  सरकारों  के  बिजली  मंत्रियों  को  बोर्ड

 Moved  with  the  recommendation  of  the  president.
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 में  शामिल  किये  जाने  के  लिए  व्यवस्था  को
 जा  रही  है।

 दूसरा  संशोधन,  जोकि  महत्वपूर्ण  कहा
 जा  सकता  है.  यह  है  कि  फाइनेन्शियल  एड-
 वाइजर  झगर  राज्य  भें  न  उपलब्ध  हो,  तो
 केन्द्रीय  सरकार  उन  दोनों  राज्यों  के  परामर्श
 से  केन्द्र  स ेकिसो  को  भेज  सकती  है।

 इसके  प्रतिरिक्त  एक  शाब्दिक  संशोधन
 यह  है  कि  जहां-जहां  केवल  डैम  की  बात  झाई
 है,  वहां  बिजली  का  उत्पादन  करने  को  बात
 भो  कही  गई  हैं।

 बस  इस  बिल  में  यहो  महत्वपूर्ण  बातें  हैं  ।
 बाद  में  जो  प्रश्न  उठेंगे,  उनका  मैं  उत्तर  दे
 दूंगा  ।

 शो  ते  प्रताप  सिह  (हमोरपुर)  :
 सभापति  महोदय,  भ्रभी-प्रभी  जो  बिल  हमारे
 समक्ष  रखा  गया  है,  मैं  उसका  स्वागत  करता
 हूं  ।

 जनता  पार्टी  की  सरकार  के  गठन  के
 बाद  हमारी  सरकार  का  ध्यान  इस  श्लोर
 गया  है  कि  बुन्देलखंड  क्षेत्र  में  जो  राजघाट
 नाम  से  बांध  बनाया  गया  है,  उसका  उपयोग
 न  केवल  सिंचाई  के  लिए  किया  जाये  बल्कि
 उससे  बिजली  भी  बनाई  जा  सकती  है  और
 ऐसा  करना  श्रच्छा  रहेगा  ।  इस  ओर  सरकार
 का  ध्यान  गया  है,  इसके  लिए  मेँ  उसको
 बचाई  देता  हूं।

 झब  मैं  इस  बिल  की  कुछ  बातों  की  ओर
 सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  मुर्मे
 कुछ  इस  बात  का  दुःख  हुआ  कि  साननीय
 मंत्री  जी  ने  मेरे  संशोधन  को  देखा  होगा
 लेकिन  उस  पर  उन्होंने  श्पनी  राय  स्पष्ट
 नहीं  की।  यह  सही  है  कि  पावर  हाऊस  के
 लगाने  की  व्यवस्था  हो,  इसलिए  इस  बिन  में
 संशोधन  लाया  गया  है  भौर  दुसरा  संशोधन
 जो  माननीय  मंत्री  जी  ने  महत्वपूर्ण  बताया

 (Amdt.)  Bill  252

 है,  वह  यह  है  कि  भ्रभी  तक  मध्य  प्रदेश
 सरकार  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  में  जो
 अधिकारी  हों,  उन्हीं  में  से  इस  बोड  में  कार्य
 करने  का  चयन  करना  है  लेकिन  सम्भव  है  कि
 कोई  फाइनेन्शियल  एडवाइजर  अच्छा  न
 मिले  जोकि  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  ग्रन्तर्गत
 हो  या  यूल  पी०  सरकार  के  झन्तगंत  हो
 तो  उसके  लिए  संशोधन  दिया  है  ।  ये
 संशोधन  ठीक  है  कि  यहां  केन्द्र  से फाइनेंशयल
 एडवाइजर  लिया  जा  सकता  है,जो  कि
 योग्य  हो  उसे  ले  लिया  जाये।  लेकिन  मैं  कुछ
 सैद्धांतिक  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में भापका  ध्यान
 दिलाना  चाहूंगा।  विगत  कांग्रेस  सरकार  में
 इस  संशोधन  विधेयक  को  न  रखने  के  सम्बन्ध
 में  जो  भूलें  हुई  हैं  मैं  उनकी  भोर  धापका
 ध्यान  दिलाना  चाहूंगा।

 श्रीमनू,  यह  बोर्ड  गठित  किया  जाएगा
 जिसका  नाम  बेतवा  रिवर  बोई  होगा।
 वही  उस  प्रोजेक्ट  का  संचालन  करेगा।  इस
 बोर्ड  के  सम्बन्ध  में  पिछली  कांग्रेस  सरकार  ने
 ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  हुईं  है  कि  बुन्देलेधण्ड
 क्षेत्र  सें  जो  भी  प्रतिनिधि  ग्रति  हैं  उनके
 समावेश  की  इस  संशोधन  के  द्वारा  इस  बोई
 में  व्यवस्था  हो  सके  ।  बोर्ड  के  प्रध्यक्ष  यहां  के,
 अर्थात्‌  केन्द्र के  सिंचाई  मंत्री  होंगे।  इस
 बांघ  के  सम्बन्ध  में  उस  समय  सिंचाई  को  हैं
 बात  थी।  केवल  सिताई  के  लिए  इस  बाध
 का  निर्माण  किया  जा  रहा  था।  इसलिए
 इस  बोई  के  झध्यक्ष  पद  के  लिए  सिंचाई  मंत्री
 जी  को  अध्यक्ष  बनाने  की  व्यवस्था  की  गयी  +
 लेकिन  अब  चूंकि  वहां  पावर  हाऊस  भो
 बनाया  जा  रहा  है  तो  इस  बात  को  देख  कर
 इस  बिल  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया।
 मैंने  इसी  दृष्टि  से  झपना  संशोधन  रखा  है
 कि  विजली  मंत्री  उसके  सदस्य  होंगें।

 जिस  बोर्ड  का  हम  गठन  करने  ज।  रहें
 हैं  शौर  जिस  बंघ  के  लिए  हम  बोर्ड  का  गठन
 करने  जा  रहे  हैं,  उसके  लिए  हमें  यह  बार्ते
 ध्यान  में  रखनी  होंगी।  बहू  दस  किलोमीटर
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 लम्बा  बांध  बनेगा  5  24  स्क्वायर  किलोमीटर
 जमीन  उसमें  डूबेगी  ।  उत्तर  प्रदेश  के  26  गांव
 झोर  मध्य  प्रदेश  के  22  गांव  उसमें  डूबेंगें।
 इतना  बड़ा  एरिया  उसमें  डूबने  पर  करीब-
 करोब  6  हजार  की  पापुलेशन  वहां  विस्था-
 पित  होगी।  इतनी  बड़ी  जनसंख्या  वहां  से
 हटायी  जायेगी  जिससे  भयानक  समस्याएं
 बदा  गेंगी।  मैं  नहों  कहता  कि  सिंचाई
 मंत्री  .  केन्द्र  में  होंगे  वे  वहीं  के  होगे।  भाज
 हमारे  सिंचाई  मंत्री  पंजाब  के  हैं,  ऊर्जा  मंत्री
 दक्षिण  भारत  के  हैं।  वें  दोनों  सक्षम  हैं।
 लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  इसमें  उत्तर
 प्रदेश  भर  मध्य  प्रदेश  के  मंत्रियों  का  भी
 समावेश  करने  की  कोशिश  की  जाये  ।  क्योंकि
 वे  उस  क्षेत्र  से  भाते  हैं,  वहां  के  जन  प्रतिनिधि
 हैं  झौर  वहां  की  जनता  की  भ्ाकांक्षाओ्रों  का
 वे  अच्छी  तरह  से  प्रतिनिधित्व  कर  सकते  हैं।
 इसलिए  मैंने  अपना  संशोधन  रखा  हैं।

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि
 इस  बो  में  उन  संसद्‌  सदस्यों  का  भी  समावेश
 किया  जाये  जो  वुन्देल  बण्ड  क्षेत्र  के  रहने  वाले
 हैं।  वे  भी  इस  बोई  के  सदस्य  होने  चाहिएं।
 क्योंकि  वहां  के  जन  प्रतिनिधि  होने  से  वे
 यहां  की  जन  भावनाओं  को  अच्छी  तरह  से
 समझते  हैं श्रौर  वे  इस  बोर्ड  के  कुशल  संचालन
 में  काफी  कारगर  सिद्ध  हो  सकते  हैं।  यह
 सुझाव  मैंने  इसलिए  रखा  है  कि  वहां  के
 विस्थापितों  की  जगह  बदलती  होगी  क्योंकि
 बहुत  सारे  गांव  डूब  चुके  हैं!  मुझे  पता  है  कि
 वहां  जो  विस्थापित  हुए  हैं  उनको  श्रमी  तक
 जमीन  नहीं  मिलो  है.  उतको  मुप्रावजा  नहों
 मिला  है।  इसलिए  ऐपी  समस्याग्रों  के
 सम्बन्ध  में  वहां  के  जन  प्रतिनिधि  काफी  सक्षम
 हो  सकते  हैं।  इसी  ख्याल  से  मैंने  झपना
 संशोधन  रखा  है।  दस  किलोमीटर  लम्बा
 यह  बांध  बनेगा,  लाखों  आदमी  वहां  मजदूरी
 करेंगे  |  वहां  केदार  काम  करेंगे,  इंजीनियर्स
 काम  करेंगे।  आप  जानते  हैं  कि  मजदूर  लोग
 बाहर  से  काम  करने  के  लिए.  ब्ाति  हैं।  उन्हें
 दो-दो  महीने  तक  मज़दूरी  नहों  मिलती  है।

 (Amdt,)  Bill  254

 मैं  यहां  दिल्ली  में  देखता  हूं  कि  बहुत  सारे
 वाहर  से  मज़दूर  काम  करने  के  लिए  झाये
 हुए  हैं  श्रौर  डी  ०डी  o  का  काम  कर  रे  हैं।
 उन्हें  दो-दो  महीने  का  पेमेंट  नहीं  मिला  है।
 उन  लोगों  के  लिए  कई  जगहों  पर  मिलना
 पड़ा  है  ताकि  उन्हें  मजदूरी  मिले  /  बिहार
 तक  से  लोग  मजदूरी  करने  के  लिय  यहां
 आये  हुए  हैं।  लोग  यहां  दिल्‍ली  में  इस
 आशा  से  जाते  है  कि  यहां  मजदूरी  मिल
 जाएगी  करने  के  लिए  |  डी०डी०ए०  के  तहत
 जो  ठेकेदारों  द्वारा  मज़दूर  रखे  जाते  हैं  उनको
 वे  समय  पर  मजदूरी  नहीं  देते  हैं  और  जन-
 प्रतिनिधियों  के  बीच  में  पड़ने  पर  ऐसा  भो
 हुआ  है  कि  उनको  देनी  पड़  गई  है।  अगर
 जन  प्रतिनिधि  सहयोग  देते  हैं  तो  मैं  समझता
 हूं  कि  मजदूरों  को  समस्याओं  का  समाधान
 कराने  में  बे  ज्यादा  सक्षम  हो  सकते  हैं।

 अब  बिजली  का  उत्पादन  भी  वहां  होगा  P
 सिंचाई  करने  के  लिए  बांघ  बनेगा  और  नहरें
 खोदो  जायेंगी।  शब  नहरें  कहां-कहां  बन
 सकती  हैं  इसको  इंजीनियर  लोग  तो  देखेंगे  ही
 लेकिन  वहां  के  जन-प्रतिनिधि  भी  इस  बात  को
 ज्यादा  अच्छी  तरह  से  बता  सकते  हैं  कि
 कहां  पर  ये  बनें  और  उससे  ज्यादा  साम  हो
 सकता  है।  बुन्देलबण्ड  बहुत  पिछड़ा  हुआ
 क्षेत्र  है।  वहां  बहुत  हो  कम  सिंचाई  के  साधन
 उपलब्ध  हैं।  उस  क्षेत्र  को  इस  मामले  में
 प्रथमिकता  देने  की  जरूरत  है।  अब  कहां
 नहर  ले  जानी  चाहिये  और  कहां  से  जा  सकती
 है  इसके  बारे  में  भी  वहां  के  प्रतिनिधि  उस
 बोई  में  कारगर  सुझाव  दे  सकते  हैं  झौर  वे  भी
 अपनी  भूमिका  निभा  सकते  हैं  और  ज्यादा
 अच्छा  काम  वे  करवा  सकेंगे  ।

 यहां  पर  बिजली  का  उत्पादन  भी  होगा  t
 ब्रभो  माताटीला  डैम  से  बिजली  उत्पन्न  होतो
 हैं।  झपको  सुन  कर  ताज्जुब  होगा  कि
 वुन्देलअण्ड  क्षेत्र  की,  जहां  यह  बिजली  उत्पन्न
 होती  हैं,  बढ़ो  भारी  उपेक्षा  को  गई  है.  जिस
 इलाके  को  बिजनी  के  मामले  में  प्राथमिकता
 मिलनी  लाहिए  थी,  जहां  बिजली  पैदा  होती  है
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 उसको  बहुत  थोड़ी  दी  गई  है,  भ्रनुपात  में  बहुत
 कम  दी  गई  है।  बड़े-बड़े  व्यापारियों  को
 बड़ी-बड़ी  फैक्ट्रियों  को  दे  दी  गई  है।  मुगल-
 सराय  तक  वहां  से  बिजलो  ले  जाई  गई  है।
 मैं  यह  नहीं  कहता  हूँ  कि  किसी  दूसरी  जगह
 बिजली  नहीं  जानी  चाहिए।  लेकिन  इसना
 मैं  अवश्य  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  डिस्ट्रीव्यूशस
 हो  वह  फेयर  होना  चाहिये।  अगर  वहां  के
 प्रतिनिधि  बोड  में  होंगे  तो  वे  इस  बात  का
 प्रावध।न  कराने  को  कोशिश  करेंगे  कि  बुन्देल-
 खण्ड  के  उत्थान  के  लिए  बिजली  झौर  पानी
 समान  रूप  से  वहां  सो  उपलब्ध  किया  जाये,
 सद्दी  भनुपात  में  न्यायोचित  रूप  में  दिया  जाये  t
 इंजोनियर  शादि  लोग  इसमें  सक्षम  नहीं  होंगे
 ओर  इसमें  कमी  रह  सकती  है  और  इस  प्रकार
 को  कमी  को  हम  झाज  भी  महसूस  कर  रहे  हैं  ।

 के
 एक  संशोधन  मैंने  बिल्कुल  इब्नोसेंट  सा

 दिया  है।  विधेयक  में  प्राविजन  किया  गया
 हैं  कि  जो  बोर्ड  के  सदस्य  नहीं  हैं  उत्तर  प्रदेश
 और  मध्य  प्रदेश  के,  कोई  भी  सरकारी  प्रधि-
 कारोी  हैं,  वे  जब  चाहें  बोर्ड  की  मोटिग  में  हिस्सा
 ले  सकते  हैं,  सुझाव  दे  सकते  हैं  भ्रौर  यह  एक
 बहुत  अच्छा  प्राविजन  है।  उनको  बोट
 करने  का  भ्रधिकार  नहीं  दिया  गया  है।  इसी
 प्रकार  से  यहां  के  विधायकों  को  एम०एल०
 एज०  को  भी  बोर्ड  में  आने  और  सुझाव  देने
 का  भ्रवसर  दिया  जाना  चाहिए।  वे  बोर्ड  के
 सदस्य  नहों  होंगे  लेकिन  सुझाव  शौर  संशोधन
 वे  दे  सकते  हैं।  जिस  प्रकार  से  आपने  भ्रधि-
 क्ारियों  के  लिए  व्यवस्था  को  है  उसी  तरह  से
 बुन्देलखण्ड  के  जो  विधायक  हैं,  झसेम्बली  के
 मेम्बर  हैं  भौर  जो  वहां  की  समस्याओं  को
 ज्यादा  प्रच्छी  तरह  से  समझते  हैं,  कहां  किस
 तरह  से  क्या  काम  करना  चाहिए,  इसको
 ज्यादा  प्रच्छे  ढंग  से  समझते  हैं  झर  समझते
 हैं  कि  किस  ढंग  से  काम  किया  जाये  ताकि
 ज्यादा  तरक्की  हो  सके,  उनको  भी  बोर्ड  में
 जाने  का,  बहस  में  हिस्सा  मेने  का  प्रधिकार
 होना  चाहिए।  यह  चीज़  नजरअंदाज  हो  गई

 (Amdt.)  Bill  256

 थी  पिछले  i976  के  एक्ट  में  a  मैं  समझता
 हूं  कि  यह  बढ़ा.  हो  इन्नोसेंट  सा  संशोधन  है
 झर  इसको  भान  लिया  जायेगा।  इससे
 बोर्ड  की  मेस्बरशिप  भी  नहीं  बढ़तो  है।
 जिस  तरह  से  शभ्रधिकारी  सुझाव  दे  सकते  हैं
 उसी  सरह  से  बिधायक  भी  दे  सके  यह  व्यवस्था
 आपको  कर  देनी  चाहिए  ताकि  डिसक्रिमिनेशद
 नहो।

 एक  घाघ  झोर  कांसिक्युएंशस  एमेंड्लेंट
 मैंने  दो  है।  झापने  डैफोनोशंज  दी  हैं!  भाषते
 राजधाट  डैम  की  दी  है  लेकिन  राजचाट
 पावर  हाउस  का  उसमें  समावेक्ष  नहीं  हुआ  है  t
 वह  भो  होना  चाहिए  था।  इसके  बारे  में
 मैंने  संभोधन  दिया  है।

 सी  तरह  से  शेड्यूल  में  राजघाट  रिज
 बायर  का  उल्लेख  किया  गया  है  लेकिच
 राजघाट  पावर  हाउस  जो  बनेगा  उसका  डिसकि-
 मिनेशन  नहीं  है,  उसको  मैंने  जोड़  दिया  है।

 मैं घाशा  करता  हूं  कि  झप  इनकी  ओर
 ध्यान  देंगे  और  जो  कंसिकवेंशल  एमेंडमेंट्श
 हैं  जिनका  होना  भनिवाय॑  शरीर  श्रावश्यक  है,
 उनको  ग्राप  समझेंगे  श्रौर  उन्हें  स्वीकार
 करने  की  कृपा  करेंगे।

 यों  wt  मारायशश  वायक  (खज्राहो)  :
 सन्चापति  महोदय,  कृषि  और  सिंचाई  ष्ी
 जी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  उसका
 में  समर्थन  करता  हूं  ।  ग्रभी  राजघाट  से  केबल
 सिचाई  का  ही  काम  होना  था  अब  उससे
 बिजली  भी  तैयार  होगी  ।  इसलिये  जरूरी
 है  कि,  जो  श्रभी  बोर्ड  बनाबा  मया  था  उसमें
 विद्युत  मंत्री  का  स्थान  नहीं  था,  उनको  उसमें
 शामिल  किया  जाय  जो  कि  इस  बिल  में
 किया  गया  है,  भौर  केन्द्रीय  श्रधिकारी  भी
 उसमें  शामिल  कर  लिया  जाय,  यह  भी  उसमें
 संशोधन  है।  मुख्य  इतनी  बात  है  |  में  केबल
 इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दिनों  से
 मैं  बराबर  देखता  झा  रहा  हूँ  कि  जब  कोई
 बांध  बनता  है,  कोई  नई  योजना  बनती  है
 तो  उसमें  पक्षपात  होता  है,  भौर  वहू  इसलिये
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 होता  रहता  है  कि  जो  नीचे  की  बात  जानया
 जरूरी  है  कि  आश्विर  सही  बात  क्‍या  है,
 उसको  नहीं  जाना  जाता।  अब  जनता
 पार्टी  की  सरकार  ने  इस  बात  को  कहा  है
 कि  हम  कोई  बात  जनता  से  छुपा  रखना  नहीं
 चाहते  हैं।  जो  जनता  की  दिककतें  हैं,  उसकी
 सही  भावना  है  या  जिस  बात  से  जनता  को
 ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधा  मिले  उसकी  ज्यादा
 से  ज्यादा  चिन्ता  करेंगे,  इस  बात  की  घोषणा
 की  है।  तो  इसी  बात  को  लेकर  मैं  मंत्री
 जी  ले  कहूंगा  कि  श्रापने  जो  बोर्ड  बनाया,
 जिसमें  मंत्री  को  लिया,  ठीक  है।  लेकिन
 अभी  तक  कागजी  को  देख  कर  ही  सारी
 कार्यवाही  होती  थी,  बैठक  के  समय  जो
 कागज  सामने  हुए,  उनमें  कोई  कारण  या
 सुल्लाव  हुआ  उससे  ही  सारा  काम  हो  जाता  है।
 लेकिन  जैसा  कि  अभी  मानमीय  ठेज  प्रताप
 सिंह  में  कहा  इसमें  जमता  के  प्रतिनिधि  होने
 चाहिए  की  देखें  कि  श्राखिर  सरकार  जो
 काम  कर  रहो  हैं  उलका  जनता  पर  क्या  झसर
 हो  रहा  है।  कहाँ  कोई  बात  छूटी  तो  नहीं  है,
 जनता  के  हितों  के  घिपरीत  तो  गहों  जा  रही
 है।  बैसे  शिधाई  शी,  बिजली  को  बोजना
 है,  अच्छी  बात  है  इसका  कोई  विशेध  नहीं
 करती  शैकिम  काम  फिस  ठग  से  चले
 इसकी  देखभाल  यहाँ  के  अम-प्रतिनिधि  भ्रच्छों
 तरह  से  कर  सकते  हैं।  माताटीला  बाँध  बना
 जिसमें  ह... ह  प्रदेश  को  कॉफी  जमीन  शबी,
 लेकिन  सिंचीई  भंध्य  'प्रेदिश  को  नहीं  मिली,
 जिजेली  में  भो  गड़ी  जयेती  के  है  बोर  मध्य
 प्रवेश  की  विधान  सभीं.  में  संघ  करना  पड़ा
 तब  जो  करें  मुहिकिल  से  सुविधा  मिलौ।
 झोर  प्नभी  भी  क्‍या  है  कि  दौ  तरह  को  दाम
 करना  पड़ता  है।  बिजली  भी  घर  में  लगी
 हुई  है  लेकिन  लालटेन  भी  रखनी  पड़ती  है
 क्योंकि  7  बज  रोशनी  मिलेगी  बिजली  की
 शौर  अंघेरा  जल्दी  हो  जाता  हैं।  यह  झाम
 शिकायत  है।  जब  हम  बिजली  का  किराया
 देते  हैं  तो  हमको  समय  पर  रोशनी  मिलनी
 चाहिपे।  बराबर  ऋषिकारियों  से  कहते  हैं
 3292  LS  =
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 लेकिन  कोई  छ्यान  नहीं  केता  ।  शहर  रौकमगढ़
 में  मिल  जाती  है  समय  पर  क्‍योंकि  वहां
 जिलाधीश  रहता  है।  लेकित  गांव  में  7  बजे
 मिली  तो  मिलो  नहीं  मिली  तो  कोई  पूछने
 वाला  नहीं  है।  किसानों  ने  सिचाई  के  लिये
 बिजली  के  पम्प  लगाये  हुए  हैं  लेकिन  कब
 बिजली  मिलेगी  और  कितनी  देर  तक  मिलेगी
 कुछ  पता  नहीं।  जब  चाहें  बिजली  बन्द  हो
 जाती  है।  अ्रधिकारियों  से  कहते  हैं,  कोई
 सुनवाई  नहीं,  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 है।  इसलिये  जो  योजनायें  बदतों  हैं  उनका
 वास्तविक  लाभ  जनता  को  मिलना  चाहिये
 अगर  कोई  शिकायत  हैं  तो  उसको  जल्दी  दूर
 करना  चाहिये।

 मैने  सुझाव  दिया  है  कि  जिस  केत  सें
 इसका  पानी  शिचाई  के  लिये  जाना  है  उस
 क्षेत्र  का  संसद  सदस्य  जरूर  इस  बोद  में  रखके
 जाय  |  भोर  में  मानता  हूं  कि  जब  हम  लोग
 इस  संशोधन  का  हृदय  से  समर्थन  कर  रहे  हैं
 तो  शिंचाई  मंत्री  जौ  हमारे  संशीधन  पर
 ह,  बौर  करें।  कौई  ज्यादा  नहीं  है,  केवल
 गुना,  खजुराही,  हमीरपुर  भौर  झांसी  एन
 जोर  जगहों  के  ही  संसद  सदस्य  इसमें  शबे
 जीम  |  ताकि  बोई  की  बैठक  a  कोई  मचते
 फ़ैसला  न  हो  जाये,  भौर  जनता  के  प्रतिनिधि
 वहां  ett  ware  दे  सके  भोर  जनता  की
 भावना  को  ज्यक्त  कर  सकें ।

 चंहों  तक  गेहर  का  wale  है,  टीकभंनढ़
 जिले  के  लिए  ह 2  है  चुका  है  भीर  ह...
 ate  कौ  नहरे  यहां  थानों  है।  लेकिन  मुझे
 बतोभा  चपा  है  कि  टीकभंलड़  छिले  में  कह
 नहँर  नहीं  जायेगी  1  इसका  जया  कारण  है?
 कुछ  भधिकारियीं  के  साथ  इस  बारे  में  जब  मेरी
 चर्या  हुई,  तो  उन्होंके  बताया  कि  खर्चा  ज्यादा
 होता  है।  आखिर  ठीकममढ  जिले  के  लिए
 कोई  दूसरा  बांध  तो  नहीं  बताया  जागेगा।
 कहा  जाता  हैं  कि  ठीकसगढ़  जिले  में  सिचाई
 हो  रही  हैं।  भारतबर्ध  में  ठीकमगढ़  ऐसा
 जिल्‍्प है;  जहां  पच्रास  हार  ा  हैं  फोर  बढ
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 रहट  से  सिचाई  होती  है।  लेकिन  उसमें
 कितनी  मेहनत  और  पैसा  लगता  है।  तीन
 आदमी  लगते  हैं  और  बल  लगते  हैं।  उस
 सिचाई  को  मान  लिया  जाता  है.  तो  जो  नहर
 से  सिंचाई  होती  2,  क्‍या  उसे  सिंचाई  नहीं
 मानना  चाहिए  ?  अ्रधिकारी  यह  दलोल  देते
 हैं  कि  टीकमगढ़  डिले  में  रहट  से  ज्यादा
 सिंचाई  होतो  है।

 मैं  कृषि  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  बहू
 बों  की  बेठक  में  इस  प्रश्न  को  उठायें।
 अगर  टोकमगढ़  जिले  में  नहर  नहीं  जायेगी.
 तो  हम  लोग  इसका  विरोध  करेंगे।  अगर
 टीकमगढ़  जिले  को  राजघाट  का  पानी  न
 दिया  गया,  तो  वह  ठीक  बात  नहीं  होगी,
 झौर  हम  लोग  बराबर  इसका  विरोध  करेंगे  |
 क्षैत्र  से  जनता  को  यह  बात  मानूम  हुई  है,
 तब  से  यह  बहुत  क्रोध  में  है।

 मैं  झ्राशा  करता  हूं  कि  मेरे  यह  जो
 संशोघम  रखा  है  कि  जनता  को  सही  भावना
 को  बोर  में  पहुंचाने  के  लिए  सम्बद्ध  क्षेत्रों  के
 संसद-सदस्यों  को  भी  उसने  शामिल  किया
 जाना  बाहिए,  मंत्री  महोदय  उसे  स्वीकार
 गरबे।

 इन  झ्ब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेवक  का
 समर्थन  करता  हूं।
 ी  जानु  प्रताप  लिह  :  समरायति  महोदय,

 में  माननीय  सदस्यों  का  ग्राभारी  हूं  कि  उन्होंने
 इस  विधेमक  के  सम्बन्ध  में  अपने  मुल्यवान,
 सुझाव  दिये  हैं।  परन्तु  मुझे  ऐसा  लगा  कि
 इस  बारे  में  कुछ  ग़लतफ़हमियां  झोर  भ्रम  हैं।
 मैं  उन्हें  दूर  करने  की  कोशिश  करूंगा  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  बो  में  जन-प्रतिनिधि
 होने  चाहिए।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  इस
 बात  को  सफ़ाई  हो  जाये  कि  बोई  का  कार्य  क्षेत्र
 क्या  होगा,  तो  फिर  जन-अतिनिधि  इत्यादि
 की  बात  शायद  नहीं  झायेगी  |  यह  बोर्ड  केवल
 इतला  काम  करेगा  कि  बांध  और  विजलीबर
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 की  स्थापना  कर  देगा।  थोड़ी  दूर  जलने  के
 बाद  पानी  मध्य  प्रदेश  भौर  उत्तर  प्रदेश  की
 सरकारों  का  हो  जायेगा  ।  जो  बिजली  बनेगी,
 वह  भी  बोर्ड  दीनों  सरकारों  में  बांट  देगा।
 फिर  किस  क॑  छेत  की  सिचाई  होगी,  जिस  गांव
 में  बिजलो  लगाई  जायेगो,  किस  जिले  में  पानी
 झौर  बिजलो  जायेगी,  इसका  निर्णय  इस  बोर्ड
 के  झधिकार  में  बिलकुल  नहीं  होगा।  बोह
 तो  केवल  इस  बांध  और  बजिजलीघर  की
 स्थापता  करेगा  और  उसको  चलाये  रखने  को
 ज़िम्मेदारी  उसकी  होगी  ।  उसके  बाद  जो
 बिजली  शौर  पानी  होगा  वह  राज्य  सरकारों
 के सुपुद  कर  दिया  जायेगा  और  उसके  वितरण
 की  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकारों  को
 जिम्मेदारों  है।  बोर्ड  में  भो  रहें  जन-प्रतिनिधि
 तो  उसमें  किये  गये  फैसले  राज्य  सरकार  पर
 लाग्‌  नहीं  होंगे।  राज्य  सरकार  पूर्णतया
 इस  बात  में  स्वतंत्र  होगी  कि  जो  उसके  हिस्से
 का  बिजली  झीर  पानी  है  उसको  ग्पने-मपने
 क्षेत्र  में किस  तरह  से  वितरित  करे।  ब
 जो  यह  सुझाव  झावा  है  कि  उसने  एम०एल०
 Wwe  शौर  एम०पीज़०  को  भी  शामिल  कर
 लिया  जाय  तो  उससे  बोर्ड  बहुत  बड़ा  हो
 जायगा  झौर  बढ़े  बोड़ों  से  यह  देखा  गया  है  कि
 काम  ठीक  से  नहीं  अलता  है।  इस+  अलावा
 जैसा  मैंने  निवेदन  किया  बोर्ड  का  काम  बान्घ
 ौर  पाती  का  केवल  इंतजाम  कर  देना  1... ह
 एक  तरह  से  टेकनिकल  भौर  एग्ज्रोक्यूटिव
 बोर्ड  यह  है।  कोई  पालिसी  इत्यादि  बोर्ड
 तब  करने  वाला  नहीं  है।  झगर  पालिसी
 इत्यादि  का  उसमें  निर्णय  नहीं  होना  है  तो
 उसमें  जन-अतिनिध्ियों  की  कोई  विशेष
 झावश्यकता  नहीं  रह  जाती।

 यह  कहा  गया  कि  सरकारी  कर्मचारियों
 को  तो  बोर्ड  मं  सम्मिलित  होने  का  अधिकार  है
 और  विधायकों  को  नहीं  है,  ऐसी  बात  नहीं  है  ।
 मैं  पढ़  देना  चाहता  हूं,  इसनें  उसको  व्यवस्था

 “The  Board  may  permit  any  officer ofthe  Central  Government,  ज  the  Govern- ment  ,a@  Madhya  Pradesh  or  Uttar
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 Pradesh,  to  attend  any  of  its  meetings and  take  partin  the  proceedings,  bu  such
 officer  shall  not  be  entitled  to  vote.”

 तो  कोई  जरूरी  नहीं  है  और  उप्को  कोई
 अधिकार  नहीं  है।  इसी  प्रकार  से  उसके
 बाद  का  जो  दूसरा  क्लाज़  है  उस+  अंतर्गत
 यदि  बोर्ड  आवश्यकता  समझेगा  तो  विधायकों
 को,  संसद  सदस्यों  को  उसनें  बुला  सकता  है।
 उसमें  यह  है:

 “The  Board  may  wsociate  with  itself, in  such  manner  and  for  such  purpuses  as
 may  be  decided  by  regulation,  any  person whose  assistance  and  advice  it  may  desire
 in  complying  with  any  of  the  provisions ofthe  Act.’”

 तो  कोई  भेदभाव  की  बात  नहीं  है  ।  जिस
 प्रकार  से  सरकारों  अधिकारी  ब॒ुलाए  जा
 सकते  हैं  म्रावश्यकता  पड़ने  पर  उसी  प्रकार  से
 बदि  बोड़  जरूरत  समझेगा  तो  उन  को
 भी  बूला  सकता  है  ।

 श्यो  तेज  saa  fag  :  यह  इजाजत  देने
 या  बुलने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  भाप  जरा
 और  से  देखें  इसमें  है  बोर्ड  में  परमिट,  मैंने
 आपको.  लिखा  कि  मुभडो  श्राज्ञा  दे  दें  गाने  को
 को  झाप  ने  दे  दो,  लेकिन  मैंने  लिखा  तब  शापने
 परमिशन  दिया  और  दूसरा  क्‍्लाज.  जो  है
 जो  सारे  लोगों  के  लिए  है  उसमे ंहै  कि  'दिवोर्ड
 इटसेल्फ  में  एसोशिएट,  यानी  श्राप  ही  जिस
 को  चाहे  बुला  लें  ।  इन  दोनों  में  बड़ा  फर्क
 है

 श्यो  भागु  प्रताप  सिंह  :  बोर्ड  को  अ्रधिकार  है
 कि  अफसर  को  या  विधायक  की  या  प्रन्य
 व्यक्ति  को  वह  चाहे  तो  बुला  सकता  है  v

 ओ  प्रस्विका  प्रसाद  पाण्डेय  (बांदा)  :
 स्पेसिफिक  मेंशन  झ्राफिससे  ,के  लिए  है  कि
 बुला  सकता  है  1

 श्यो  मावु  प्रताप  सिह  :  आफिसर  जब
 बुसाया  जाता  है  तो  प्रपने  एक्सपर्टाईज  के
 लिए.  बुलाया  जाता  है  -  उस  को  कुछ
 ह... ड  शान  है  इसलिए  उस  को  बुनाया
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 जाता  है  ।  यदि  समझा  यया  कि  किसी
 विधायक  में  या  संसद  सदस्य  में  इस  किस्म  को
 विशेष  योग्यता  है  श्रौर  उस  से  परामर्श  लेना
 भावश्यक  है  तो  उसे  जरूर  बुलाया  जायगा।
 जैसा  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  यह  एग्जीक्यूटिव
 बाड़ी  है  ।  उस  को  एक  काम  कर  देना  है।
 फिर  पानी  कैसे  बंटेगा,  बिजली  कंसे  बंटेगी
 यह  उस  के  ग्रधिकार  की  बात  नहीं  है  ।
 बह  तो  पानो  बिजली  बना  कर  दे  देगा  ।

 श्यी  तेज  प्रताप  सिह  :  वह  एग्जीक्यूटिव
 कमेटी  भलग  है  ।

 श्यो  भान्‌  प्रताप  सिह  :  झब  यह  भी
 एक  सुझाव  रखा  गया  कि  केन्द्रीय  सरकार
 के  जो  उपमंत्री  हों  सिंचाई  झौर  पावर  के
 और  जो  उस  क्षेत्र  के निवासी  हों  उन  को  भी
 उस  का  सदस्य  बनाया  जाय  ।  इस  को  भी
 मानने  में  मुझे  बहुत  बड़ी  कठिनाई  है  क्योंकि
 सिद्धांत  रूप  से  यह्‌  गलत  है  ।  एक  व्यक्ति
 जब  मिनिस्टर  हो  जाता  है  तो  वह  किसी  एक
 विभेष  क्षेत्र  का  नहीं  रह  जाता  और  किसी
 एक  विशेष  क्षेत्र  के  हित  को  देखना  उस  का
 काम  नहीं  है  इसे  एक  बार  मान  लेने
 के  बाद  भागे  चल  कर  बहुत  काम्प्लीकेशन
 पैदा  हो  सकता  है  ।  इसलिए  इस  को  भी
 मानना  संभव  नहीं  है  ।

 इसमें  एक  प्रश्न  यह  उठाया  गया  कि
 पावर  हाउस  की  डेफिनीशन  होनी  चाहिए
 परन्तु  जो  झमल्डमेन्ट  पेश  है  उसमें  ही  एक
 प्रकार  से  डेफिनोशन  दी  जा  चुकी  है  ।
 राजघाट  पावर-हाउस  की  डेफिनीशन  देने
 को  इसलिए  झ्रावश्यकता  नहीं  है  क्‍योंकि
 इसमें  पहले  ही  लिख  दिया  गया  है:
 hercinafter  referred  to  as  the  Rajghat
 Power  House,

 उस  संशोधन  में  ही  इसकी  डेफिनीशन
 दे  दी गई  है  इसलिए  कोई  भ्रम  होने
 की  सम्भावना  नहीं  है।  राजभाट  ह,
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 [आओ  भानु  प्रताप  सिह]
 से  सटा.  हुआ  जो  राजघाट  पावर  हाउस
 है  उसके  लिए  लिख  दिया  गया  है:
 hisrsinafter  referred  to  as  the  Rajghat Power  Houses,
 इसके  वाद  अलग  से  कोई  परिभाषा  देने  की
 आवश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  ।  जब
 विधेयक  में  ही  परिभाषा  ा  गई  है  तो
 भ्रम  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 मैं  समझता  हूं  मैंने  सारे  प्रश्नों  के  उत्तर
 दे  दिये  हैं  इसलिए  ब  मैं  निवेदन  करूंगा  कि
 माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  वापिस  ले  लें
 जिससे  यह  काम  तेजी  से  हो  सके  ।  जितना  ही
 इसमें  विलम्ब  होगा  सिंचाई  बिजली  मोहैया
 करने  में  उतनी  ही  देरी  होगी  ।

 MR.  CHAIRMAN  :  The  question  is  :
 “That  the  Bill  to  amend  the  Betwa River  Board  Act,  976,  as  passed  by  Rajya Sabha,  be  taken  into  consideratio2.”

 The  motion  was  adopted.
 CLAUSE  2  (Amendment  of section  4)

 SHRI  LAKMI  NARAIN  NAYAK: I  beg  to  move:
 Page  t,—
 ‘afer  line  16,  insert—

 et)  the  Me  my  of
 Page  “gf the  areas  proposed  ‘to  be  irrigated the  Rajghat  Dam.”  (a)  =

 SHRI  TEJ  PRATAP  SINGH  :  I  beg to  move  ;
 Fage  ,—
 Jor  lines  8  to  ‘12,  substitute—

 “‘(a)  where  the  same  Union
 Miniter is  not  in  charge  of  both  ‘Irrigation  and power,  the  Union  Minister  in  charge  ‘of powcr  and  such  Ministers  or  Depi Ministers  in  the  Union  Ministry  be Department  in  charge  of  Power  or  Iexj- gation  who  are  residents  of  Uttar  Pradesh and  Madhya  Pradesh  Fae  (3)

 Page  ,—
 after  line  ¢6,  insert

 “(d)  all  the  members  of  Parliament residing  in  the  districts  of  Bundelkhand
 region  of  Uttar  Pradesh  Madhya. Pradesh.”  (4)
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 Page  .,~—~
 after  line  16,  insert—

 “(ii)  for  sub-section  (4),  the  following sub-section  shall  be  substituted,  namely  :—

 “ay  The  Board  may  permit  any officer  of  the  Central  Government  or  the Government  of  Uttar  Pradesh  or
 Madhya  Pradesh  or  any  State  Legislator residing  in  the  Bundelkhand  region  of Uttar  Pradesh  or  Madhya  Pradesh,  to attend  any  ofits  meetings  and  take  part in  the  proceedings  but  such  officer  or
 Legislator  shall  not  be  entitled  to  yote.””
 (5)
 Page  r,—

 Sor  lines  14  and  ‘1S  swhstitute—
 “(c)  the  Ministers  of  Uttar  Pradesh

 and  Madhya  Pradesh  in  Charge  of
 Finance,  Irrigation  and  Power  anc  also Ministers  and  Deputy  Ministers  of  the
 aforesaid  two  States  residing  in,  Bundel-
 khand  region(Jhansi,  Jalaun,  Hanivirgtn, Banda,  Lalitpur,  Tikamgarh,Chattarpor, Dhatia  and  Panna  Districts  of  Uttar
 Pradesh  and  Madhya  Pradesh).’~8)
 MR.  CHAIRMAN  :  I  put  amendment

 No.  té  the  House,
 Amendment  no.  twas  put  and  ‘Wegi- tived.
 MR.  CHAIRMAN  :¥

 ee Nos.  3,  4  and  5  to  the  House,
 Ainentimints  nos.  3,  4  and  '5  there

 put  and  negatived.
 ‘NER.  CREAIR  MAN  :  7  “put am  enditient

 No.  8  to  the  House.

 Amendment  no.  8  was  fut  and  nega~ tired.
 MR.  CHAIRMAN  :  The  qucstith  ‘is:
 «“  That  Glause  2  stand  part  of  the'Bill.””

 The  motion  was  adopted.
 Glause  2  was  added  to  the  Bilt.

 MR.  CHAIRMAN  :  The  qltestion is:
 7  That  Clause  3  stand  part  of  the'Bill.’”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  3  was  added  to  the  Bid.



 d6s  -Betwa  River  Board  PAUSA  i,  84  (SAKA)

 Classe  4  (Ansndment  on  Section  70०)
 SHRI  TEJ  PRATAP  SINGH  :  I  be

 to™move:
 Page  2,—

 ter  line  to,  inceers—

 “((c)in  clause  (९),  after  the  words
 jt  the

 words  ra hat  Power  use’”  sl £  हिए  (6)
 MR.  CHAIRMAN  :  I  put  amendment 6  ४9  the  Haus.
 Amendment  No.  6  was  put  and  negatived.
 MR.CHAIRMAN  :  The  question  is  :
 “That  Clause  4  stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  w2s  adopted.
 Clause  4  was  added  t>  the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN  :  The  question  is:
 That  Clauses  5  to  7  stand  part  of  the Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clauses  §  iw  7  were  added  to  the  Bilt.
 MR.  CHAIRMAN  :  There  ig  Amend- tment  Mo.  7—Clause  8  (New)  in  the name  of  Shri  Tej  Pratap  Singh.  Is  he

 moving
 No.  There  is  also  Amendment  No.  2— Clause  .A  (New)  in  his  name.
 ‘He  ig  not  moving.
 The  question  is  :
 “That  Clause  t,  the  Enacting  For- taula  and  the  Title  stand  part  of  the  Bill”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  i.  the  Enacting  Formula  and  the  Tithe wers  added  to
 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH  : I  beg  to  move:

 That  the  Bill  be  passed.”
 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved  :

 “That  the  Bill  be  passed.”

 (Amdt.)  Bil  266

 ओ  लक्ष्मी  नारायण  नायक  (खजुराहो):
 मातनीग्र  सभापति  जी,  अभी  माननीय  मंत्री  जी
 ने  बतलाया  कि  बोर्ड  का  काम  वेवल  इतना  ही
 है  कि  जो  बांध  बनेगा,  उस  की  रूप  रेखा  बता
 दे  कि  कितनी  लागत  में  बतेगा  ।  जहां
 तुक  मैं  समझता  हूं--जोर्ड  यह  भी  तो  तय
 करेगा  कि  ढ़ाघ  कितना  बनेगा,  कितनी
 लागत  होगी  झौर  कहां  तक  उस  की  नहरें
 जायेंगी,  किन-किन  जिलों  में  नहरें  जायेंगी,
 मेन-नहर  कहां  जायेगी--य्रे  सब  बातें  बोर्ड
 त्या  करेगा,  तभी  उस  का  सही  एस्टोमेट  बन
 सकता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  बोर्ड  जब
 इत्त  बातों  को  तय  करे,  तो  कहीं  ऐसा  न  हो  कि
 हमारे  टीकमगढ़  जिले  को  छोड़  दिया  जाय,
 जैसाकि  आज  कल  कुछ  सुनने  में  भ्रा  रहा  है  ।
 हूं  इस  झवसर  पर  मंत्री  महोदय  से  आश्वासन
 चाहता  हूं  कि  इतने  बड़े  जिले  को  छोड़ा  नहीं
 जायगा  ।  आप  संसद  सदस्यों  को  इस  में  रखें
 या  न  रखें,  हालांकि  मैं  चाहता  हूं  कि उन  को
 रखा  जाय,  श्राप  इस  बात  को  नहीं  चाहते  हैं--
 मैं  नद्टीं  समझता  कि  इस  में  ऐसी  कया  दिक्कत
 है  कि  संसद  सदस्य  उस  में  जा  सकें  और
 झूपरी  राय  वहां  दे  सकं,--  मैं  सिर्फ  इतना
 ही  चाहता  हूं  कि  उस  में  कोई  पक्षपात  न  हो,
 हमारा  टीकमगढ़  जिला  छोड़  न  दिया  जाय  t

 मैं  चाहता  हूं  कि  माप  सब  बातों  पर  गौर
 करते  हुए  इस  बात  का  भाश्वासन  जहर  दें
 कि  जो  सर्वे  हो  चुका  है,  उस  को  छोड़ा  नहीं
 जायमा  a

 at  प्रस्थिका  प्रसाद  पांडे  (बांदा)
 सन्नापति  महोदय,  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 मैं  इस  ओर  भराकषित  करता  हूं  कि  बोर्ड  कोई
 पालिसी  तय  नहीं  करेगा  कि  पानी  का
 बटवारा  या  जो  पावर  पैदा  होगी,  उस  का
 बट॒वारा  कंस  होगा  1 भी  तक  जब  कि
 बहां  पर  कोई  डैम  बह्र  बना  था,  पावर  स्टेशन
 नहीं  बना  था,  केवल  नदियों  के  बारे  में,  डेम
 बनाने  के  बारे  में  दो  राज्यों  के  बीच  में  झगड़ा
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 ॥ उ  प्रम्बिका  प्रसाव  पांडे]
 कदा  हो  गया  था  !  इसलिये  भगर  यह  चोज
 भी  तय  नहीं  होगी  तो  फिर  उन  के  बीच  में
 झगड़ा  शुरू  हो  जायगा  ।  इह  लिये  मैं  मंत्री
 महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इस
 में  संसद  सदस्यों,  एम०  एल  एजु०  तथा  उस
 क्षेत्र  से  ग्राते  वाले  सभी  मंत्री  गणों  को  भी
 उस  में  शामिल  किया  जाय  भौर  इस  तरह
 के  झगड़ों  का  वहीं  बोर्ड  मे  निबटारा  करवाने
 की  कृपा  करें  ।  वुन्देलखण्ड  एरिया  ऐसा
 है  जो  मध्य  प्रदेश  और  यू०  पी०  दोनों  के
 बार्डर  को  मिलाता  है  ।  वहां  पर  इतनी
 नदियां  हैं,  छोटे-छोटे  नाले  हैं  जिन  से  काफी
 सिंचाई  हो  सकती  है,  लेकिन  झभापस  के  झगड़े
 के  कारण  न  वहां  पर  नहरें  बन  पाई  झौर  न
 डैम  बन  पाया--इस  लिये  मेरा  ऐसा  विश्वास
 है  कि  वहां  के  जन  प्रतिनिधियों  को  रख  कर  ही
 इस  मसले  को  हल  करना  चाहिये  ताकि  कोई
 क्षेत्र  उपेक्षित  न  रह  जाय  ॥

 दूसरी  बात--जैसा  भ्रभी  तक  माता-
 टीला  डैम  के  पावर  हाउस  के  बारे  में  होता
 रहा  है--बहां  पावर  तैयार  होती  रही
 लेकिन  उस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  कर  के  दूसरे  क्षेत्र
 को  दी  जाती  रही  !  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं
 कि  दूसरों  को  न  दी  जाय,  लेकिन  जिस  क्षेत्र
 में  पैदा  हुई  है,  उस  की  उपेक्षा  न  की  जाय
 और  यह  तभी  सम्भव है  कि  जब  कि  वहां
 पर  जन-प्रतिनिधि  हों  ।  झभी  तक  वहां  बव्यूरो-
 क्रेमी  के  अनुसार  कार्य  होता  रहा  जिस  का
 वरिणाम  यह  निकला  हैकि  यह  भावना  बदा
 हुई  कि  हमारा  क्षेत्र  हर  तरीरे  में  उपेक्षित  है  7
 देतवा  रिवर  बोर्ड  जब  पिछले  वर्ष  श्राया,  उस
 समय  भी  यहँ  श्रावाज  उठी  थी  कि  वहां  के
 जन-प्रतिनिधियों  को  उस  में  रखा  जाय  I

 इस  का  जो  शडयूल  है,  उस  को  भी
 चेरज  करना  चाहिग्रे--अभ्रगर  श्राप  इस  क्रो
 चरज  नहीं  करेंगे  तो  एक  लीगल  नेकूना  रहे
 जायगा  1  इस  लिये  इस  और  भी  झाप  का
 ध्यान  ग्राकरषषित  करना  चाहता  हूं  ।

 (Amdt.)  Bill  268

 इस  शब्दों  +  सथ  में  इस  बिल  का
 समर्थन  करता  हूं  !

 ्मो  भान्‌  प्रताप  सिह  :  माननीय  नायक
 जी  से  मेरो  पूरी  सहानुभूति  है  भ्रौर  टीकमगढ़
 के  इलाके  से  मेरी  जानकारी  है  परन्तु  शोयद
 में  उन्हें  स्पष्ट  नहीं  कर  पाया  कि  पानी  कहां
 बंटेगा,  यह  इस  बोर्ड  के  भ्रधिकार  के  भ्रन्दर
 नहीं  है  ।  शर्तों  के  अनुसार  पानी  रोक  कर
 और  कुछ  दूरी  पर  ले  जा  कर  आधा-ग्राधा
 बंट  जाएगा  और  उस  पानी  को  राज्य  सरकारें
 कहां  ले  जाएंगी,  यह  इस  बोर्ड  के:  फैसले  की
 बात  नहीं  है  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  कर  देना  चाहता
 हूं  कि  जो  नहरें  बनेंगी  वे  भी  राज्य  सरकारें
 अपने  पैसे  से  बनाएंगी  और  उस  में  बोर्ड  का
 पैसा  नहीं  लगेगा  ।  बोड्ड  तो  बांघ  बना  कर
 झौर  पावर  हाऊस  बना  कर  कुछ  दूर  तक  जहां
 पर  राज्य  सरकारों  की  सरहद  नहीं  है,  पानी
 भर  बिजली  पहुंचा  देंगी  ।  इसलिए  इस  में
 झगड़ा  होने  की  संभावना  नहीं  है  Vv  दोनों
 को  पानी  और  बिजली  बराबर  बटेंगी  इस
 झोर  जो  ध्यान  दिलाया  कि  विधायक  भौर
 मेम्बर  झाफ़  पालियामेंट  रखें  जाएँगे,  तो
 झगड़े  कम  होंगे,  यह  तो  सोचने  का  विषय  है
 बसे  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कोई  इस
 का  सवाल  नहीं  उठेगा  क्योंकि  दोनों  का  झपना
 जो  भाग  है  वह  निश्चित  है  और  प्रपने-प्रपने
 क्षेत्रों  में  पानी  देने  की  जिम्मेदारी  उन  की
 होगी,  नहरें  बनाने  की  जिम्मेदारी  उन  की
 है  t  ae  तो  केवल  बिजली  ौर  वानी
 महरा  कर  देगा  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  से
 काफ़ो  सफ़ाई  हो  गई  होगी  ।  अव  बिल  को
 पास  किया  जाए  t

 MR.  CHAIRMAN  ;  The  question  is  +

 “That  the  Bill  be  passed.”*
 The  motion  was  adopted.
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 ayey  hrs.
 MOTION  RE  :  TWO  SERIOUS TRAIN  ACCIDENTS  ON  THE NORTHERN  RAILWAY— Contd.

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  we  take
 up  the  motion  moved  by  Shrimati  Par- vathi  Krishnan  on  the  2grd  November, 1977,  regarding  the  two  serious  train accidents  on  the  Northern  Railway. Mr.  Briji  Bhushan  Tiwari  was  speaking. He  is  not  here  now.  Mr.  Stephen.  He  is also  not  here.  Mr.  Saugata  Roy.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrackpore): ‘he  discussion  on  the  railway  accidents which  was  taking  place  on  November
 23,  T9TTs  in  this  House  was  interrupted by  a  peculiar  incident,  an  incident which  we  can  call  a  tragedy  of  the  first order  or  an  incident  which  we  can  call an  irony  of  fate.  Just  when  the  House was  debating  the  railway  accidents’ news  came  that  the  Ahmedabad-Delhi Mail  had  been  derailed  near  Rewari and  that  there  was  a  Member  of  Paslia- ment  among  the  tn  who  were  killed. This  only  underlines  the  seriousness  of the  situation,  and  this  also  underlines that,  in  spite  of  all  the  noble  sentiments
 expressed  by  the  Minister  not  cnough bas  been  done  to  prevent  railway  acci- dents.  I  am  not  one  with  those  who demand  the  Railway  Minister’s  resig- nation  for  every  railway  accident  though I  do  think  that  the  example  of  Shri  Lal Bahadur  Shastri  resigning  after  that
 railway  accident  was  a  noble  one.  I  do not  think  shifting  of  one  Railway  Minister will  solve  the  problem.  The  problems are  basie  into  which  one  has  to  go  in
 depth,  one  has  to  go  in  detail.

 It  is  good,  after  the  accidents,  after the  discussion  took  place  in  the  House, only  three  days  back,  the  Minister  has
 appointed  a  Committee  to  go  into  these
 railway  accidents  and  to  recommend measures  for  ensuring  safety  in  the  railways. But  the  poine  I  want  to  make  really  and
 seriously  here  is  that  railway  accidents are  not  isolated  incidents  which  happen just  once  in  a  while.  We  know  of  the three  big  railwav  accidents  which  took
 place  at  Sarai  Gopal  Naini  and  Rewari
 But,  as  the  figures  will  show,  a  number of  accidents  have  taken  place.  The  num- ber  of  accidents  fron,  April  to  October this  vear  was  higher  than  the  number  of accidents  in  April  to  October  last  year or  during  the  same  period  in  कर  oF
 N74  This  shows  that  somewhere  some-
 thing  wrong  is  happening.  It  is  not
 only  psychological  that  people  think because  of  th>  two  recent  serious  accidents that  there  is  somethigg.  wrong,  but  the whole  system  in  thervaihvays  is  showing signs  of  cracking,  if  I  may  say  so,  seriously.

 Accidents  on  27 Northern  ह ज
 I  will  not  go  into  the  railway  strike  or in  matters  relating  thereto.  My  sympath- ies  even  about  strike  lie  with  the  workers. I  ahall  also  not  go  into  the  regours  that  were

 imposed  during  the  emergency.  My sympathies  also  lie  with  the  workers  who were  victimised  during  the  emergency. But,  I  would  definitely  say  that  there  has been  an  overall  slackening  of  discipline in  the  entire  railways  after  this  Government has  taken  over.  Some  people  say  that itis  a  spill-over  effect;  the  people  who  were dismissed  have  been  taken  back  and  some
 ple  are  not  satisfied  and,  therefore,  they are  not  working.  Some  people  say  that  ‘ some  officers  were  not  happy  because these  people  have  been  taken  in,  and  there-

 fore,  they-arenot  working  properly,  Now-
 a-days,  everywhere,  in  the  railways,  you find  that  the  trains  are  not  running  in time;  almost  all  the  major  trains  are  late The  other  day,  I  came  by  “Rajdbani  Ex-
 Press;  it  was  supposed  to  reach  here  at
 10.30,  hut  we  reached  at  1,00,  O’clock.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN {Coimhatore’  :  At  least,  you  reached  safely.
 SHRI  SAUGATA  ROY:  Yes,  and there  might  have  keen  an  accident  at

 Kanpur,  it  was  found  that  the  engine  had
 some  defect.  The  driver  apparently thought  tkat  it  had  been  repaired  and  he left  the  station.  After  going  for  some
 distance,  the  engine  went  wrong.  Anothe:
 engine  was  sent  for  and  only  then  the  train
 started

 So,  vou  will  find,  Sir,  that  there  has  beer:
 ageneral  slackening  on  the  part  of  the  rail-
 waymen  all  along  and  it  is  the  duty  of  all
 of  us  that  this  slackening  is  not  there,  be- cause  railways  are  the  national  property. Anything  that  happens  is  not  the  concern of  Prof.  Madhu  Dandavate  alone  or  of Shri  Sheo  Narain  alone,  it  is  the  concern  of all  of  us.

 Sir,  the  reasons  for  this  slackening  are!
 many.  but  tome,  the  most  imports  ni  cfa: them,  seems  to  be  the  discontentment  among, the  railway  staff.  The  railway  staff.  for some  reasonsor the  other,  have  worked  with
 examplary  dedication  for  tie  last  few. years.  They  had  high  expect:tions  from; this  Government.  These  expectations: have.  however,  not  been  fulfilled.  They.
 expected  that  as  their  own  leaders,  who  had been  agitating  for  their  demands,  were  in, this  Government,  some  of  their  demands.
 wij]  now  be  fulfilled.  Firstly,  7  would, like  to  mention  about  their  demand  of  bonus  द
 which  has  been  agitating  them  for  so  long. The  railwaymen  this  year  demanded  that thev  should  be  given‘one  rupee  at  least,  sc that  they  know  that  there  would  be  bonus
 for  them  and  that  bonus  would  be  grantec- tothem  asaright.  ‘But,itwas  not  don.  Y know,  there  were  many  impediments,  bu that  is  not  the  only  thing.”  Then,  the:
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 ba  eight-hour  ५८९ ra
 ae tious  steps  haye  been  taken  for te  Implementation  of  rhe  Miabhoy  award ey  ew  or  the  other  फैली  running ours  sti]  excerd  eight.

 This  ts  noe  to  talk  of  opty  the  |  taf.
 ‘mee  woe  ly  the  laco  si

 aay  be  sitting in  the  air-conditioned  room, tas  only  six  hours  duty  to  put  in  wheress
 fssignal  man  has  jo  do  any  thing  from  bo aout  duty,  So,  a  genuine  effort  is  neces-
 ary  by  all  to  see  that  where  the  genuine Wievances  exist,  bey  are  redressed.  A  gove mment  cannot  live  on  giving  hopes  only. it  has  to  stare  clearly  that  these  are  our
 imitations,  these  areour  objectives,  wecan
 five  you  this  much  and  beyond  this  we sannot  go,  but  this  goverament  is  sot
 joing  that........(deterwat-as)  Vou vase  is  that  there  has  been  consider- vble  iraprovement.  It  is  not  so.  On  the baad,  there  is  much  deterioration. |  am  mot  saying  saything  derogatory  ag- weec  your  Minnter.  Rut  plicase  do  not
 provoke  me  into  tharajlthat.  So,  whatl am  saying  iy  that  we  should  scriously consider  wo  seaufy  these  grievanecs of  the  railway  eu,  what  steps  should  be taken,  whether  we  should  go  into  their demands  in  detail  and  co  what  can  be  done and  what  cannot  be  done,  without  letting them  live  on  falee  hopes.

 The  next  question  is  with  regard  to  the
 tolling  stock,  we  have  in  our  railways. Every  day  some  demand  or  the  other  is made  for  a  new  railway  line.  Itis  quite  a
 Justified  demand  fn  a  commrry  where  though ‘you  have  already

 Salles
 €i,000  miles  of

 ilways,  butstil!  gel  necessary But  you  cannot  go  inte  projects  for  more
 mileage  before  improving  your  rolling stock.  Now  what  is  happening  ix  that these  lines  arc  getting  old  and  your  rolling stock  is  getting  old.  When  the  fish  plates are  found  removed,  you  say  that  it  may  be
 due

 Psd  @  ze  itd  well,  but  it
 Bato le  that  these  things  get  old  and  get

 Pested  and  things  get  open
 ed  like  that. It  is  abso  possible.  & joa  fresh  look  is  neees- into  the  conditions  of  the  rolling  stock

 mit it  exists.
 Then  the  question  is  what  safety we  should  d  to  tbe

 people  because  you  will  remember  that wh  the  revent  Rata:  accident,  it  was befailur  “tha  man  o  the  signals  which
 uldmatey  ted  tm  the  accMient.  New,
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 signa)  manf  Tn  there  any  oystem  to  obviate this?  [  “bat  yeu  can  man
 all  che  unmanned  level  crossings  in  a
 single  day.  I  do  not  say  that  you  can

 rod  route  relay  or lockin;  at ser im  a  day.  But  che  R:  aster id  declare  that  this  fs  our  programme for  ed  fevel farroducing  reute  lecking to  thet  we  may  know  that  within  a  certain period  of  time  raihway  will  become ie.
 Then  again  ]  would  say  that  J  mentioned three  points  :  (t)  the  grievances  of  the

 railway  staf,  (2)  the  condition  of  the
 Sr  Stalin

 stock  and
 Qe

 )  the
 endive  ४4

 The  last  point  I  want  to  make  is  with
 read

 to  the  Railway  Board.  The  Railway ister  recently  announced  the  restruct-
 uring  of  the  Railway  Board.  But,  मी  I
 may  tell  you,  the  Railway  Board  is  and continues  to  be,  in  spite  of  the  restruct-
 wring,  the  most  bureaucratic  structure im  the  whole  of  India....

 SHRI  HARIKESH  BAHADUR  (Go-
 rakhper)  :  That  is  right.

 SHRI  SAUGATA  ROY  ;  The  Railway Board  is
 respoosible

 for  redrening redressing
 gricvances  the  emp

 loyees.  The the
 Railway  Board  is  for  the

 SHRIMATI  PARVATH!  KRISH-
 NAN  :  Thev  say,  ‘Ministers  are  casual
 and  they  are  permanent.’

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Yes,  they
 say  that  Ministers  are  casual  labour.
 ‘As  you  know,  the  prohiem  of  cacval
 labour  is  a  very  great  problem  in  the
 Railways.  Some  new  thinking  should te  done  with  regard  to  the  Railway Board.  The  impertant  question  is  thi
 Does  the  Railway  Ministry  need  an  appar- atua  bike  the  Railway  Board  to  run  its affairs?  This  should  be  gone  into. detail  because  we  find  that  there  in
 Jot  of  burcaucratisation  at  verious  leveis.
 The  chain  of  command  gets  broken  at
 many  places.  Tiere  is  0  leadership in  the  zonal  raikwgys  and  a  the  divisional
 levels.  The  Gengeal  Managers  and  otber
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 offices,  of  tae  Raitway  Board  amd  other
 people  do  not  inspire  confidence  down
 below.  Mf  there  is  any  British  institution we  have  today.  the  Railways  are  the
 ronst-British  institutions  which  we  have.
 They  fallow  archaic  British  traditions;
 you  have  the  Railway  Institute;  they follow  Christmas  Ball  and  other  thingn. So,  a  fresh  look  is  necessary  in  this  mater ia  regard  to  the  structure  of  the  Rathway Board  and  of  the  whole  administration.

 Tam  happy  that  after  November  23. there  has  not  been  any  more  serious
 accident  on  the  Railways.  I  do  not  know
 whether  it  is  due  to  any  fortuitous  cir-
 cumatances  or  because  accidents  or  not
 reported  or  because  of  the  greaicr  pains taken  by  the  Railway  Ministry  to  avoid
 accidents.  Let  us  not  view  the  problem of  accident  from  any  party  point  of
 view.  It  is  not  a  party  issue.  When  some-
 hody  dics,  it  may  be  your  sister  or  my sister.  Let  us  not  condemn  some  Minister or  the  other,  We  should  find  out  proper solutions  for  such  issues.  ]  would  be  happy if  the  Railway  Minister  will  sit  dowa with  the  opposition  and  discuss  all  these amatters,  With  regard  to  constitutional amendments  they  discuss  with  us  because
 they  cannot  be  passed  without  our  support. Regarding  railway  matters  you  should discuss  with  us.  We  do  hope  that  with the  new  effort  that  is  being  made,  there will  be  more  safety  all  round.  All  efforts should  be  made  to  guard  all  the  railway track  and  level  crossings  so  that  wee  le cannot  walk  across  as  they  like.  We  find such  things  happening  in  Bombay  and Calcutta  and  several  other  places.  ज we  do  that  we  will  avoid  a  number  of accidents.

 Finally,  I  think,  the  House  should take  a  serious  note  of  the  accidents  which have  taken  place  and  should  recommend
 Strong  measures  for  preventing  further accidents.

 रामी  सिह  (  भागलपुर  )  :
 सभापति  महीदय,  दुर्घटनायें  झगर  प्राकस्मिक
 हों  तो  कुछ  नहीं,  लेकिन  यह  जो  दो दो दुर्घटनायें
 हैं  जिनके  बारे  में  दास  करके  श्रीमती  पार्वती
 कृष्णन  ने  बहस  उठायी  है,  यह  दोनों  दुर्घटनायें
 मानवीय  भूल  की  प्रतिफल  हैं।  भौर  इससे
 ज्यादा  भौर  कोई  दुखदाई  बात  नहीं  हो  सकती
 है  कि  हमारी  भूल  से  बहुत  से  लोगों  की  जान
 अली  जाय  1  में  इसके  सम्बन्ध  में  3,  4
 ह... 8  ाो  मापक  श्मझ  रखना  चाहता  हूं  ।
 चहली  आड़  ag  कि  कुड  कैसे  हुई  कतकी.

 PAUSA  ,  3906  (SARA)  Accidents  on  274 Northern  Rly.
 जांच  हो  रही  है,  लेकिन  इतनी  बात  तो  है  कि
 चुदवा  के  चंदे  के  दाद  रिलीफ दूत द्  वह  गई  t
 दूसरे बह  कि  tte  Yo  सी०  के  जवाब  जो
 बिल्कुल  नजदीक  थे  वह  दो  चंदे  के  बाद  वहां
 पहुंचे  ती  जगह  भोर  दूसरे  लोग  गायश्शक
 सारे  यहां  के  कारखाने  के  लोग  ह. छ  छफ्ता
 काम  HE  करके  यहां  पहुंच  गये,  लेकित
 पी०  To  सी०  के  जवान  और  रिलीफ  ट्रक
 ज्यादा  देर  से  पहुंची  ।  इससे  मालूम  प्रड़ता
 है  कि  प्रशासन  में  एक  जकड़न  है  और  इस
 प्रकार  की  दुषटनाझों  से  कुछ  संदेदवा  बहीं
 मिलती  हैं  ।  सच  बात  तो  इतली  है  कि
 सेना  की  सहायता  बहुत  देर  से  लो  गाई।  कहा
 जाता  है  कि  7  बजे  उनकी  स्विसेज्ञ  लो  गईं
 अगर  सेना  की  सहायता  पहले  ल्ली  जाती  तो
 शायद  कुछ  प्रमूल्य  जीदन  बच  जाते  |  जब  ह्
 मानते  हैं  कि  ये  दोनों  दुघटनायें  मानवीय  ू
 का  प्रतिफल  हैं,  तो  दो  बातें  हमारे  सासने  आती
 हैं  :  एक  तो  प्रशासनिक  पकड़  की  करी  है,
 और  दूसरे  कुछ  भ्रसामाजिक  तथा  भर्तुष्ट  तत्व
 इन  कामों  में  प्रदत्त  हैं।  इसलिए  आज  इन
 दोसों  बनों  पर  हम  लोगों  को  'क्चिर
 करना  है  |

 रेल  _ुन्ेटना,  या  किसी  झन्य  दु्घटला,
 का  राजनीतिकरणम  करवा  एक  पाप  है  ।  इस-
 बिए  इस  विषय  पर  राष्ट्रीय  परिभ्रेक्ष्य  में
 झौर  इलग्रत  भावना  के  ऊपर  उठ  कर  कयार
 करना  चाहिए  ।  कुछ  लोग  यह  आरोप
 लगाते  हैं  कि  वर्तमान  प्रशासन  ने  मजदूरों  के
 साथ  न्याय  नहीं  किया  है  ।  मैं  रेलवे  मंत्री
 के  इस  वक्तव्य  की  पुनराबृत्ति  नहीं  करूंगा  कि
 विछले  me  महीने  में  रेलदे  मजदूरों  के  साथ
 जो  न्याय  किया  गया  है,  वह  पिछले  तीस  वर्षों
 में  नहीं  हुआ  है।  इसलिप  जब  यह
 कहा  जाता  है  कि  रेलवे  मजदूर  कुन्ध  और
 अ्संसुध्ट  है,  इसीलिए  वें  कुछ  ऐसे  काम  करते
 हैं.  तो  पैसा  लगता  है  कि  कुछ  लोग  खुद मश्बिल  करते  हैं  और  उसका  दोष  रेखबें
 मकहूरीं  कर  भोषता  चाहते  है।
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 द्वि  रामजोसिह]
 कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  इमज्जेन्सो  के

 बाद  सब  बातों  में  गड़बड़ी  पौर  गिरावट  हुई
 है  1  लेकिन  हमें  निर्भीक  होकर  मानना
 चाहिए  कि  रेलवे  की  क्षमता  इमर्जन्सी  काल
 से  अधिक  बढ़ी  है.  वही  कारण  है  कि  तोड-
 फोड़  करने  वालों  का  सबसे  ज्यादा  जोर  रेलवे
 पर  रहा  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  में  _विनस्तापूबेक  दो
 नौन  सुझाव  देना  चाटूंगा  ।  एक  सुझाव  तो
 राष्ट्रपिता  बाप  ने  दिया  था।  पता  नहीं  कि
 टेकनिकली  यह  सम्भव  है  या  नहीं,  किन्तु  इस
 की  जांच  कराई  जानो  चाहिए  V  यह  देखा
 गया  है  कि  दुर्घटनाओं  &  इंजिन  के  साथ  वाले
 चार  पांच  डिब्बे  हो  ज्यादा  क्षतिग्रस्त  श्रौर
 ध्वस्त  होते  हैं  क्‍यों  न  ऐसा  किया  जाये  कि
 इंजिन  के  साथ  तोन  चार  डिब्बे  मालगाड़ी
 या  पार्सेल  के  रखे  जाये,  ताकि  जन-जीवन
 की  क्षति  कम  हो,  शोर  अगर  माल  आदि  की
 क्षति  हो  भी  जाये,  तो  कोई  हज  नहों  है  ।

 हमारा  दंड  विघान  का  विधेयक  ा  रहा
 है  t  उसमें  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि
 इस  प्रकार  की  तोड़-फोड  करने  वालों  के  लिए
 कम  से  कम  सजा  मत्यु-दंड  हो  और  उनकी
 समरी  ट्रायल  की  जाये  तोड़-फोड़  करने
 वाले  लोगों  को,  चाहे  वे  राजनीति  में  हों  भ्रौर
 चाहे  किसी  सांस्कृतिक  संस्था  में  हों,  राष्ट्र
 के:  जन-जीवन  के  साथ  खिलवाड़  करने  का
 हक  नहीं  है  ।

 इसके  अलावा  प्रशासन  की  पकड़  को
 चुस्त  ओर  दुरुस्त  करना  चाहिए  ।  मैं  श्रांकड़ों
 में  नहीं  जाना  चाहूँगा  लेकिन  यह  तथ्य  है  कि
 973  के  बाद  इन  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  ह
 रही  है  -  AGTE TA  में  782,  197475,
 में  925  और  975-768  964  दुघंटतायें
 हुई  ।  अगर  विज्ञान  के  बढ़ने  के  साथ  दुघंटनायें
 भी  बढ़ती  हैं,  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि
 हमने  विज्ञान  को  प्रश्नम  नहीं  दिया  हैं  y  इन
 दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  एनक्वायरी  कमेटी
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 की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।
 मैंने  भ्रभी  सुझाव दिये  हैं  कि  मानथोय  भूल से  होने  वाली  दुर्घटनाप्रों  में  कैसे  कमी
 की  जा  सकती  है  प्भी  रीसट्रक्चरिंग आफ  रेलवे  ऐडमिनिस्ट्रेशन  की  बात  रेल  मंत्री
 ने  बतायी  है  झौर  सचमुच  में  अपने  काम  का
 विकेन्द्रीकरण  किया  है  |  जहां  विकेन्द्रीकरण
 होगा  वहां  कार्य  की  क्षमता  बढ़ेगी  ऐसा  पूरा
 विश्वान  है  ।

 रेलवे  सेवा  आयोग  में  भी  रेलवे  विभाग
 में  जानकार  ओर  अनुभवी  लोगों  को  रखना
 चाहिए  ।  जनरल  मैनेजर  के  स्तर  के  लोगों
 को  भी  कुछ  लोगों  को  भर्त्ती  करने  का  एक  विधि
 के  मुताबिक  अधिकार  देना  चाहिए  ।  उनका
 प्रशिक्षण  भी  होना  चाहिए  ।  रेल  मंत्री
 बड़े  भ्रनुभवी  हैं  लेकिन  मैं  उनसे  निवेदन  करना
 चाहूंगा  कि  ऊंचे  लोगों  को  तो  प्रशिक्षण  दिया
 जाता  है  लेकिन  क्लास  पी  भौर  क्लास  फोर
 के  कर्मचारी,  जो  झसल  में  काम  करते  हैं  उनके
 प्रशिक्षण  की  विशेष  रूप  से  व्यवस्था  होनी
 चाहिए  ?  भारतवर्ष  के  प्रंदर  बड़े-बड़े  इंजीनियर
 केवल  टेबल  पर  कामजी  काम  करते  रहते  हैं  t
 भसल  काम  तो  जो  क्लास  था  झौर  क्लास
 फोर  के  एम्प्लायी  करते  हैं,  जो  गगमेन  हैं  या
 शौर  जो  छोटे-छोटे  कर्मचारी  लोकों  के  हैं  वे
 करते  हैं।  तो  उनके  प्रशिक्षण  की  भ्रधिक
 आवश्यकता  है।  शझ्राज  इस  प्रशिक्षण  का  भी
 झभाव  है  जिसके  कारण  भी  दुर्घटनाएं  होती
 हैं  ।

 झगर  इस  प्रकार  की  दुर्घटना  किसी
 क्षेत्र  में  हो  जाय  तो  सामूहिक  दण्ड  क्या  उस
 क्षेत्र  में  देना  चाहिए  या  नहीं,  इस  पर  मैं  ग्रभी
 अपनी  बात  नहीं  रखूंगा  !  लेकिन  अगर  किसी
 खास  दल  या  संगठन  के  लोग  इस  प्रकार  का
 खिलवाड़  राष्ट्र  क ेजन-जीवन  के  साथ  करते
 हैं  तो  ऐसी  संस्थाझों  पर  अविलम्ब  प्रतिबन्ध
 लगाना  चाहिए  t

 ae  जो  स्थिति  है  रेलवे  की  दु्घटनाओों
 के  संबंध  में  उसमें  सिगनलिंग  की  प्रक्रिया  के
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 संबंध  में  भी  रेल  मंत्री  ने बताया  ।  उस  में
 भी  सुधार  होना  चाहिए  वंज्ञानिक  दृष्टि  से
 ताकि  सिगनलिंग  की  कमी  के  कारण  दुर्घटना
 नहो  सके।  प्रभी  नैनी  में  क्या  हुआ  ?  सिगेनल
 फेल  हो  गया  ।  विज्ञान  के  युग  में  सिगनलिग
 फेल  कर  जाय  इससे  लगता  है  कि  कहीं  कोई
 गटबड़ी  है।  सब  खर्चे  बन्द  हो  सकते  हैं  लेकिन
 जहां  वैज्ञानिक  क्षमता  को  बढ़ाने  का  प्रश्न  है
 वहां  पर  कोई  भी  कटौती  या  कोई  भी  कृपणता
 नहों  हो  सकती  ।  नयी  लाइनें  बन्द  हो  सकती  हैं
 लेकिन  इस  में  कमो  नहीं  की  जाती  चाहिए  ।
 क्यों  कि  गाज  रेलगाड़ी  से  चलने  में  हर  प्रादमी
 एक  बार  भगवान  को  स्मरण  कर  के  चलता
 है  ।  यह  स्थिति  सब  के  साथ  हैं,  हमारे  साथ
 भी  है  प्रोर  श्राप  के  साथ  भो  है  यह  बहुत
 अच्छी  बात  है  कि  रेल  मंत्री  जी  ने  बहुत  सारे
 लोगों  को  रेलवे  ट्रेक  की  हिफाजत  करने  के  लिए
 कहा  है  लेकिन  यह  केवल  रेलवे  मजदूरों
 का  ही  दायित्व  नहीं  है  ।  हम  तो  समझते
 हैं  कि  स्वयं  सेवी  संस्थाएं  और  राजनीतिक
 दल  क्‍या  केवल  कुर्सी  शौर  गद्दी  के  लिए
 ही  होते  हैं  ?  हम  लोगों  का  भी  कत्तंव्य  है  कि
 रेल  मंत्रालय  जो  रेल  लाइनों  की  हिफाजत  के
 लिए  एक  महा-प्रबन्ध  कर  रहा  है  उस  में  अपना
 योगदान  दें  ।  राष्ट्र  की  सुरक्षा  के  लिए  हम
 सब  लोगों  को  भी  उसमें  योगदान  देना  चाहिए  V

 हम  दुर्घटनामों  की  रिपोर्टो  में  यह  देखते
 हैं  कि  se  प्रतिशत  दुर्घटनाएं  डिरेलमेंट  से
 होती  है  जिस  का  कारण  डिफेक्टिव
 इंजन  होता  है।  इंजन  में  श्रगर  डिफेक्ट  है  तो
 उस  का  सुधार  होना  चाहिए  ।  38  प्रतिशत
 फेल्योर  आफ  मैटीरियल  की  वजह  से  दुर्घटनाएं
 होती  हैं  ।  उसमें  भो  सुधार  होना  चाहिए
 ब्ौर 11  प्रतिशत  दुर्घटनाएं  मिसलेनियस
 कारणों  से  होतो  है  ।  इन  सारो  चीजों  को
 देखना  चाहिए  कि  किस  तरह  से  हम  लोकोमोटिव
 को  रोइवर्दी  बनाएं,  किस  तरह  से  क्वालिटो
 कंट्रोल  करें,  किस  तरह  से  मेंटिनेंस  को  ठीक
 करें,  किल  तरह  से  कोप्राडिनेशन  करें  ताकि
 दुर्घटनाएं  न  हों  ।
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 जहां  तक  कैरिज  भौर  वैगन  का  सवाल

 है  यह  झाप  जानते  हैं  कि  25  प्रतिशत
 डिरेलमेंट  जो  गलत  वैगन  होते  है  जिन  की
 ठीक  से  मरम्मत  नहीं  होती  है  उसके  कारण
 होते  हैं।  उन  में  भी  सुधार  करने  की  प्रावश्यकता
 है  y  श्राज  क्या  होता  है  कि  जब  कोई  रेल
 दुर्घना  होती  है  तो  रेल  मंत्री  एक  जांच
 कमीशन  बैठा  देते  है  ।  उस  की  रिपोर्ट  शा
 जाती  है  |  लेकिन  जब  तक  रिपोर्ट  आती  है
 तब  तक  मामला  ठण्डा  पड़  जाता  है।  जब
 कार्यवाही  करने  का  समय  आता  है  तो  कुछ
 होता  नहीं  है  ।  हम  को  लगता  है  कि  जितनी
 भी  रिपोर्ट  श्राई  हैं  श्रगर  उन्हीं  का  कार्यान्वन
 डीक  तरह  से  होता  तो  दुर्घटनाएं  रुक  जातो  ।
 यह  विज्ञान  का  युग  है  ।  दुनिया  के  दूसरे
 देशों  में  जहा  रेल  गाड़ियों  की  स्पीड  यहां  से
 दुगुनी  होती  है  वहां  दुघंटनाएं  कम  होती  है
 तो  कया  कारण  है  कि  यहां  इतनो  दुषंटनाएं
 हों  ?  इसीलिए  एक  रिसर्च  ंड  ट्रेंनिय  सेंटर
 भी  रेल  मंत्रालय  में  स्थापित  होना  चाहिए
 ताकि  दुघंटनाएं  जितनी  कम  से  कम  की  जा
 सरक  को  जायं  झोर  यह  रिसर्च  डिपार्टमेंट
 इस  चोज  को  देखें  जब  तक  यह  काम  नहीं
 होगा  दुर्घटनाएं  बढ़ती  रहेंगी  ।

 रेल  मंत्रालय  का  जब  बजट  प्रस्तुत
 होता  है  तो  उस+  साथ  हमको,  सारी
 दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  है,
 वह  भी  बताया  जाना  चाहिए  ।  दुषघंटनाओं
 पर  जब  बहस  शुरू  हुई  ती  कुछ  लोगों  ने
 दुर्भाग्यपूर्ण  ढंग  से  इन  दुर्घटनाओं  को
 राजनीतिक-करण  करने  को  कोशिश  की
 लेकिन  मैं  समझता  हुं  यह  कॉई  राजनीतिक
 कार्य  नहीं  हूं  t  शुरू  ये  कुछ  लोगों  मे  हमारे
 परिश्रम  और  हृदय  से  सच्चे  रेल  मंत्रों
 इस्तोफे  को  भी  मांग  को,  उनको  शायद  पता
 होगा  कि  श्रगर  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 रेल  मंत्रों  के  रूप  में  इस्तीफा  देने  वालों  में
 भारतवर्ष  में  प्रथम  थे  तो  श्री  मधु  दण्डवने
 प्रधान  मंत्री  को  ग्रपना  इस्तीफा  देने  वालों  में
 दूसरे  हैं  ---यह  धलग  बात  है  कि  प्रधान  मंत्री
 जी  ने  उनका  इस्तीफा  स्वीकार  नहीं  किया  !
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 [दाढ  रामजी  सिंह  ]
 इसलिए  जिस  प्रकार  की  भावता  से  व  काम  कर
 रहे  हैं,  मैं  विपक्ष  क ेमाननीय  नेताग्रों  से और
 सधी  से  कहूंगा  कि  रेल  की  दुघेटताओं  के  सम्बन्ध
 में  एक  राष्ट्रीय  काम  समझ  कर  इसके  निवारण
 के  लिए  हर  स्तर  पर  सहवोग  दें।  ट्रेड  यूतियत
 के  कामों  में  वेतत,  पेंशन  प्रमोशन,  यह  सादे
 काम  ठीक  हैं  लेकित  अगर  कोई  जीवन  के
 साथ  खिलवाड़  करता  है  तो  उस  ढेड  यूनियन
 को  भी  बैन  कर  देता  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध
 में  प्री छान-बीत  की  जानी  चाहिए।

 एक  चीज़  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  |
 रेल  विभाग  में  इंटेलिजेंस  भी  कायम  होनी
 चाहिए  ।  रेलवे  का  40--so  zat  मील
 का  ट्रेक  हैं,  भाप  हर  जगह  पर  सुरक्षा  नहीं  कर
 सकते  हैं।  हमारा  देश  इतना  बड़ा  है  और
 दुर्भाग्य  से  रोज़  घटनायें  हो  रही  हैं  7  इसलिए
 इंटेलिजेंस  का  होना  भी  जरूरी  है  जो  कि
 इसका  पता  लगा  सके  ।  अगर  वह  पहले  से  है
 तो  उसको  और  सक्षम  करता  चाहिए  ।  इसके
 अतिरिक्त  जो  दुघंटनायें  होती  हैं  उसमें  जब  तक
 लोग  गैंगमेन  से  तहीं  मिलते  तब  तक  घटनायें
 नहीं  हो  सकतीं  ।  मैं  प्रापके  माध्यम  से  अपने
 समाजवादी  हृदय  के  रेल  मंत्री  से  कहता  चाहुंगा
 कि  आप  रेलवे  के  कर्म  चारियों  के  वेतवों  में  जहां
 भी  वृद्धि  करना  चाहें  करें  लेकिन  पहले  ग्रापकों
 गैंगमेन  के  वेतन  में  वृद्धि  करनी  चाहिए  ग्रौर
 उनको  ज्यादा  पैसा  देना  चाहिए  t  मैं  समझता
 हूं  भ्रगर  आप  उत  गरीब  मजदूरों  का  वेतन
 बढ़ा  देंगे  तो  राजमुत्र  में  समूच्री  रेलवे
 लाइन  की  सुरक्षा  का  इंश्योरेंस  कर  लेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कहूंगा  कि  सचमुच
 में  श्रीमती  पावंती  कृष्णन  ने  जो  प्रस्ताव  रखा
 है  उसके  द्वारा  इस  सदन  का  ध्यान  इसकी
 ओर  आकृष्ट  किया  है  और  इस  राष्ट्रीय
 विपत्ति  को  हटाने  में  प्रस्तावक  महोदया  का  भी
 स्थान  होगा  t  धन्यवाद  t

 SHRI  SHY\MAPRASANNA  BHA-
 TYACHARYYA  (Uluteria)  :  Sir,  it  is a  matter  of  concer:  that  repeated  acci- dents  ure  taking  place  on  the  railways.
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 Somewhere  it  is  sabotage,  somewhere
 it  is  failure  of  automatic  signalling,  seme- where  it  is  over-work  and  so  on.

 MR.  CHAIRMAN  :  J  want  to  take
 the  sense  offthe  Housc.  ‘Ther  is  a  long  list of  names  from  both  sides,  Is  it  the  pleasure of  the  House  that  this  discussion  should continue  beyond  today?

 HON.  MEMBERS  :  Yes.
 MR.  CHAIRMAN  :  All  right.  It  will

 be  comtiuned  tomorrow  or  whenever
 it  may  be.

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE)  :
 How  much  time  has  been  allotred?

 MR.  CHAIRMAN  :  When  we  started
 this  discussion  today,  3  hours  .5  minutes
 were  left.  Today  we  will  be  utilising  7
 hoyr-  So  2  hours  and  5  minutes  will  still
 be  ली.  Ic  will  be  taken  whenever  we
 can  get  time.  We  do  not  know  when.
 Tt  will  spill  over.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  Only this  morning  some  friends  coming  from
 the:  rural  areas  had  demanded  that  there
 must  be  some  discussion  on  the  issues
 of  gur  and  sugar,  Thev  were  very  emphatic
 about  it;  and  the  Speaker  has  already
 said  Uhat  we  will  permit  it,  [t  will  have to  be  decided  as  to  when  the  allocatipa
 of  tim:  will  te  made.  Therefore,  let
 us  know  specifically  wken  it  will  come
 Ns

 tomerrow,  Office  must  be  knowing about  it.
 MR.  CHAIRMAN  :  ‘The  Speaker  will

 consider  the  position  and  give  a  decision.
 PROF.  P.G.  MAVALANKAR  :  Quite a  good  chunk  oftime  is  still  left.  jy  don’t

 use  it,  and  if  it  is  ली;  cut  tomorrow,  it
 will  go  on  to  the  Budget  session,  Then
 the  whole  purpose  of  heving  spent  time
 during  this  session  will  ke  lost.  I  euggest that  the  feeling  of  the  Heuse  be  conveyed to  the  Speaker.  Let  us  tell  him  that  we
 are  in  favour  of  having  the  cikcussion
 tomorrow  by  extending  the  time,  if  possible
 beyond  6  p.m.  for  discussing  both  Rater and  sugar,

 MR.  CHAIRMAN  :  It  will  be  con-
 veyed  to  the  Speaker.

 SHRI  SHYAMA  PRASANNA  BHA-
 TTACHARYYA  :  Accidents  may  occur
 for  various  reasons,  Sabotage  also,  if
 it  is  there.  may  he  there  for  various
 reasons.  The  other  day,  Mr.  Dinen
 Bhattacharya  was  saying  that  at  the
 particular  railway  junction  where  the
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 accident  took  place,  the  pointsmen  were
 working  for  about  80  hours,  You  can
 understand  that  it  is  beyond  the  physical limits  of  pointsmen  to  put  in  sa  much
 of  duty.  It  may  be  true  to  some  extent.
 You  must  be  very  careful  in  seeing  to
 it  that  workers  are  not  compelled  to
 work  beyond  their  physical  capacity. It  is  most  important.

 Someone  was  saying  that  because
 the  Railway  workers  were  expecting bonus  and  that  it  was  not  being  given, they  might  be  causing  this.  But  from
 my  own  experience  I  can  say  that  when
 the  Railway  strike  was  going  on,  and
 there  was  severe  repression,  the  fighting
 Railway  workers  saved  the  railway track  and  railway  property.  As  such, no  black  spot  can  be  given  to  them; and  their  struggle  should  not  be  mis-
 understood.  So,  that  question  does  not
 arise,

 A  committee  has  now  heen  appoin-ed. You  have  to  see  very  seriously  as  to
 where  are  the  points  where  workers  are
 over-worked,  or  where  there  is  a  defect
 in  the  automati¢  signalling  system.  These
 things  are  to  be  studied—not  only  by
 experts.  We  must  know  from  the  people in  the  surrounding  areas,  as  to  how  it
 happens,  Now,  23,000  people  have  been
 appointed.  It  is  good.

 PROF.  MADHU  DANDAVALE  :  They are  deployed.  They  are  already  in  employ-
 ment;  and  they  have  been  deployed.

 SHRI  SHYAMPRASANNA  BHAT- TACHARYYA  :  The  conscience  of  the
 people  of  our  country  must  be  roused, so  that  before  any  work  of  sabotage  is
 successfully  carried  ‘out,  the  people  in
 the  surrounding  areas  may  catch  them
 red-handéd.  These

 ey
 cah  five  You

 a  better  report  than  the  officials,  about
 the  réal  dtilprits.  That  फ  ‘the  most  tmpdr- tant  thing.

 Then,  we  must  develop  the  patristic
 spirit-among  the  people  to  save  the  -nati-
 onal  property  in  the  same  way  as  we  save
 and  protect  our  ‘body.  The  ‘railways  ‘is
 such  an  important  thing  in  the  whole structure  of  ‘our  country  arid  it  can  ‘be
 saved  best  by  ‘the  people  themselves, and  they  will  do  it  if  their  patristic  urge is  developed  ‘from  all  angles,  I  hope the  Railway  Minister  will  do  something in  this  direction.

 The  relationship  between  the  officers
 and  the  class  4  employees  must  be  ‘tho-
 roughly  changed.  While  I  do  not  want
 to  accuse  the  officers,  -at  the  same  time I  want  to  say  that  the  officers  use  the
 class  4  staff  as  their  slaves.  ‘I'Ley  are
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 compelled  to  do  even  their  domestic work  like  slaves.  This  attitude  should be  changed,  Of  course,  vou  cannot  do it  rapidly.  In  fact,  I  have  told  some  of the  labour  union  leaders  that  when they  want  to  fight  for  their  rights  why they  are  allowing  these  things  to  continve and  why  they  are  not  trying  to  stop these  things.  This  attitude  has  to  be changed,  and  that  requires  consistent effort  on  the  part  of  the  Minister  and the  railways,

 The  toiling  people  must  be  given the  proper  respect  and  the  maximum of  consideration,  The  railway  authorities should  understand  that  it  is  the  gangmen, the  physical  workers,  who  are  building the  lines,  who  are  saying  the  points,  who: are  correcting  the  things,  and  they  are: the  main  strength  of  the  railways  to build,  maintain  and  save.  They  must be  roused,  they  must  be  respected  and’ their  co-operation  must  be  taken.  That is  the  best  guarantee  to  save  our  country wide  railway  lines.

 I  think  the  Janata  Government  is: stili  far  away  from  the  Janata,  You must  understand  that  you  have  many- things  to  co.  How  far  will  you  go?  When
 you  really  fulfil  the  aspirations  of  the-
 toiling  people,  then  you  can  be  sure- that  the  railway  lines  will  be  safe  in: their  hands,

 श्री  युवराज  (कटिहार)  :  सभापति  जी,  रेल
 दुर्घटनाश्रों  की  तरफ़  सदन  का  ध्यान  श्रीमती
 पावेती  कृष्णन  ने  आ्राक्ृष्ट  किया  है  ।  इस
 बहस  में  हिस्सा  लेते  हुए  में  श्रापका  ध्यात  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  विषय  की  ऑर  आकंधित  करना
 चाहूंगा  |  यह  हीक  है  कि  कई  दुषेटवाएं  हुई
 हैं श्र  उस  में  श्रनेकों  लोग  मरे  हैं  i  यह  बहुत
 ही  दुःख  हैं  लेकिन  जंब  हम  इस  की  तह  में
 जाते  हैं  तो  देखते  हैं  कि  साधारण  मजदूर
 जो  चतुर्थ  श्रेणी  से  लेकर  तीसरी  श्रेणी  के
 मजदूर  हैं,  उन  की  संख्या  उस  अनुपात  में
 नहीं  बढ़ी  है  जिस  अनुपात  में  अफ़सरों  की
 संख्या  में  बढ़ोतरी  हुई  है  i  जो  सुपरवीजन  का
 काम  करते  हैं,  जनरल  मैनेजर से  लेकर  नीचे  के
 जो  सुपरवाइजरी  अफ़सर  हैं,  उन  की  संख्या  में
 बहुत  वृद्धि  हुई  है  जैसे  पहले  एक  सी०  ्ो०  पी  ०
 एस०  था  और  एक  डिप्टी  सी  ०  ््रो०  सी ०  एस ।
 अब  एक  तो  वह  है  ही  लेकिन  उन  के  नीचे  5.
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 [at  युवराज]
 एडीशनल  सी०  शोर  पी>  एस,  2  डिप्टी
 सी०  आओ  पी०  एस  है  और  इसी  तरह  से
 आप  देखेंगे  कि  दूसरे  ऑ्रफ़सरों  की  संख्या  में
 जरूरत  से  ज्यादा  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  जो
 आपरेटिंग.  स्टाफ़  है.  ड्राइवर  है,  गेंगमैन
 है,  कैविनमेन  है.  गाईस  हैं  उन  को  संख्या

 में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
 अब  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  पिछले  सात-

 झाठ  महीनों  में  काफी  भ्रामदनी  हुई  t  अगर
 आमदनी  नहीं  होती  है  श्रौर  ये  जितनी  रेल
 दुर्घटनाएं  हुई  हैं  वे  भी  नहीं  होतीं  तो  हम  कह
 सकते  थे  कि  हमारी  रेल  की  यात्रा  नें  सुरक्षा
 है  श्रौर  जो  टग्ाशंकाएं  आज  लोगों  के  दिलों  में
 व्याप्त  हो  गयी  है.  जो  प्रव्यवस्था  उत्पन्न  हो
 शयी  है  जो  कि  सारे  समाज  के  लिए  चिता  की
 बात  है,  वह  नहीं  होतो  ।  में  यह  कहूंगा  कि
 जिस  तरह  की  अफसरणशाही  पहले  हावी  थी,
 इसो  तरह  को  अफसरशाही  झाज  भी  चल  रही
 है,  उसमें  कमी  नहों  हुई  है  ।  इंस्पेक्शन  करने  का
 काम  जो  जनरल  मैनेजर  का  है,  डी०  एस०  का
 है,  दूसरे  अफसरों  का  है.  वे  झपने  दफ्तरों  में  बैठ
 कर  इंस्पेक्शन  करते  हैं  वह  मजदूर  बिचारा
 जो  रात  को  द्रैक  पर  पहरा  देता  है,  जो  #बिन
 में  काम  करता  है,  वह  झ्ाज  भी  उतने  ही  घंटे
 काम  करता  है  जितने  कि  पहले  करता  या  t
 wa  गाड़ी  चलती  है  तो  ड्राइवर  के  पास  या
 स्टेशन  मास्टर  के  पास  इस  तरह  के  कोई
 साधन  उपलब्ध  नहीं  है  जिससे  वे  इन  दुघ  टनापों
 को  रोक  सके  ।

 दुनिया  के  अन्दर,  सोवियत  रजिया  में
 सब  से  कम  रेल  दुर्घटनाएं  होती  हैं।  उनके
 पास  ऐसे  साधन  मौजूद  है  कि  अगर  कहीं
 रेल  की  पटरो  खिसक  गयी  है,  कहीं  ट्रेक
 झलग  हो  गया  है  तो  सं  ):त  हो  जाता  है।  इसलिए
 वहां  कम  से  कम  दुर्घटनाएं  होती  है  '  हमारा
 देश  इतना  बड़ा  देश  है,  रेलवे  से  हम  इतनी

 झामदतो  भो  करते  हैं,  हमारे  पास  इतने
 अच्छ  रेलवे  मिनिस्टर  हैं,  इतने  अच्छे  अफसर
 हूँ  सेकिन  यह  समेंनाक  बात  है  कि  इतनी
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 रेल  दुघंटनाएं  हमारे  देश  में  हो  गयीं  ।  इन
 बढ़ती  हुई  दुषघंटनाभों  को  हम  किस  तरह
 रोकेंगे  यह  में  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  -  निश्चित
 रूप  से  हमारी  व्यवस्था  दोषभूण  है।  जब  तक
 इस  व्यवस्था  में  सुधार  नहीं  होगा  तब  तक  ये
 दुर्घटनाएं  रुफेंगी  नहीं  शर  हमारी  एफोशियेंसो
 बढ़ेगी  नहीं  ।

 एक  दूसरी  बात  की  तरफ  में  आपका  ध्यान
 झाकुप्ट  करना  चाहूंगा  जो  दु्घंटनाझों  को  रोकने
 की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  है  ।  एक  हमार  श्री  बी  ०
 पी०  शर्मा  जी  है  जो  यहां  दिल्ली  में  दिल्लो
 इलेक्ट्रिसटी  सप्लाई  अण्डरटेंकिंग  में  नौकरी
 करते  हैं  ।  वहां  वे  सुपरिस्टेन्डेन्ट  टेक्कीकल
 है  ।  एक  उन्होंने  इजाद  की  है  जिससे  होने
 वाली  दुर्घटनाओं  का  पूर्व  आभास  हो  जाएगा  |
 उन्होंने  5-8-77  को  रेल  मंत्री  जो  से  मिल
 कर  अपनी  इस  इजाद  का  उनके  सामने
 डिमांस्ट्रेशश  किया  ।  उस  बाद  रेलवे  के
 निदेशक  रिसर्च  स्टेग्डेंड  आरगेराइजेशन
 द्वारा  जो  कि  लखनऊ  में  है,  उन्हें  दो  बार
 बुलाया  गया  ।  उन्होंने  वहां  भो  अपनो
 इजाद  को  दिखलाया  |  प्रव  उनसे  यह  मांग
 की  जा  रहो  है  कि  झाप  भ्रपना  डायग्राम  भेजिए  ।
 लेकिन  इस  पर  उन्होंने  कहा  कि  में  डायग्राम  तब
 दूंगा  जब  में  भी  वहा  मौजूद  रहूंगा।  उन्होंने
 यह  भी  कहा  कि  मेरी  तरफ  से  डिमास्ट्रेंशन
 होगा  t  जो  हम  डायप्राम  देंगे  उसको  चर्चा  हो,
 मिनट  हो  प्लौर  हमें  एक  कापी  दे  दो  ।  उनका
 यह  भी  कहना  है  कि  डिमांस्ट्रेशन  के  लिए
 हमें  दे  इंजन  चाहिए  न  ौर  कुछ  चाहिए,  27
 सिर्फ  एक  प्राइडल  ट्रेक  दे  दो  उसके  बाद
 वह  अपनी  मशोन  का  हिसांस्ट्रेशन  करके
 दिखायेंगे  और  यह  बतायेंगे  फि  क्रिस  तरह
 से  दुर्घटनाओं  को  रोकने  में  मफलता  प्राप्त  को
 जा  सकती  है।  झाज  प्रशासन  की  सस्ती  और
 लापरवाही  की  वजह  से  जिस  व्यक्ति  ने  छ:  बरस
 निरंतर  तपस्या  करने  इम  ोज॒  को  इंज़ाद
 किया  है  उसका  डिमॉस्ट्रेशन  नहीं  हुआ  है  t
 ईने  उसको  परसनली  देखा  है,  जो  यंत्र  उन्होंने
 बनाया  है  मैंने  व्यक्तिगत  उसे  देखा  है  t
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 वह  कोई  टाय  नहों  है,  बच्चे  का  खिलौना  नहीं
 है।  में  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अपील
 करना  चाहता  हूं  कि  एक  दिन  मुकरंर  हो  और
 आप  उन  सबको  नियंत्रित  करके  उस  यंत्र
 को  देखें  |  सदस्यगण  अपनी  आंखों  से  देख  सकते
 हैं  कि  इस  यंत्र  की  सहायता  से  दूर्घटनाएं  रोकने
 में  किस  प्रकार  सहायता  मिलेगी  |  यह  नई
 'ईज्ाद  एक  सफल  ईजाद  है  या  नहीं  है।  हम
 लोग  आज  जिस  तरकीब  को  इस्तेमाल  करते
 है  वह  पूर्व  जमेनी  का  सिस्टम  है  और  उसे  हम

 फेल  सेफ  सिस्टम  के  नाम  से  पुकारते  हैं  ।  उसी
 सिस्टम  को  हमने  यहां  एडाप्ट  किया  है  ।  जब
 एक  के  बाद  दूसरी  रेल  दुर्घटना  होती  है  तो
 हम  हाथ  मलते  रह  जाते  हैं,  केवल  संवेदना
 व्यक्त  करके  अपने  कत्तंव्य  को  इतिश्री  समझ
 लेते  हैं  ।  आप  सोचें  कि  जिसे  परिवार  के

 लोग  मारे  गए  हैं,  कोई  गरोव  आदमी  जो  परिवार
 की  रोटी  कमाता  था  और  परिवार  का  पालन
 पोषण  करता  था,  कोई  सम्पन्न  श्रादमी  जो
 उत्तराधिकारी  परिवार  का  था  जब  वह  मारा
 जाता  है  तो  पचास  या  पच्चीस  हजार  रुपये
 का  मुझ्रावजा  देने  से  क्‍या  कोई  कम्पेंसेशन
 उनका  हो  जाता  है  ?  यह  एक  रूटीन  वर्क
 हम  कर  रहे  हैं।  पुरानी  नीति  पर  ही  हम  झाज
 भी  चल  रहे  है।  भ्रगर  कोई  यह  कहता  है  कि
 काम  बहुत  अच्छा  हो  रहा  है  तो  इसको  मैं  नहीं
 मानता  हूं  '  यह  ठीक  बात  है  कि  रेस  मंत्री
 जी  बड़े  ईमानदार  हैं,  उनको  इंटेग्रेटी  में  किसी
 को  कोई  शक  नहीं  है,  कोई  उनकी  तरफ  उंगली
 नहीं  उठा  सकता  है  लेकिन  रेलवे  का  प्रशासन
 चन्द  अफसरों  के  हाथ  में  है---जिघर  बे  चाहते
 हैं  उधर  गाड़ी  मोड़  देते  हैं,  साधारण  गेंगमैन
 ट्रक  पर  पहरा  देते  है,  ग्राम  पंचायतों  से  अपील
 की  जातो  है  कि  वे  पहरा  देने  का  प्रबन्ध  करें
 झौर  उसके  वालैंटीयर  मदद  करने  के  लिए
 तैयार  हैं  लेकिन  क्या  होता  है  ?  एन  एफ  रेलवे
 की  गाड़ी  तेजपुर  में  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गई  है  ।
 बहुत  से  लोग  मारे  गए।  पुल  टूट  गया  और  ट्रैक
 नीचे  धरा  गया  ।  जो  लोग  मरे  उनको  भ्रवर्णनीय
 ति.  हुई।  कटिहार  से  लेकर  भ्रसम  की  लाइन
 जो  हिन्दुस्तान  में  सब  से  बड़ी  झामदनी  का
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 जरिया  है  उसको  ऑ्ाज  तक  बरौनी  कटिहार  तक
 भी  ब्राडगेज  करने  की  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  t
 जो  पुस्तिका  बांटी  गई  है  इस  में  ऐसी  दसों
 लाइनों  की  चर्चा  को  गई  है  जिन  को  आपने
 नई  बनाने  की  व्यवस्था  की  है,  मीटर  गेज  से
 ब्राड  में  कनवर्शन  को  भो  आपने  स्वोक्ृति
 प्रदान  की  है  1  लेकिन  बरौनी  से  कटिहार
 तक  जो  मीटर  गेंज  की  लाइन  है  श्लौर  जिस  पर
 से  पच्चीसों  माल  गाड़ियां  जाती  हैं  जिध्न  लाइन
 में  हजारों  जवान  आते  जाते  हैं,  युद्ध  के: काम
 के  लिए  हैं  उसको  ब्राड.  गेज  बनाने  के  लिए
 ाप  पास  पैसा  नहीं  है।  साउथ  में  नई
 लाइन  बन  सकती  है,  बंगाल  में  बन  सकती  हैं,
 जहां  के  लोग  हल्ला  कर  सकते  हैं  वहां  बन
 सकती  है  लेकिन  हम  लोग  अराजकता
 नहीं  फैला  सकते  हैं  लाइन  को  पटरी  पर  सो
 नहीं  सकते  हैं,  पटरो  को  उखाड़  नहीं  सकते  हैं,
 इसलिए  हमारे  यहां  कतवर्शन  नहीं  हो  सकता
 है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  झोर  भी  आप  घ्यान
 दें  ।

 हमारे  यहां  बिहार  में  एक  बाबू  साहब  हैं,
 बाबू  बच्चा  सिंह  ।  वह  अंग्रेजों  के  जमाने  में
 सिगापुर  से  सेकर  हिन्दुस्तान  तक  तमाम  घार्टो
 पर  ठेके  लेकर  स्टीमर  और  फैरी  सर्विस
 चलाते  थे।  श्ाज  येल  फरी  सबविस  नहीं
 चला  सकती  हैं  भ्रौर  कहती  हैं  कि  घाटा  होता
 है  लेकिन  बच्चा  सिंह  फैरी  सविस  चला  रहे
 है।  रेलें  कहतो  है  कि  घाटा  लगता  है  लेकिन
 उनको  खूब  लाभ  हो  रहा  है  +  वीहपुर  से  लेकर
 बरारी  तक  मनहारी  से  लेकर  सकरी  तक  पुरानी
 रेलवे  लाइन  एवं  फेरी  स्विस  काफी  दिनों  से
 बन्द  पड़ो  है।  मनहारी  घाट  से  जो  रेलवे  की
 फौरी  सविस  चलती  थी  जब  फरक्का  बैरेज  नहीं
 बना  था  तब  मनहारों  घाट  ही  एक  ऐसा  मार्ग
 था  जिससे  ग्रसाम  का  कलकत्ता  के  लोगों  से
 सम्पक  होता  था  ।  श्राय  तो  पुराने  क्रान्तिकारी
 रहे  हैं।  भ्राज  वह  घाट  बन्द  है  ।  उनकी
 स्टीमर  फैरी  चालू  है।  बाबू  बच्चा  सिंह  की
 फरी  दो-सीन  बार  चलती  है  t
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 सलांपति  सरहोदय  :  प्रभी साप  समय  भोर  Sad  Ere:
 लेंगे  ? लेंगे  The  Howse  stands  adjourned  till  t:-00

 a  पघुबराज  :  जी  हां  )  a.m.  tomorfow
 सम्रापति  महोदय  :  तो  झ्राप  प्रगले  दिन  [The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven
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